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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 बा  ]
 अध्यक्ष  महोदव  :  हमारे  दो  भूतपूर्ष  सहयोगियों  डा०  पूर्णेन्दु  नारायण  खान  तथा  श्रीमती

 पद्मावती  देवी  के  निधन  की  सूचना  सभा  को  देना  मेरा  दुःखद  कतंव्य  डा०  पूर्णन्द्र  नारायण  खान
 पश्चिम  बंगाल  उललूबोरिया  तिर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिष्चिस्वःकस्ते  हुये  1962-67  के  दोशान  तीसरी
 लोक  सभा  '  के  सदस्य  ।

 क्यस्रसाय  से  जिकित्सक  होते  हुए  मी  डा०  खान  की  कार्यवाही  में  सक्तिय  भाग  लेते

 एक  जाने  माने  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  के  रूप  में  वह  विभिन्न  सामाजिक  संगठनों  से  सम्बद्ध  रहे  तथा
 1960  में  मध्य  हावड़ा  असम  राहत  कोष  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  उन्होंने  सेवा  की  ।  उन्होंने  बहुत  अधिक

 घात्राएं  की और  1937-38  के  दौशान  वह  एक  चिकित्सा  पत्रिका  के  सम्पाक्क  थे  ।  डा०  खान  का  76
 वर्ष  की  आयु  7  1987 :को.  हावड़ा  में  सिफन  हो  गया  ।

 श्रीमती  पद्मावती  देवी  1967-70  के  दोराम  मध्य  प्रदेश  के  राजनन्दगांव  निर्वाषन  क्षेत्र  का
 प्रतिनिधित्व  करते  हुये  चोथी  लोक  सभा  की  सदस्य  थीं  ।  इससे  पहले  वह  1952-67  के  दोरान
 मध्य  भारत  तथा  मध्य  प्रदेश  विधान  सभाओं  की  सदस्य  थीं  डनन््होंने  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  1956  से
 1967  तक  मंत्री  के  रूप  में  सेवा  की  ।

 एक  सुप्रसिद्ध  सामाजिक  के  रूप  में  वह  विभिन्न  सामाजिक  संगठनों  से  सम्बद्ध  रहीं  ।

 एक  एवं  प्रतिष्ठित  झिक्षाविद्  के.रूप  में  के  प्रसार  में  उन्होंने  सक्रिय  भाग  लिया  तथा
 ज्अनेक  शक्षिक  तथा  सांस्क्ृतिक  की  अलग-अलग  हैसियत  से  सेवा  की  |  उन्होंने  बहुत  अधिक
 यात्राएं  उन्होंने  1960  तद्वद्वा  1961  में  क्रमशः  जिनेवा  तथा  नयी  दिल्ली  में  विश्व  स्व्रास्थ्य  सेवा
 के  तेरहवें  तथा  चौदहवें  शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था|  उन्होंने  1964  में  सामाजिक  कार्य  पर
 एथेस  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भारतीय  मण्डल  क्रा  नेतृत्व  किया  था  ।

 श्रीमती  पद्मावती  देवी  का  69  वर्ष  की  आयु  में  12  अप्रल  1987  को  भोपाल  में  निधन  हो
 गया  ।

 इन  मित्रों  के  निघन  पर  प्रकट  करते  हैं  तथा  मुझे  व्रिश्वास  है  कि  शोक  संतप्त
 परिवारों  तक  हमारी  समवेदनाभों  को  पहुंचाने  सभा  हमारे  साथ  है  ।

 अपना  दुश््च  प्रकट  करने हेतु  अब  सभा  थोड़ीः  देर
 के  लिए  मौत  रखे  ।

 तत्वइचनत्  सदस्यगण  थोड़ी  वेर  भौन  खड़े  रहे  ।
 जजिजजम--+-ू



 मौखिक  उत्तर  8  1987

 प्रश्नों  क ेसौखिक  उत्तर

 ]

 भारतीय  रई  निगम  को  निर्यात  व्यापार  में  हुआ  धाटा

 नः
 +966.  श्री  अतीद  चन्द्र  सिन्हा

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रुई  निगम  को  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  रुई  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 तत्कालीन  मूल्य  की  तुलना  में  अत्यधिक  कम  मूल्य  पर  निर्यात  किये  जाने  के  कारण  भारी  वित्तीय

 हानि  हुई

 यदि  तो  भारतीय  राई  निगम  ने  वास्तव  में  किस  मूल्य  पर  रुई  का  निर्यात  किया
 और  निर्यात  के  लिए  ठेके  लिये  जाने  के  समय  रुईं  का  अत्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  कितना  और

 इस  कारण  कुल  कितनी  हानि  हुई  ओर  यह  हानि  पूरी  करने  के  लिये  कौन  सी

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  कृष्ण  :  से  रुई  की  कीमतों  पर  एक
 तुलनात्मक  विवरण  तथा  साथ  ही  भारतीय  रुई  निगम  को  1987  के  दौरान  रुई
 के  निर्यातों  में  हुई  हानियों  को  दर्शान  बाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 रुई  की  कीमतों  पर  एक  तुलनात्मक  विवरण

 अमरीकी  सैंट  प्रति

 निर्यातित  तुलनीय  किस्मों  की  सी०सी०ण्माई०  समर्थन

 का  प्रमुख  की  अंतर्राष्ट्रीय  द्वारा  वसूल  की  कीमत  कीमत

 महीना  भारतीय  कीमतें  गई  औसत
 किसमें  0...  ......  कीमतें

 किस्म  आभसत  कीमत

 1  2  3  4  5  6  7

 कल  अरिज़  42.00  41.00  36.66  44.50

 1986  कल  42.00  39.50  46.66  47.00

 42.00  46.00  39.46  46,00

 ज्न  कल  अकाला  39.50  42.00  45.87  46.00

 1986  कल  अरिज  36.00  35.00  35.86  44.50



 18  1909

 1  2  3

 कल  अरिज

 1986  कल  अकाला

 एस  ०जे०बी  ०

 दिग्विजय  अफजल

 .  कल  अरिज

 1986  कल  अकाला

 दिग्विजय  अफजल

 /9/  वी  797
 कल  अका  ला

 कल  अरिज

 पाक
 अफजल

 कल  अकाला

 1986
 कल  अरिज

 ए.51/9/ _  पाक  अफजल

 नवम्बर  कय  अकाला
 1986

 कल  अरिज

 एच.777/ए.

 अफजल

 1987  कल  अरिज

 अप्रै  नि
 1987  अफजल

 मौद्िक  उत्तर

 4  5  6  7

 32.00  33.00  35.86  44.50

 36.50  41.50  45.00  46.00
 26.00  26.00  27.50  33.00

 34.00  34.00  34.90  44.50

 38.00  38.50  44.46  46.00

 24.50  21.00  27.00  33.00

 46.50  40.00  47.88  47.77

 40.50  31.00  34.74  47.67

 23.70  17.00  31.00  33.00

 56.00  44.00  46.00  47.77

 53.00  33.00  35.00  47.67

 37.00  22.00  32.00  33.00

 59.00  45.00  46.00  47.77

 53.00  37.00  35.00  47.67

 37.00  31.00  32.00  33.00

 60.00  65.00  52.93  47.67
 63.00  65.00  61.33  47.67
 55.25  57.00  53.08  33.00



 प्भोश्कक  खुतर  ।8  ;  987

 के  दोरान  भारतीय  रुई  निगम  को

 ननिर्यातों हुई  हान्रियों  विवरण

 निर्यातित  गांठों  -लाभ/हामि/लाख  २०  में
 -  की  संछ्या  (+)  (-)

 .  3,9  (-)

 फसल  (+)

 (--)
 आन  काम

 श्री  मतीश  चल  सिन््हा  :  अध्यक्ष  समा  पटल  फ्र  रवजे  गये  विवरण  से  यह
 द्वोता  है  कि  करोड़  की  फम्नल  में  भारतीय  रुई  निगम  ने  होता है  का  किया

 तथा  उसे  नवम्बर  करोड़  रुपये  की  हानि  यह  भी  प्रतीत  होता  है  कि  ज्वाद्तत्तर  क्षति  सितम्बर

 अक्टूबर  और  नवम्बर  दौरान  के  महीनों  के  दोरान  हुई  ।  यह  जानकर  आश्चय  होता ਂहै  कि  उस  समय

 इन  तीन  महीनों  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  क्या  था  तथा  भारतीय  रुई  निगम  श्वरा  प्राप्त  किया
 गया  मुल्य  क्या  प्रति  पोंड  दर  लगभग  20  अमरीकी  सेन्ट  तक  का  अस्तर  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  भारतीय  रुई
 अक्टबर  तथा  नवम्बर  बाध्य  के  महीनों  के  दोरान  इतना  अधिक  थाटा  उठा  कर  भारतीय

 के  लिये  किस  बात  ने  बाध्य  किया  जब  अन्तर्राष्ट्रीय  मल्य  णीर  ज्राप्त  किए  मूल्य  में  20  सेंट  पौंड
 से  कम  अन्तर  नहीं  था  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  इस  विशिष्ट  मामले  में  भारतीय  रुई  निमम  क्रे.फ़सले  को  दो
 वर्ष  के  उत्तराद्द  में  रुई  की  बाहुल््यता  की  स्थिति  की  पृष्ठभूमि  में  देखभा-होशा  ।  हमारे  यहां  दो  या
 तीन  जोरदार  फसलें  हुई  भारतीय  रुई  निगम  के  पास  जुलाई  पर  में  30  लाख  गांठों

 ल््का  भण्डार  था  ।  भारतीय  रुई  के  बोड़ं  ने  क्षप्मिम  संविदा  पर  किया  था  जिससे  कि

 सरकार  की  नयी  रुई  निर्यात  नीति  की  परिणामस्वरूप  भारतीग्र  रुई  निगम  को  जैसे  ही  कोटा  प्राप्त

 उसे  विदेशी  के  पीछे  दौड़ने  की  आवश्यक्रता  न  रहें  ।  वे  अपनी  अग्रिम  व्यवस्था  कर  सकें  ।

 यह  सही  है  कि  यद्यपि  उन्होंने  नो  विदेशी  खरीददारों  क ेसाथ  8  एवं  9  सितम्बर  हो  को

 संविदा  किया  था  तथा  वचन  दिया  फिर  भी  संविदे  का  पंजीकरण  कंवल  दिसम्बर  में  हो  सका
 क्योंकि  कोटे  को  नवम्बर  में  जारी  किया  गया  जब  तक  संविदे  का  पंजीकरण  अन्तर्राष्ट्रीय

 रुई  की  कीमतें  बढ़  चुकी  थी  ।  भारतीय  रुई  निगम  ने  बताया  है  कि  व्यापार  व्यवहार  के  अनुसार  यह
 अपेक्षित  है  कि  वे  वचन  निभाये  जिससे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  निर्यात  व्यापार  में  वह  एक  दीघंकालीन
 स्थिति  बना  सकें  |  दूसरी  तरह  से  तर्क  दिया  जाए  तो  भारतीय  २६  निगम

 यह भाशा नहीं छ्लीकि यदि मूल्य गिर जाए गेते ॥ संविदे से पीछ हट जाएगा । जब भारतीय रई निगम ने तब अनुमान यह था कि छ़ई की कीमतें ब ६ | औई यह कई 4
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 हैं  जिनमें  ये  हानियाँ  यह  हानि  केवल  एक  काल्पनिक  हामि  है  उस  समय
 के  सम्दर्श  में  अप  रेणला  कर  रहे  हैं  अब  धचन  दिए  गए  थे  ओर  उस  समय  के  मूल्य  क्या  ये  ।

 भ्री  अतोषश  चन्द्र  सिन्हा  :  मुझे  अफसोस  है  कि  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  सहमत  नहीं  हे
 सफुता  हूं  कि  यह  एक  कोल्पंभिक  हॉनि  यह  हामि  17  करोड़  रु०  से  अंधिक  को  यह  एक
 कार्त्पसिक  हॉनि  कैसे  हो  सक॑ती  है  ?

 मैं  मौननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूँगा  कि  अगस्त  में  सितम्बर  से  केबल  एक  महीना
 भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  प्राप्त  की  गई  कीमतें  अस्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  से  अधिक  कुछ  दिनों

 के  भीतर  क्यो  हुआ  कि  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  प्राप्त  की  गयी  कोमतें  20  सेन््ट  प्रति  पोंड  से  ज्यादा
 नीचे  गिर  गेंयी  ?  क्या  यह  बाह्यकर  है  कि  अग्रिम  संबिदाओं  का  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  अनुपालन
 किया  जये  तथा  अचानक  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  कम  हो  गई  या  कुछ  उसी  तरह  की  बात  हो  गई
 जिसने  भारतीय  रुई  निगम  को  हतनी  बड़ी  हानि  पर  भो  रुई  बेचने  के  लिये  बाध्य  किया  ?

 क्री  एस०  कृष्ण  कूमार  :  17  करोड़  रपये  की  यह  जिसके  विषय  में  माननीय
 सदस्य  कह  रहे  भारतीय  रुई  निगम  के  1985-86  तथा  1986-87  के  पूरे  रुई  मौसम  में  निर्यात
 व्यापार  में  हुई  हानि  इस  विशष  सौदे  के  परिणामस्वरूप  हुई  हानि  केवल  1.8  करोड़  रु०

 हानि  की  गणना  लागत  यो  किसानों  को  दिये  गये  समर्थन  मूल्य  अर्थात  भारतीय  रई  निगम  द्वारा  रुई
 कौ  बंसूली  लागेत  और  नियत  द्वारा  प्र/प्त  किये  गये  मूल्य  के  अन्तर  से  की  जाती  है  ।  8  तथा  9
 सितम्बर  कौ  भारतीय  रुई  निंगम  की  विंक्रय  समिति  ने  उस  समय  प्रचलित  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  के  संदर्भ
 में  संभरकों  को  कंतिपयਂ  वर्चन  तंयीर्र  किये  उस  समय  कीमते  कम  हो  रही  उसके  पश्चात्
 अम्तर्शाष्ट्रीय  बाजार  में  एक-के  बाद  एक  अप्रत्याशित  अमरीका  द्वारा  सहायता  रोकने
 अधवा  उसे  देने  में  विल॑म्ब॑  आदि  घटी  कीमतें  बढ़  गई  ।  प्रश्त  यह्  था  कि  क्या  भारतीय  रुई  निगम  मूल
 बचनंबद्धता  से  मुकर  सकेंतां  वस्त्र  कमिश्नर  तथा  भारतीय  राई  निगम  ने  सरकार  को  बताया

 कि  वचन  से  पीछे  हटना  गलत  होगा  तथा  इससे  मुकदमे-बाजी  प्रारम्भ  हो  सकती  है  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 खरीदद।र  इस  ब्यवहार  के  लिये  उन्हें  काली  सूची  में  भी  रख  सकते  हैं  ।

 भ्री  नारायण  चोबे  :  आपने  कहा  है  कि  17  करोड़  रु०  की  हानि  केवल  एक  ब्ष  से  संबंधित

 नहीं  यह  दो  वर्षों  से  सम्बन्धित  पिछले  वर्ष  15  करोड़  ९०  की  हानि  हुई  थी  तथा  इस  वर्ष

 1.8  करोड़  रु०  की  ।  हसका  तात्पयं  यह  है  कि  चूकि  गिछले  वर्ष  में  हानि  ज्यादा  थी  इसलिये  अधिक

 सावधानी  बरती  जानी  चाहिये  थी  तथा  गम्भी  रतापूर्वक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  था  और  स्थिति

 को  सधारने  के  प्रयास॑  किये  जाने  चाहिये  थे  ।  लेकिन  वास्तव  में  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  अचानक

 कुछ  दिनों  में  कीमतें  गिर  हमें  निश्चित  रूप  से  कुछ  छलसाधन  का  आभास  होता  आपको  यह

 जानकर  आण्चय  होगा  कि  उस  समय  गैर-सरकारी  कम्पनियों  ने  निर्यात  करके  लाभ  कमाया  केवल

 भारतीय  रुई  निगम  को  ही  हानि  हुई  भारत  की  गेर-सरकारी  जो  निर्यात  करती  रही

 ने लाभ  कमाया  चाहे  जो  भी  बाध्यतायें  रही  क्या  वे  उन  पर  बाध्यकारी  नहीं  थी  ?

 हमरा  विश्वास  है  कि  कुछ  छले  साधन  किया  गया  आप  केवल  वही  दोहरा  रहे  हैं  जो  भारतीय

 रुई।निगम  ने  आपको  बताया  है  ।  इस  तथ्य  को  मददेनजर  रखते  हुये  कि  पिछले  वर्ष  हानि  काफी  अधिक

 भारतीव  रुई  निगम  को  ऊंची  कीमत  के  निर्धारण  हेतु  कहने  के  लिये  किस  बात  ने  रोका  था

 जथकि”“दिशम्बर  महीने  में  पंजीकरण  किया  गया  था  तथा  सितम्बर  में  गेर-सरकारी  संविदा  किया  गया

 था  ?  क्या  आप  दस  बात  की  जांच  करवायेंगे  ?
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 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  भारतीय  रुई  निगम  के  1986-87  के  कार्य  से  हानि  नहीं  हुई  है
 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  केवल  सौदों  की  इस  विशेष  ंखला  से  हो  हानि  हुई  उस

 वर्ष  का  कुल  लाभ  लगभग  |  करोड़  रु०

 दस  वास्तव  भारतीय  रुई  निगम  ने  कीमतों  को  बढ़ाये  जाने  का  प्रयास  किया  था  लेकिन

 जिनको  पहले  वचन  दे  दिया  गया  था  और  विवरण  तंयार  किया  गया  था  तथा  टेलेक्सों  का
 आदान-प्रदान  हो  गया  वस्त्र  कमिश्नर  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  तक  ही  कीमतों  को

 बढ़ाने  के  लिये  इच्छुक  थे  ।  भारतीय  रुई  निगम  की  राय  यह  भी  थी  कि  केवल  इसलिये  समझौते  से  पीछे

 हटना  उचित  नहीं  है  कि  ज्यादा  कीमत  देने  के  लिये  व॑  तैयार  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 अप्रत्याशित  घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  देवल  भारतीय  रुई  निगम  को  ही  हानि  नहीं  हुई  है  बल्कि
 गजरात  निगम  तथा  अन्य  गर-सरका  री  प।टियों  को  भी  हानि  हुई  महाराष्ट्र  करपोरेशन  तथा  कुछ
 अन्य  जिन्होंत  संविदा  किया  था  ओर  वार्ता  प्रारम्भ  की  को  केवल  बाद  में  ही  कुछ  लाभ
 हुआ  ।  निर्यात  व्यापार  में  ये  सारी  सामान्य  घटनाएं  हैं  और  हमें  सौदों  में  किसी  प्रकार  की  बेईमानी

 देह  नहों  है  ।

 शिन्दो |

 श्री  गिरधारों  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  अगस्त  में  जब  कॉटन  प्राइस  ज्यादा  तो  उस
 वक्त  बम  दाम  के  ऊपर  किस  प्रक'र  से  कान्ट्रैक्ट  किया  गया  ?  इसी  पीरीयड  में  जैसा  कि  आपने  बताया

 महार।ष्ट्र  और  गुजरात  में  इन्द्रीं  लोगों  से  कान्ट्रैक्ट  किया  गया  भौर  मुनाफा  कमाया  ।  आपने  बताय

 है  कि  दो  करोड़  रुपये  का  घाटा  जबकि  घाटा  चार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  इस  सम्बन्ध में  टाइम्स
 आफ  इण्डिया  में  लिखा  है  कि  के  अधिकारियों  की  भगत  की  वजह  से  यह  काम
 होता  मैं  मन्त्री  महोदय  नना  चाहता  कया  यह  बात  सही  है  कि  अधिकारियों  की  मिली-भगत

 की  वजह  से  कम  पैसे  में  यह  डील  की  गई  ?  ओर  बीच  में  ही  दूसरे  लोगों  ने  इसमें  इस  प्रकार  की
 गडबड़  को  ।

 है|

 अन  याव  |

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  यह  सौदा  विश्व  के  9  ख्यातिप्राप्त  खरीददारों  के  साथ  था

 तथा  राज्य  स्तर  पर  सरकारी  क्षेत्र  की  अन्य  कम्पनियों  के  माल  के  लिए  खरीदद।रों  की  हमें  जानकारी

 नहीं  है  ।  भारतीय  रूई  निगम  द्वारा  खरीदी  गई  रुई  के  खरीद  मूल्य  अथवा  लागत  और  बिक्री  मुल्य  के
 संदर्भ  में  2  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  |  यदि  इसकी  तुलना  उस  समय  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  से  की  जाए

 ड्रानि  4  करोड़  रुपये  थी  ओर  मैं  इसे  काल्पनिक  इसलिए  बताता  हूं  क्योंकि  यह  अनुमान  पर
 आधारित  मारतीय  रुई  निगम  ने  इस  मामले  को  वस्त्र  आयक्त  के  पास  भेजा  था  और  वस्त्र  आयक्त
 का  यह  मत  था  कि  यह  संविदा  पंजीकृत  होना  चाहिये  नहीं  तो  इसे  अन॒चित  व्यापार  व्यवहार  माना

 भ्रो  सी०  माधव  रेड्डी
 :  मैं  भारतीय  रुई  निगम  की  समस्या  भली-भाँति  समझता  हूं

 क्योंकि  1985-86  में  इसके  पास  कपास  का  भारी  भंडार  जमा  हो  गया  था  और  इसके  समापन  की
 समस्या  उत्पन्न  हो  गई  आदि  ।  जमा  भंडार  को  निपटाने  की  तुरन्त  आवश्यकता थी  ।  परन्तु मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  रुई  निगम  को  सितम्बर  में  अग्रिम  संविदा  करने  तथा  तीन  महीनों  तक
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 कज्+- जप  गा

 सरकार  के  पंजीकरण  आदेशों  की  प्रतीक्षा  करने  की  क्या  आवश्कता  थी  ?  यह  कंसा  काय  है  ?  क्या
 यह  कार्य  अग्रिम  मूल्य  संविदा  प्राप्त  करने  की  सरकारी  नीति  के  अनुसरण  में  है  अथवा  उन्होंने  सरकारी
 निर्देशों  के  उलंघन  में  ऐसा  किया  है  ?

 श्रो  एस०  कृष्ण  क्मार  :  भारतीय  रुई  निगम  ने  सरकारी  निर्देशों  का  कोई  उल्लंघन

 नहीं  किया  वर्ष  1985-86  में  जब  भी  उन्हें  कोटा  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  वे  विलम्ब  से
 ब्रे  । खरीददार  पहले  ही  गर-सरकारी  कम्पनियों  से  सौदे  कर  चुके  इसलिए  भारतीय  रुई  निगम

 के  सम्पूर्ण  बोर्ड  ने  अपनी  समस्या  1986  में  यह  निर्णय  किया  कि  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  अपना  माल  शीघ्र  भेजना  चाहिए  ताकि  जब  उउ्हें  निर्यात  कोटा  प्राप्त  हो  तो  अनुकूल  सौदा

 मिल  |

 पटसम  प्रोद्योगिकी  कलकसा  को  सरकार  हरा  अपने
 अधिकार  में  लेन  का  प्रस्ताव

 *967.  कुमारो  ममता  बनर्जो  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पटसन  प्रौद्योगिकी  कलकत्ता  को  अपने  अधिकार  में  लेने  के  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  संस्थान  को  पुनः  सक्रिय  बनाने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाने  का

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  सन््त्री  एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 एक  विवरण  सभा  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सरकार  पटसन  विनिर्माण  विकास  परिषद  की  निधियों  में  से  पटसन  प्रौद्योगिकी
 कलकत्ता  को  उनके  नियमित  आवर्ती  व्यय  के  बड़  भाग  की  पूृत्ति  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 कर  रही  प्रयोगशाला  सुविधाओं  को  अद्यतन  बनाने  हेतु  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  द्वारा
 1986-87  के  दोरान  35  लाख  रु०  की  राशि  भी  स्वीकृत  की  गई  संस्थान  को  आवश्यक  सहायता
 देने  के  उद्देश्य  सरकार  ने  संस्थान  के  कार्य  की  गहराई  के  साथ  समीक्षा  करने  के  लिए  पहले  ही  उपाय
 किये  हैं  जिससे  कि  उनकी  प्रशिक्षित  जनशक्ति  उपयुक्त  जगह  पा  सके  ।

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  मन्त्री  महोदय  ने  मुझको  बहुत  आसान  उत्तर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  एक  जटिल  उत्तर  चाहती  हैं  ?

 कुमारी  समता  बनर्जी  :  मैं  उनसे  एक  गंभीर  उत्तर  चाहती  हूं  ।  कलकत्ता  स्थित  पटसन
 प्रौद्योगिकी  संस्थान  न  केवल  परे  देश  में  बल्कि  सम  प्  रण  में  सर्वा|  धक  महत्वपूर्ण  संस्थान  है  ॥  जब
 सरकार  पटसन  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  करने  और  उसका  दर्जा  बढ़ाने  की  इच्छक  है  तो  फिर  भारत ह  फिनशीओ  ऊ
 सरकार  इस  संस्थान  को  अपने  हाथ  में  लेने

 की  इच्छुक  क्यों  नहीं  यह  एक  रुग्ण  संस्थान
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 नहीं  है  ।  इसमें  अन्तःशक्ति  क्षमता  है  इसलिए  यह  एक  रूण
 संस्थान  नहीं  हो  सकता  ।  इसशिक्त  मैं

 यह  जानन्त  चाहूंगी  कि  भारत  ससरकार  पठखन  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  इस  सश्योग  का  फ्रबध्ध
 ग्रहण  क्यों  नहीं  कर  रही  है  ?

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  इसका  विशिष्ट  उत्तर  चाहती  हूं  ।

 शओ  एस०  कृष्ण  कमार  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  ...

 अध्यक्ष  महोक्य  :  कोई  असहमत  हो  भी  कैसे  सकता  है  ?

 श्री  एस०  क्रृष्ण  कमार  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कलकत्ता  स्थित  पटसन
 गिवी  संस्थान  अपने  क्षेत्र  का  प्रमुख  संस्थान  वास्तव  में  विश्व  का  यह  अकेला  संस्थान  है  जो  पटसन
 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  आधुनिक  शिक्षा  प्रदान  कर  रहा  यू  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  से  सम्बन्ध
 एक  स्व्रायतशासी  मंस््थान  है  और  सस्कारु  का  यह  मत  नहीं  है  कि  प्रबन्धग्रहण  किए  बिना  इसमें  सुधार
 न्टों  किया  जा  सकता  ।  सरकार  इस  संस्थान  को  चलाने  के  लिए  बजट  में  योगदान  कर  रही

 हम  उनके  10  लाख  रुपए  के  बजट  में  प्रति  वर्य  लगभग  3  लाख  रुपए  दे  रहे
 सरहार  का  विचार  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  निर्देश  के  अन्तगंत  पहले  से  ही  गठित  100.  करोड़  रुफए

 की  पटसन  विकास  निधि  के  माध्यम  से  इस  संस्थान  को  और  अधिक  सहायता  देने  और  इसका  और
 अधिक  विकास  करन  का  है  ।

 फुपारी  ममता  बतजों  :  मत्री  मदोदय  ने  मेरे  प्रप्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  मैं  विशेष
 रूप  से  यह  ज॑  नना  चादती  हूं  कि  आप  इस  संस्थान  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  के  इच्छुक  हैं
 अथवा  नहीं  ।  यह  35  लाख  रुपए  की  धनराशि  मानव  संस्ताधन  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  है  ।  आपने  अपने
 विभाग  से  कितनी  धनराशि  दी  है  ?  यदि  आप  पटसन  उद्योग  के  आधुनिकोकरण  की  वास्तव  में  दृच्छा
 रखते  तो  पटसन  संस्थान  में  प्रशिक्षित  शिक्षित  कमंघारियों  को  उद्योग  में  लगाया
 सरकार  छात्रों  को  इस  संस्थान  में  प्रशिक्षण  पाने  क ेलिए  आकर्षित  हेतु  कोई  रघनाल्मक  नीति
 क्यों  नहीं  बना  रही  है  ?  यह  संस्थान  कुप्रबन्ध  ओर  वित्तीय  अभाव  के  कारण  भी  ढंग  से  नहीं

 मैं  इस  पहलू  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  खींचना  चाहती  हूं  और  मैं  यह  चाहती  हैं  कि
 इसਂ  संध्यान  की  सहायता  करने  और  इस  संस्थान  में  प्रवेश  पाने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  छात्रों  को
 आकर्षित  करो  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ।

 भरी  एस०  कृष्ण  कमार  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  पर  अधिक  सहमत  नहीं  हूं  कि  देश
 के  पूर्व  और  पूर्वात्तर  भाग  में  पटसन  उद्योग के  आछुनिकोकरण  मामले  में  प्रौद्योगिकीविदों  और
 निरीक्षकों  का  एक  बड़ा  संवर्ग  तैयार  करने  की  आवश्यकता  सरकार  इस  संस्थान  की  आवश्यकताओं
 से  पूरी  तरह  अवगत  है  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  हम  संस्थान  के  विकास  के  लिए  न  केवल  बज़ट  में  अधिक

 का  योगदान  करेंगे  बल्कि  पटसन  विकास  जिसमें  ऐसे  प्रथीजयों  के  लिए  सहायता  देने
 का  प्रावधान  से  काफी  अधिक  घनराषि  देने  का  प्रयास  करेंगे  ।  परन्तु  इस  समय  सरकार  का  यह
 मत  है  कि  हम  कलकत्ता  विश्वविद्यालव  से  जुड़े  अथबा  सम्बद्ध  इस  संस्थान  की  स्वायक्तताਂ  में  हस्तक्षेव
 करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।
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 श्री  अमल  दत्त  :  मेरी  सर्देव  पॉररिंयम  बंगाल  के  पटसन  में  रुचि  रहती  पहले  भी
 मैंने  यह  प्रश्न  पूछा  था  जिसका  श्री  मिर्धा  ने  उत्तर  दिया  था,|  पटसन  उत्पादों  की  मांग  बढ़ाने  के  लिए

 विविधता  लाने  की  संभावनायें  इस  दिशा  में  अब  तक  बहुत  कम  प्रयास  किया  ग्रया  है  कस्कत्ता
 में  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  दो  अनुसंघान  सस््थाओं  ने  पहले  ही  कुछ  उत्पदों  और  कुछ  प्रक्रियाओं
 का  पता  लगाया  है  जो  आम  लोगों  द्वारा  प्रयोग  किए  जाने  वाले  कपड़ों  की  लागत  कम  करने  भौर
 पटसन  की  मांग  बढ़ाने  के  लिए  पटसन  का  बहुत  लाभप्रद  ढंग  से  प्रयोग  कर  सकते  मैं  जे०पी  ०आर०

 एल०  और  ई०  जी०  आर०  ए०  नामक  संस्थानों  के  बारे  में  कह  रहा  जो  दोनों  कलकत्ता  में

 स्थित  जैंसाकि  मैं  समझता  हूं  इन  दो  अनुसंधान  संस्थानों  और  पटसन  अनुसंधान  जो  अब

 विचाराधीन  के  बीच  कोई  सम्पक  नहीं  है  ।  विभिन्न  संस्थानों  के  बीच  ग्रह  सम्पर्क  स्थापित  करने
 और  यह  देखने  के  लिए  कि  इस  पटप्नन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  में  विविधता  लाई  जाए  ताकि  संस्थात्न  से
 प्रशिक्षिण  लेकर  निकलने  वाले  व्यक्ति  न  केवल  परम्परागत  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  बल्कि  विविध
 प्रकार  के  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  पटसन  उद्योग  का  लाभदायक  ढंग  से  आधघ निकीकरण
 कर  सके  सरकं।र  का  क्या  करत  का  विचार  है  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  पटसन  उद्योग  को  आधुनिक  बनाने  और  देश  तथा  विदेश  में

 पटसन  के  लिए  बाजार  ढू  ढ़ने  के  सरकारी  प्रयासों  में  सर्वाधिक  जोर  दिये  जाने  वाले  क्षेत्रों  में  से  एक
 विविधता  के  सम्बन्ध  में  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  मिर्घा  जी  ने  अभी  दो  दिन  पहले  ही  उस
 समय  इन  कदमों  के  बारे  में  विस्तार  से  बताया  था  जब  पटसन  पैकेजिंग  के  अनियाय॑  प्रयोग  सम्बन्धी
 विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही  थी

 ।  पटसन  का  व्यायार  करने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  निगम  ने  पहले  ही  कुछ
 ऐसे  प्रस्तुत  किए  हैं  जिनका  वे  कलकत्ता  के  भारत  में  ओर

 विदेश  में  परीक्षण  के  तौर
 पर  विपणन  कर  रहे  हम  अभेक  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  और  इस  पहल  पूरा  ध्यान  दिया

 जाएगा  ।

 वसन  ओर  दीव  में  होटल

 +969.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बतागे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दमन
 अ

 गैर  दीव  संघ  राज्य-क्षे्र  में  होटलों  को  स्तितारा-वार  वर्गीकृत  किया
 गया  है  अथवा  श्रेणीबद्ध  किया  गया

 यदि  तो  गोवा  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  विभिन्न  प्रकार  के  होटलों  को  कौन-कौन  सी  श्रेणी
 में  रखा  गया  हैं  और  ऐसा  किस  आधार  पर  किया  गया

 क्या  सरकार  इस  संघ  राम्य-क्षेत्र  में  और  अधिक  पांच  सितारा  होटल  स्थापित  करने  के

 लिए  गैर-स  रकारी  पार्टियों  के  किन्हीं  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  ये  होटल  किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मुफ्ती  सोहम्मद  सईद  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया
 गया  है  ।
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 विवरण

 और  पयंटन  विभाग  द्वारा  दमन  और  दीव  में  निम्नलिखित  16  होटसों
 का  वर्गीकरण  किया  गया  है  :

 िी-ं्् खफयी>य  व  ड  झा रास कक

 होटल  का  नाम  स्टार  श्रेणी

 3.  होटल  फोर्ट  आगुआदा  बीच  गोआ  डीलक्स

 2.  होटल  मजोरदा  बीच  गोआ  डीलक््स

 3...  होटल  सिदादे  गोआ

 4.  होटल  डेबोलिन-गोआ

 5.  होटल  पणजी

 6.  होटल  गोआा

 7.  होटल  पणजी-गोआ

 8.  होटल  गोआ

 9.  होटल  गोआ

 होटल  गोआ

 होटल  मेट्र  मारगोआ

 ]  होटल  नोहज  गोआ

 होटल  गोआ

 होटल  गोआ

 होटल  गोल्डन  पणजी

 होटल  पणजी

 से  पर्यंटन  विभाग  ने  निम्नलिखित  होटल  परियोजनाओं  को  भी  उनके  सामने
 दर्शाई  गई  स्टार  श्रेणी  के  लिए  परियोजना  स्तर  पर  अनुमोदित  किया  है  :-

 क्रम  सं०  होटल  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  कमरों  की  अभ्युक्ति

 _  और  स्थान  स्टार  श्रेणी  संख्या

 2  3  4  5

 मैससे  सीमा  आगुआदा  300  परियोजना  में  अनुमोदित
 बीच  गोआ  परियोजना  को  ऋण

 बलीय  रेंस  से  संबंधित

 समस्याओं  क॑  कारण

 और समय दिया गया



 18  1909  मौखिक  उत्तर

 1  2  3  4  5

 2,  इंडियन  होटल्स  कम्पनी  लि०  |  अ$नस्टार  69  30  कमरे  चालू  हो
 कालनगुटे  गोमा  चुके

 3.  श्री  एस०  एल०
 वार्सा  गोआ

 4.  होटल  पणजी  ।  यह  विद्यमान  होटल  का
 विस्तार  है  ।

 5.  होटल  पणजी  24.

 करी  शांतारास  नायक  :  गोआ  जैसे  छोटे  से  स्थान  पर  हमारे  प्राप्त  पहले  ही  लगभग
 चार  पंचतारा  होटल  आपने  विस्तार  से  जो  आंकड़े  दिये  हैं  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी
 अभी  आप  चार  और  पंचतारा  होटल  बनाने  की  अनुमति  दे  रहे  इनमें  स ेएक  का  विस्तार  किया

 जाना  कुछ  लोगों  के  मन  में  यह  धारणा  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  कि  हमें  जो  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  मिल

 रहा  है  वह  पंचतारा  होटलों  के  कारण  मिल  रहा  ऐसी  बात  नहीं  वास्तव  में  हम  गोआ  में

 आम  आदमी  को  ऊपर  उठाना  चाहते  हैं  ।  अतः  इस  दृष्टिक्रोण  से  मैं  आपसे  पूछना  चाहूंगा  कि  इन  पंच

 तीन  तारा  दो  तारा  और  एक  तारा  होटलों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  क्या  कोई  कानून

 दूसरे  तीन  दो  तारा  मौर  एक  तारा  होटल  में  क्या  अन्तर  हैं  ?  जहां  तक  पंच  तारा

 होटल  का  संबंध  है  उसके  बारे  में  हम  पहले  ही  जानते  हैं  कि  वे  क्या  हैं  ?  मैं  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता

 हैं  कि  क्या  ये  होटल  देश  के  किसी  कानून  द्वारा  विनियमित  यदि  हाँ  तो  वह  कानून  कया  है  ?

 मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  जहां  तक  पंचतारा  होटल  का  संबंध  है  इसके  लिए  वर्गीकरण  किया

 हुआ  पंचतारा  होटल  में  सिगल  रूम  डबल  रूम  और  लाउंज  स्पेस  की  व्यवस्था  शोचालय
 के  लिए  आपके  पास  पर्याप्त  स्थान  होगा  ।  तत्पश्चात  तरने  के  तालाब  स्वास्थ्य  क्लब
 ओर  अन्य  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराया  जाता

 उदाहरण  के  तौर  पर  एक  छोटे  कमरे  वाले  हौटल  को  एक  तारा  होटल  कहा  जाता  यदि
 कमरा  बड़ा  हो  तो  उसे  दो  तारा  होटल  कहा  जाता  यह  कमरे  के  आकार  के  अनुसार  पर्यटक

 कमरा  और  अन्य  कमरों  में  सम्बन्ध  है  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  दुर्भाग्पवश  सही  ढंग  से  उत्तर  नहीं  दिया  गया  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  कोई  ऐसा  कानून  है  जो  इन  तीन  दोਂ  तारा  और  एक
 तारा  होटलों  पर  लागू  होता  हो  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  जहां  तक  पंचतारा  होटल  का  सम्बन्ध  उसमें  सिगल  रूम  का  क्षेत्र

 185  वर्ग  फुट  होना  चहिए  ।
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 उत्तर  रे

 जहां  तक  दो  तारा  होटल  का  सम्बन्ध  उसमें  सिंगल  रूम  का  क्षेत्र  100  वर्ग  फुट  और  डबल
 रूम  का  क्षेत्र  120  वर्ग  फूट  होना

 वॉल्राम  नायक  :  क्या  यहेँ  विधि  के  अनुसार  है  ?

 मुफ्तो  मोहम्मद  सईव  :  हाँ  यह  नियमों  के  अनुसार  ये  नियम  पर्यटन  विभाग  द्वारा  जारी
 :  किये  गये  हैं  ।

 श्री  ज्ञाताराम  नायक  :  मैंने  आपसे  एक  विष  प्रश्न  पूछा  क्या  इस  सम्वन्ध  में  कोई  कानन

 यदि  हां  तो  वह  क्रानून  क्या  है  ?

 मुफ्ती.भ्रोहस्मद  सईद  :  इसके  लिए  नियम  हैं  ।

 श्री  श्ञांताराम  नायक  :  कानून  के  अंतगंत  नियम  बताये  जाते  हैं  कानून  के  बिना  नियम  नहीं
 बन

 वका्मक्ष  प्रशोक््य  :  यदि  आप  ज्यादा  तारे  छहते  हैं  को  छत  पर  शोहमे  ।

 भरी  कॉतसरल  काजक  :  मेरा  द्सरा  भसुपूसक  प्रश्त  महू  है  कि  गोआ  में  केल्लकीना  नामफ  मांव
 में  हो  मेरे  कहकेसी  श्री  फंलीरो  के  निर्क्नचन  क्षेत्र  में  पड़ता  एक  कम्पनी  ने  पांच  तारा  होटल  का
 निर्माण  कश्त  का  प्रवक्ष  किया  कह  और  लोगों  का  एक  छोटा  सा  गांव
 यहां  होटल  बनाया  जाना  है  ।  लोगों  को  डराया  घमकाया  गया  इन  निजी  मालिकों  ने  कुछ  कीमत
 देकर  लोगों  से  सीधे  भूमि  खरीदना  शुरू  कर  दिया  किरायेदौरों  को  किसी  प्रकार  को  मुभावजा
 दिए  बिना  निकाल  दिंधा  गया  ।  यह  बताया  गया  है  कि  यह  हीटल  डीलक्स  ही  नहीं  है  अपितु
 यह  मात  त्षारा  ट्रेक  होटल  है  क्योंकि  ट्रैकਂ  भी  है  और  इस  बांत  की  भी  सुतिधा  है  कि  योत्रियों
 को  हृव।ई  अबड़े  से  स्रीत्ने  इस  होटल  में  लाया  जा  सके  ।

 मैं  मंत्री  महौदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  केनाकीता  गांव  में  इस  प्रकोरं  का  कौई  होटल  बन  रहा
 है  और  क्या  आपने  यहां  के  सॉस्क्ृतिक  पहलू  का  अध्ययन  किया  है  गांववॉसियों  पर  असंर
 पड़ेगा  ।  क्योंकि  गांववासियों

 को  भय  है  और  यहां  तक  कि  उनकी  निर्दीष  लडकियों  को  वैश्यांवत्ति
 अथवा  अन्य  कार्यों  के  लिए  स्रिश्ने  गंव  से  इस  सात  होटल  में  ले  जाया  जा  सकता

 अतः  मैं  जानना  चाहंगा  कि  इस  सांस्कृतिक  पृष्ठभूमि  की  दृष्टि  से  क्या  आपने  होटल  बनाने
 की  अनुमति  दे  दी  है  ओर  क्या  आप  इस  होटल  के  बारे  में  कछ  जानते  हैं  ?

 मुफ्त  ख्रोहमसमद  सईद  :  किसी  भी  होटल  के  निर्माण  की  योजना  अथवा  परियोजना
 की  स्वीकृति  पर्याटन  विभाग  द्वारा  दी  जाती  यदि  यह  होटल  समुद्र  के  किनारे  स्थित  हो  तो  इसकी
 स्त्रीकृति  पर्यावरण  मंत्रालय  तथा  स्थानीय  अधिकारियों  जैसे  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  स्थानीय  निकायों भी  ली  है  ।  अतः  किसी  भी  परियोजना  को  जिसे  शुरू  किया  जाना  कुछ  शर्तों  तथा  मानदंडों
 को  अवश्य  पूरा  करना  होता  है  ।

 |
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 डा०  चन्त्रलेशर  तिलक  :  भध्यक्ष  गोबा-दमक  और  दीघः  हिन्दुस्तान  के  खूबसूरत  टूरिस्ट
 सेंटर  के  रुपਂ  में  विख्यात  है  मौर  लाखों  की  में  मिडिल़  बलास  लोग  भी  प्रतिवर्ष यहां  की  यात्रा
 करते  हैं  ।  वहां  पर  भी  होठल  बमाये  गये  सभी  फाइव  स्टार  स्टार  ओर  टू  स्टार

 सिंफे  एक  होटल  वन  स्टार  कया  कामन  सिथे  टूरिज्म  डिपार्टमेंट  कुछ  व्यवस्था  करेगा  ?
 गरीब  लोगों  की  भी  तमन्ना  होती  हे  कि  वे  देश  के  खूबसूरत  स्थलों  को  क्या  विभाग  उनके  लिए
 कछ  करने  जा  रहा  है  ?

 मुफ्ती  भोहम्भद  सईद  :  पंचतारा  होटलों  के  अलावा  निजी  लोगों  द्वारा  निर्मित  अप्राधिकृत
 श्रेणियों  के  होटलों  में  9000  शैय्याओं  की  व्यवस्था  पर्यटन  विभाग  और  गोआ  पर्यटन  विकास

 निगम  ने  1,000  ज्ैय्याओं  के  होढलों  का  निर्माण  किया  है  ।  अतः  मध्य  वर्गीय  के  लिए  10,000
 शेय्या  उपलब्ध  हैं  ।

 ]

 ॥  श्रोमती  ऊषा  ०क्कर  :  माननीय  अध्यक्ष  कच्छ  में  माडवी  बड़ी  सुन्दर  जगह  माँडवी  में
 पर्यटन  धाम  बनाने  के  लिये  गुजरात  सरकार  के  मिनिस्टर  ने  शिलान्यास  भी  लेकिन  मुझे  दुःख
 है  कि  सरत  सरकार  मन््जरी  नहीं  दे  रही  तो  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  कच्छ  में  पर्यटन  धाम  के  लिये

 मन्जूरी  देते  की  कृपा  करेंगे  ।

 ]

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  महोदय  ऐसा  लगता  है  कि  वह  गजरात  को  सुविधायें  देने  के  बारे  में  बोल

 राह  मैं  समझता  हु  क्रि  ममननीय  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  आकर  चर्चा  करनी

 भारतीय  मशीनरी  औजारों  का  निर्यात

 *970.  श्री  ओवल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  काण्फिय  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भपसतीयਂ  मशीनी  औजारों  का  आयात  करने  केशों  के  नाम  क्या  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  देशों  ढ्वारा  आयात  की  गई  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या

 और

 इन  औजारों  के  निर्यात  के  मामले  में  विकासशील  और  घविकसित  देशों  में  भाश्त  को  क्या
 स्थिति  है  ?

 जाएणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता
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 1009 मौखिक  उत्तर  8  1987

 विवरण

 ..  और  भारतीय  मशीनी  औजार  60  से  भी  अधिक  देशों  द्वारा  भायात  किए  जा
 रहे  हैं  ।  इनमें  से  भारतीय  मशीनी  ओजारों  के  प्रमुख  आयातक  देश  ब्रिटेन
 संयुक्त  राज्य  सोवियत  संघ  तथा  पश्चिम  जमंनी  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रमुख
 तक  देशों  इण्डियन  मशीन  टूल  मैन्न्यूफेक्चरेंस  एसोसियेशन  द्वारा  संकलित  मशीनरी
 औजारों  के  निर्धात  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :  --

 देश  1984  1985  1986

 सोवियत  संघ  459  1656  1920

 बल्गारिया  197  554  1780

 पश्चिम  जमंनती  88  103  466

 ब्रिटेन  52  71  71

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  118  148  262

 कनाडा  46  39  77

 960  2571  4576

 मतीनी  «लैजारों  के  कुल  निर्यात  2070  3245  5338

 प्रतिशत  अंशदान  46'37  79:22  85.72

 विश्व  में  मशीनी  औजारों  के  उत्पादन  में  भारत  स्थान  पर  है  :  यद्यपि  अन्य  देशों

 द्वारा  निर्यातित  मशीनरी  औजारों  के  विस्तृत  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  भारतीय  निर्यातकों  को  पश्चिम

 जापान  और  स्विट्जरलैंड  जैसे  परम्परागत  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़ा  है  जोकि
 अपने  कुल  उत्पादन  के  60%  से  भी  अधिक  का  निर्यात  करते  हाल  के  वर्षों  में  भारतोय  निर्यातक

 दक्षिण  चीन  और  ब्राजील  से  बढ़ती  हुई  प्रतियोगिता  का  सामना  कर  रहे  1986
 में  भारत  ने  अपने  उत्पादन  का  केवल  12%  निर्यात

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  ओद्योगिक  दृष्टि  से  भारत  का  स्थान

 विश्व  के  ।0  विकत्तित  देशों  में  एक  लेकिन  मशीन  के  औजारों  के  उलादन  में  भारत

 का  स्थान  कि  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  मैं  जानना  चाहता  हैँ  कि

 इस  स्थिति  में  सुधार  उत्पादन  में  वृद्धि  आदि  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि

 हमारा  स्थान  10  से  भी  नीचे  आ  जाये  और  भारत  की  स्थिति  के  अनुरूप  यह  स्थान  |  से  10  के  बीच

 अर्थात्  औद्योगिक  दृष्टि  से  यह  स्थान  विश्व  के  10  विकसित  देशों  में  से एक  हो  ।  इस  संबंध  में

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  मशीन  के  औजारों  के  उत्पादन  की  वर्तमान  स्थिति  कया  इनमें  से

 कितने  का  निर्थात  किया  जा  रहा  इस  निर्यात  की  कया  प्रतिशतता  है  और  इस  स्थिति  में  सुधार  करने
 के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 भरी  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  का  उत्तर  देना
 इस  समय  कुल  उत्पादन  220  करोड़  रुपए  का  है  ओर  निर्यात  53  करोड़  रुपए

 '
 का

 है  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  बर्ष  1986  के  53  करोड़  रुपए  के  जो
 निर्यात  संबंधी  आंकड़े  मैंने  अभी  उन्हें  बताये  हैं  वह  वर्ष  1985  के  आंकडों  से  64  प्रतिशत  अधिक

 अर्थात्  इससे  पहले  निर्यात  कम  था  ।

 उत्पादन  में  सुधार  करने  और  बड़े  बाजारों  में  प्रवेश  करने  के  लिए  हमने  अब  जो  कदम
 re  हैं  उनके  बारे  में  यह  सत्य  है  कि  शुरू-शुरू  में  आयात  के  विकल्प  के  रूप  में  अर्थात्  स्वदेशी  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  में  मशीन  के  ओऔजारों  पर  विचार  किया  गया  ये  औजार

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगिता  करने  के  लिए  उच्च  श्रंणी  की  प्रोद्योगिकी  के  मानकों  के  अनुसार
 नहीं  थे  ।

 अब  हम  दो  अर्थात्  सी०  एन०  सी०  किस्म  और  एन०  सी०  किस्म  के  मशीन  के
 औजारों  का  विकास  करने  का  प्रयास  कर  रहे  माननीय  सदस्य  कम्प्यूटरीकृत  तटस्थ  संघटक  और
 तटस्थ  संघटक  से  परिचित  20  वेन््द्रों  पर  इनका  विकास  किया  जा  रहा  लेकिन  अब
 अन्तर  ष्ट्रीय  बाजार  में  वे  मूल्यवार  वहुत  प्रतियोगी  नहीं  वर्ष  1986  के  दौरान  हमें  4  करोड़  रु०
 की  20  सी०  एन०  सी०  मशीनों  का  निर्यात  करने  में  सफलता  मिली  ।

 माननीय  सदस्य  यह  भी  जानना  चाहते  थे  कि  निर्यात  में  हमारा  कितना  हिस्सा  मशीन
 के  औजारों  के  कल  उत्पादन  का  बारह  प्रतिशत  निर्यात  किया  मैं  माननीय  सदस्य  को  यही  सब
 बताना  चाह

 थ्री  भ्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  ज॑सा  कि  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  मशीन  के  औजारों  के
 निर्यात  क्रे  सम्बन्ध  में  मारत  का  योगदान  12  प्रतिशत  रहा  लेकिन  इटली  जापान  और  स्विटज

 बैण्ड  जैसे  भी  देश  हैं  जो  अपने  कुल  उत्पादन  60  प्रतिशत  निर्यात  करते  हाल  के  वर्षों  में  भारत  को
 दक्षिण  चीन  और  ब्राजील  से  कड़ा  मुकाबला  करना  पड़  रहा  है  ।

 चबारलीश आम  तौर  पर  यह  आरोप  लगाया  जाता  है  या  ऐसा  समाचार  होता  है  कि  भारत  में  भारतीय
 ओऔजारों  के  निर्माता  और  इन  ओऔजारों  का  इस्तेमाल  करने  याले  उद्योगों  के  बीब  सम्पक  नहीं  होत
 वे  अपनी  भावी  मांग  क्रा  पूर्वानुमान  नहीं  लगाते  भौर  वे  उन्नत  प्रोद्योगिकी  क्रा  भी  इस्तेमाल  नहीं
 करते  बहुत  सी  चीज  जिसका  वे  अभी  भी  इस्तेमाल  कर  रहे  छठे  दशक  की  प्रौद्योगिकी

 और  अनुसंधान  तथा  विकास  आदि  पूर्ण  ढांचे  में  सुघार  करने  के  लिए  नई  प्रोद्योगिकी  को

 अपनाते  हेतु  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  उत्पादन  और  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  हमारी  स्थिति

 4

 संतोषजनक  बनी  रहे  ?

 श्री  प्रियरंजन  बास  मुम्शी  :  माननीय  सदस्य  इस  तथ्य  से  अवगत  होंगे  कि  कुल  उत्पादन  में  दो

 सरकारो  क्षेत्र  के  एककों-हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  ओर  प्रागा  दृत्स  का  भारी  योगदान  रहा  है
 प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  हमने  तब  से  ही  काफी  उपाय  किए  हम  बाजार  में  प्रवेश  करते  हैं
 और  मशीन  के  औजारों  सहित  इ  जीनियरी  के  कुल  उत्पादन  के  निर्यात  सबंद्ध  न  के  रूप  में

 रिंग  निर्यात  सबंद्ध  न  परिषद  के  माध्यम  से  प्रयोक्ताओं  के  साथ  बातचीत  करते  इसके  अलावा  एक
 देश  से  दूसरे  एक  पार्टी  से  दूसरी  पार्टी  के  साथ  जब  द्विपक्षीय  व्यापार  वार्ता  होती  है  हो  हम  उन
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 क्षेत्रों  काਂ  पता  लभासे  का  प्रभास  करते  हैं  जिन्हें  हमਂ  अपमे  मशीनों  के  औजारों  की  पूति  कर  सकें  ।  यह
 सच  है  कि  हमारा  दक्षिण  चीन  और  ब्राजील  से  कड़ा  मुकाबला  यह  भी  सच  है  कि
 ताइवान  हमाश  बहुत  बड़ाਂ  प्रतियोगीਂ  किन्तु  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  है  कि  इन  सभी  कातों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कुछ  समयਂ  पहले  हिन्दुस्तामਂ  मशीम  टूल्स  के  क्रेयश्मीन  श्री  ममसुखानी  द्वारा
 विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  उन्होंने  पिछले  ही  सप्ताह  कुछ-सिफारिशें  की  हैं  कि  हम

 इस  क्षेत्र  में  कैसे  सुधार  कर  सकते  हैं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  और  आगे  बड़ने  के  लिए  हम  अवश्य  ही
 इन  सिफारिशों  पर  विचार

 भी  कलभवईवबेल  :  मानभीय  मन््ली  द्वास  दिए  गए  उत्तर  के  अमुसाश  में  मज्ीनी
 मोजार  उल्पोदन  में  भारत  का  1-8  का  स्थान  हैं  जयकि  ताइबान'ः  तथा  दक्षित्र  कोरिया  जैसे  देश  मशीभी
 औजारों  में  जापान  के  साथ  मुकाबला  करने  में  समर्थ  हैं  ।  यहां  तक  कि  आप  भी  अधिक  जानते  होंगे  ।

 म  सिंगापुर  जाए  तो  हमें  वहां  ताइवानी  माल  देखने  पर  ऐसा  लगेगा  मानो  ये  जापान  द्वारा
 निर्मित  हो  ।  वे  इसलिए  भागे  बढ  रहे  हैं  क्योंकि  ताइवान  तथा  दक्षिण  कौरिया  में  शारीरिक  श्रम
 सरलता  से  उपलब्ध  यहाँ  हमारे  देश  में  भी  शारीरिक  श्रम  सरलता  से  उपलब्ध  तो  फिर  भारत
 का  18  वां  स्थान  क्यों  है  जबकि  ताइवान  तथा  दक्षिण  कोरिया  जैसे  छोटे  देश  अभ्य  देशों  के  साथ
 मुकाबला  करते  में  सक्षम  हैं  ?  कठिनाई  क्या

 श्री  प्रियरन्जन  दास  सुन््शी  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  रोचक  प्रश्न  उठाया  जंसा  कि
 मैंने  शुरू  में  कहा  था  कि  स्वेरेशी  उद्योग  के  आयातित  माल  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  मशीनी  औजणारों  का
 निर्माण  शुरू  करों  हेतु  हमारी  क्षमता  सातवें  तथा  यहां  तक  कि  आठवें  कशकਂ  की
 उन्नत  प्रोद्योगिकी  के  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  को  बनाए  रखते  के  लिए  निर्यात  के  प्रति  पूर्वाभिमुखता  उसमें

 थी  ही  नहीं  |  अथ  नीति  की  उदार  बनाए  जाने  के  यहां  तक  कि  के  अन्तगंत

 बढ्नत  हो  उन्नत  किस्म  की  ब्रोद्योगिकियों  का  अमात  कर  रहे  हैं  जे  हमारे  मशीनी  ओऔजारों  के  क्षेत्र
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की  आक्श्यकताओं  के  अनुकूल  हमारी  क्षमता  को  बढ़ाने  में  हमें  शक्ति
 प्रदान  करेगी  तथा  हमें  आशा  है  कि  हम  ओर  सुख्चार  करेंगे  ।  जंस्ता  कि  मैंने  कहा  है  कि  हमने  पहले  ही
 1985  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  64  प्रतिशत  का  सुधार  कर  चके

 समुद्री  लाश  पकभों  का  निर्मात

 *971  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  वाणिम्थ  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीमभ  वर्षों  के  दौरान  समुद्री  लाद्य  पदार्थों  का  कितनी  मात्रा  में  निर्मात  किया

 समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए  कौन  से  कदम  उठाये  गये

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रिय  रंजन  वास  :  )  गत  तीन  वर्लों  के  दोरान
 समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  की  मात्रा  इस  प्रकार  थी  :-

 1984-85  86187  मे०  टन

 1985-86  5-86  83651  मे०  टन
 1986-87  6-87  85843  में०  टन
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 समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  के  संवर्धन  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  में  शामिल  हैं  :
 पाली  गई  झींगा  के  उत्पादन  को  बड़ाने  के  लिए  झींगा  फामिंग  का  वध्सि  मदों  जंसे

 क्विक  के  उत्पादम  को  प्रोत्साहित  क्षींगा
 अडल  उत्पत्तिशालाओं  कौ  स्थापना  करना  तथा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  संसाधनों  के  उपयोग
 संत्रंधो

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  में  केरल  एक  अग्रणी  राज्य  एक
 समय  लगभग  ।0  वर्ष  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  में  उतका  एकाधिकार  किन्तु  गत  पांच
 वर्षों  से  यह  उद्योग  कई  कारणों  की  वजह  से  संकटों  का  सामना  कर  रहा  उनमें  से  एक  विदेशों

 थाइलंण्ड  जंसे  देशों  से  कड़ा  मुकाबला  ।  दूसरा  हमारे  समुद्री  स्लाद्यों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में

 एक  प्रश्न  ।  इसमें  अक्सर  कोटाणु  होते  हैं  ।  तीसरा  दस  उद्योग  को  हमारे  बकों  से  उचित  सहायता
 नहीं  मिल  रही  इन  कारणों  की  वजह  से  कोचीन  जो  अधिकांश  समुद्री  खाद्य  उद्योगों  का

 सुूयालय  एक  के  वाद  दूपघरा  उद्योग  बन्द  हो  रहा  यह  गम्भीर  बिन््ता  की  स्थिति  है  । मु  हट  रह

 माननीथ  मन्त्री  जी  से  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  इस  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम
 उठाये  गये  हैं  ।

 भ्रो  प्रिध  रंजम  दास  सुन्झी  :  सर्वप्रथम  माननीय  सदस्य  को  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह
 सच  नहीं  है  कि  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  तथा  समुद्री  खाद्य  निर्यात  की  अब  अधिक  बुरी  स्थिति  है  ।
 इसके  परीत  यह  बहुत  उत्साहव्ंक  है  तथा  देश  के  लिये  काफी  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  मैं  उन्हें
 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  बर्ष  के  निर्यात  निष्पादन  में  समुद्री  उत्पाद  क्षेत्र  हमारे  अंग्रणो  क्षेत्रों  में

 से  एक  जिसमें  हम  विदेशी  मुद्रा  की  अधिकतम  राशि  कमा  रहे  हैं  | आशा  से  भी  अधिक  शाशि
 कमा  रह  मैं  माननीय  सदस्य  को  आंकड़  दू  गा  सथा  वे  स्थिति  को  समझ  सकते  हैं  ।  समुद्री  उत्पादों
 के  सम्बन्ध  म॑  कुल  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  दस  वर्ष  पूर्व  वह  एक  एकाधिकार
 यदि  दस  वर्ष  पूव  9  वर्ष  पूव  ओर  हमने  240  करोड़  रुपये  मूल्य  के  समुद्री  उत्पादों  का
 निर्यात  किया  तथा  इस  वर्ष  हमने  अब  तक  470  करोड़  रु०  मूल्य  के  उत्पाद  निर्यात  किये  हैं  तथा

 मुझे  प्रा  विश्व  स  है  कि  जब  तक  अन्तिम  आंकड़ं  आएंगे  यह  उससे  भी  अधिक  हो  जाएगी  ।  यह
 सच  नहीं  है  कि  हम  सुधार  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  समुद्री  उत्पाद  विकास  निगम  द्वारा  इससे  भी  अ

 उपाय  अपनाए  गए  हैं  ।

 माननीय  सदस्प  को  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  के  गोपालपुर  में  हम  एक  कृत्रिम

 रूप  से  अंडे  सेते  का  फाम  बनाते  का  प्रयात  कर  रहे  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  अण्ड  सेहने  का

 फार्म  है  ही  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ;  केरल  में  ?

 क्रो  प्रिय  रंजन  दास  म॒नन््शी  :  केरल  में  पहले  से  हीं  एक  पश्चिम  बंगाल  में  हम  ऐसा  एक
 फाम  स्थापित  कर  रहे  वह  मीठा  जल  मछली  सेहन  कार्यक्रम  के  लिये  इसके  अलावा

 हम  राज्य  सरकारों  से  मछुवारों  को  उत्पादन  की  छारीदों  के  लिये  25  प्रतिश्षत  को  राजसहायता  दिलवा

 रहे  हैँ  ।  ये  कदम
 हैं

 जो  हमने  उठाये  हैं  तथा  इनसे  बढ़िया  परिणाम  निकल  रहे  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  भारत  को  बहुत  जल्दी  ही  सफलता  मिलेगी  ।
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 श्री  के०  थो०  भामस  :  मझे  खेद  है  कि  मन्त्री  जी  ने  स्थिति  का  ठीक  तरह  से  अध्ययन  नहीं
 फ़िया  है  क्योंकि  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समस्या  हमें  इस  समस्या  को  केवल  अजित  की  गयी

 राशि  की  दृष्टि  से  ही  नहीं  देखना  चाहिये  क्योंकि  निर्यात  किये  गये  समुद्री  खाद्यों  की  मात्रा  बढ़  गई
 दस  वर्ष  पूर्व  मूल्य  1000  रु०  था  तथा  अब  यह  2000  र०  अथवा  इससे  भी  कहीं  अधिक  है  ।

 विदशी  मुद्रा  की  वह  यह  मात्रा  नहीं  है  जो  हमने  कमाई  किन्तु  यह  समुद्री  खाद्य  की
 वह  जो  हमने  निर्यात  की  वह  महत्वपूर्ण  इसीलिए  मैं  आपको  बता  रहा  हू  कि  कोचिन

 में  हमारी  अधिकांश  समुद्री  खाद्य  निर्यात  कम्पनियां  हैं  तथा  वे  एक  के  बाद  एक  बन्द  होती  जा  रहो
 यह  गम्भीर  चिन्ता  की  स्थिति  है  ।  यदि  इसी  प्रकार  से  स्थिति  जारी  रही  तो  पांच  अथवा  दस

 वर्षों  के  पश्चात  हमारे  देश  में  कोई  भी  सम्द्री  खाद्य  निर्यात  कम्पनी  नहीं  रहेगी  ।  स्थिति  यह  है  ।
 इसी  लिये  बात  यह  नहीं  है  कि  हमते  कितनी  घनराशि  कम।ई  बल्कि  यह  है  कि  हमने  समुद्री  खाद्य  की
 कितनी  मात्रा  निर्यात  की  ।

 दूस  रे  प्रश्न  पर  आते  हुए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  समस्या  यह  है  कि  हमें  निर्यात  के  योग्य  समुद्री
 खाद्य  की  पर्याप्त  सामग्री  नहीं  मिल  रही  उदाहरण  के  तौर  हमारे  अरब  सागर  में
 पर्याप्त  झींगा  उपलब्ध  नहीं  हमें  यह्  पता  लगाना  है  कि  इन्हें  कंसे  पाला  यहाँ  तक  कि
 थाईलैन्ड  ज॑से  जिन्होंन  यह  उद्योग  काफो  बाद  में  शुरू  किया  हमारे  साथ  मुकाइला  कर  रहे

 उनके  यहां  कृत्रिम  रूप  से  अण्ड  सेते  के  अच्छे-अच्छे  फामं  केरल  के  पश्च  जल  में
 न  झञींगों  के  पालन  के  लिये  हमारी  सरकार  क्या  ठोस  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  न  केवल  केरल  के  लिये  ही  बत्कि  सपृचे  देश  के  समस्त  समद्री
 उत्पादों  ने  लिये  माननीय  सदस्प  की  थिन््ता  से  समान  रूप  से  चिंतित  यह  सच  है  कि  मात्रा  के
 हिसाब  से  कोई  ख!स॒  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  कुछ  मामलों  में  गिरावट  आई  है  जो  1000  अथवा  2000
 टन  है  ।  परन्तु  यह  जिल्कुल  सच  है  कि  मुकाबला  बहुत  अधिक  हैं  तथा  वह  भी  पड़ोसी  देशों  के  बीच  ।
 परन्तु  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  झींगा  जो  हमारे  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  का  एक  मुख्य
 प्रधान  क्षेत्र  के  सुधार  का  हमने  एक  बहुत  ही  भाधुनिक  तथा  वजशानिक  नजरिया  अपनाया
 पहले  स्थान  पर  नम्बर  आता  है  शींगा  का  दूसरे  पर  नम्बर  आता  है  श्रिम्प  का  तथा  फिर  आता  है
 प्रशं  तित  मछली  का  ।  उसके  बाद  अन्य  चीजों  का  नम्बर  आता  है  ।

 अब  आधुनिक  प्रथा  यह  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  एक  बहत
 बडा  कदम  उठ  या  है  कि  हम  इस  ह्थिति  में  प्रकार  से  सुधार  कर  सकते  हैं  ताकि  झोगां  ठीक
 तरह  से  उतर  सके  ।  झींगा  अन्दज  फार्म  समुद्र  से  ही  शुरू  होते  हमने  उन  फार्मों  को  विकसित
 हिया  है  तथा  हमारा  प्रय'स  है  कि  ग्रामीण  किसानों  को  झींगा  अडज  योजनाबद्ध  तरीके  से  उपलब्ध  हो
 सके  ।  झींगा

 फार्मो  के  लिए  परियोजनाओं  का  पता  लगाते  तथा  उन्हें  तैयार  करने  हेतु  उस  बारे  में
 सूक्ष्म  स्तर  सर्वेक्षण  किए  जाते  हैं  तथा  बहुत  सी  कई  आधुनिक  धीजें  शुरु  की  गई  हैं  ज॑से  व्यक्तिगत  रूप
 से  तुरन्त  प्रशीतित  श्रिम्प  ।  श्रिम्पों  को  एक  साथ  एकत्रित  कर  लिया  जाता  है  ।  एक  व्लक  में  इन्हें  बेच
 दिया  जाता  5  कि०  के  वजनों  में  इन्हें  यह  बेच  देते  किन्तु  अब  अधिक  मूल्य  पर  निर्यात  की
 मांग  की  जा  रही  प्रत्येक  अलग  झींगा  श्रिम्प  को  प्रशीतित  करना  पड़ता  सही  पैक  करके  फिर
 बाजार  में  बेचा  जाता  इस  बारे  में  हमने  एक  बड़ा  कदम  उठाया
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 झींगा  के  बारे  में  सातवीं  योजना  के  दौरान  इस  बात  पर  ओर  दिया  गया  है  कि  उन  राज्यों
 में  जिनमें  कृत्रिम  रूप  से  अण्डे  सेने  के  फार्म  नहीं  हैं  उनमें  इन  फार्मों  की  स्थापना  की  मुझे  आशा
 है  कि  इन  सभी  कार्यक्रमों  को  क्रियान्त्रित  करने  के  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  हमारे
 परिणाम  अब  के  विद्यमान  परिणामों  से  भी  अधिक  अच्छे  जहां  तक  केरल  की  बात है  मैं
 माननीय  सदस्य  को  बताना  चाट्टेगा  कि  मैं  स्थिति  का  अध्ययन  विशेष  रूप  से  कि  वहां  क्या
 समस्याएं  इस  महीने  की  2]  तारीख  को  वहां  जा  रहा

 श्री  के०  एस०  राब  :  आंध्र  प्रदेश  पीछे  नहीं  हजारों  कि०्मी०  का  इसका  समुद्री  सट  है
 तथा  कोल्लेरू  और  अन्य  झीलों  में  विस्तत  क्षेत्र  यह  एक  सच्चाई  है  कि  उन  स्थानों  को  वैज्ञानिक
 आधार  पर  विकसित  करते  के  लिए  काफी  कुछ  नहीं  किया  गया  है  हालांकि  उनमें  विदेशी  मुद्रा  अजित
 करने  की  बहुत  अधिक  संभावना  हस  संबंध  में  मैं  यह  बात  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता

 हूँ  कि  उन  क्षेत्रों  में  रहते  वाले  लोगों  को  प्राथमिकता  संस्थानों  में  लिये  जाते  हेतु  प्राथमिकता  दी  जाए
 और  उन्हें  इस  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  में  पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया  जाए  और  उन्हें  ऋण  भी  दिया  जाए
 बजाय  इसके  कि  इसे  उन  लोगों  को  दे  दिया  जाए  जो  इस  क्षेत्र  के लिए  बिल्कुल  नये  हों  ओर  इससे
 अपरिचित  हों  मैं  समझता  हूं  कि  टाश्गर  के  साथ  संकड़ों  टनों  में  आने  वाली  मछलियों  को  फेंक
 दिया  जाता  है  क्योंकि  इनका  निर्यात  ब्रिल्कुल  ही  नहीं  होता  ।  मेरा  रूयाल  है  कि  इस  मछली  के
 स्करण  की  भो  एक  तकनीक  मैं  यह्  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार ने  झींगों  के  साथ  आने  वाली
 मछलियों  के  परिस्करण  के  लिए  कोई  कारखाना  स्थापित  फरने  का  और  इसके  निर्यात  का  कोई  विचार
 किया  है  ।

 क्री  प्रिय  रंजनदास  मुझ  :  आंध्र  प्रदेश  के  बारे  में  मैं  भी  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  से  समान
 रूप  से  चितित  हूं  ।  ज॑सा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  आंध्र  प्रदेश  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जहां
 हमारी  झोंगा  रूप  से  अड  का  राज्य  सरकार  ने  दो  स्थान  बताये  हैं  ।

 इनमें  से  एक  है-काकीनांडा  ।  एम०पी०डी०ए०  इस  विषय  में  शीघ्र  निर्णय  करने  वाला  है  कि  क्या
 इसी  स्थ।न  पर  बनाई  जाए  ।  अन्य  प्रकार  की  मछलियों  से  मेरा  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  कि  कौन

 कौन  सी  मछली  झींगे  के  साथ  आती  है  ।  परन्तु  झींगे  के  अलावा  हम  जो  वास्तविक  चीजें  निर्यात  कर
 सकते  हैं  वे  हैं  :---  स्क््विड  ।  यदि  ऐसी  चोजें  वहां  हैं  तो  हम  निश्चिय  ही  इनके
 लिए  भी  एनन््तजाम  जहां  तक  निर्यात  का  संबंध  और  चीजों  से  हमें  सहायता  नहीं
 मैं  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थापित  करते  समय  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  पर  विचार  करू

 लहाख  को  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  को  बिमान  किराये  में  रियायत

 *974.  श्री  पी०  सामग्याल  :  क्या  प्रयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  श्रीनगर  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  को  दोराही  विमान  किराये
 में  छूट  की  भाँति  लद॒दाख  की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को  भी  मूल  बापमी  विमान  किराए  में  30%
 की  छुट  देकर  वतंमान  विषमता  को  दूर  करने  का  विचार  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्भव  :  लेह  के  हवाई  किराए  में  रियायत  देने

 के  थारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 हनन» ँ्प्पपपयपययएययएण  की

 परिचालम  संबंधी  कारणों  से  हाई  जहाजों  की  यात्रियों  को  बहत  करमे  की  क्षमता  में

 कमी  करसे  और  लहांख  की  भौमोलिक  स्थिति  के  क्रारभ  हथ।ई  सेवाओं  को  रह  करने  की  अधिक  वारदात
 की  वजह  से  लेह  के  लिए  हथाई  सेबाभपें  के  मामले  में  परिच्राल्न  संबंधी  लागत  ज्यादा  है  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  मेरा  एक  विशिष्ट  प्रण्न  यह  इस  तरह  से  क्या  सरकार  का
 श्रीनगर  को  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  को  दोराही  विमान  किराये  में  छूट  कौ  भांति  लदाख  की  यात्रा
 करने  वाले  यात्रियों  को  भी  मूल  वापसी  विमान  किराये  में  30  प्रतिशत  की  छूट  देकर  वर्तमान  विषमता
 को  दूर  करने  का  विचार  सरकार  विषमता  होने  को  बात  स्वीकार  करती  है  और  इसे  दूर  करना
 नहीं  चाहती  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हजारों  विदेशी  पयंटक  विभिन्न  कारणों  से

 श्रीनगर  को  एक  ओर  छोड़ते  हुये  लद्गाख  की  यात्रा  करते  हैं  और  लाखों  स्वदेशी  यात्री  हर  वर्ष  जम्मू
 स्थित  पूजा  स्थल  बे७८भो  देवी  को  यात्रा  करते  क्या  सरकार  जम्मू  और  लह्ाब  क्षेत्र  से  इस  विषमता
 को  दर  करने  पर  विचार  करेगी  और  जम्मू  और  लहाख  की  यात्रा  करने  वाले  सभी  प्रकार  के  यात्रियों
 को  मूल  बापमी  विम।न  किराये  में  30  प्रतिशत  की  छूट  देगी  तथा  इन  तीनों  ही  क्षेत्रों  को  एक  समान
 मान्गो  ।

 मफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  नागर  विमानम  मंत्रालय  ने  उमर  पर्यटकों  जो  श्रीनगर
 और  जम्मू  की  यात्रा  करते  30  प्रतिशत  की  छूट  दी  मैंने  गागर  विमानन  मंत्री  जी  से  इस
 मामले  पर  चर्चा  की  है  कि  टन  पयंटकों  को  भी  इसी  प्रकार  की  छूट  दी जाए  जो  लदाख  की  यात्रा

 मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  यह  छट  उम  पयंटकों  को  भी  दी  जायेगी
 जो  लहाख  को  यात्रा  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  नामग्याल  आजकल  आप  सभी  मामलों  में  सुविधायें  प्राप्त  करते  जा
 रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  श्री  टी०  बशीर  न+
 अनुपस्थित  हैं  ।

 श्री  संतोष  कमर  सिह  कह
 श्री  बनवत  सिंह  रामूवालिया  |

 भर  बलवंत  fax  रामवालिया  :  मैं  इस  प्रग्म  के  लिए  तैयार  नहीं  हुआ  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।
 श्री  तेजा  सिह  दर्दी--अनुपस्थित  हैं  ।
 श्रो  मोती  लाल  सिह+  ,,

 मुझे  सदस्यों  की
 इस  प्रकार  से  हमेशा  अनुपस्थित  रहना  पसन्द  नहीं  मुझे  छेद  है  कि  इतने

 इतने  खर्च  ओर  इतने  सारे  प्रयास  करने  के  बाबजूद  सदस्य  गण  अनुपस्थित  रहते  मैं  इसे
 पसन्द  नहीं  करता  ।

 बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंजनता  कपड़ा  उपलब्ध  त  होना
 *979.  श्रीमती  किद्दोरी  सिह  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जनता
 Peas  अधीन

 कपड़ा  उपलब्ध  न  होने  क ेकारण  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 रे  हर

 केखद्रीय  सरकार  द्वास  इस  बारे  में  कोन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  अथबा  उठाये
 जा  हा

 में  संत्रो  कृष्ण  :  भारत  सरकार  को  बिहार  के

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  जनता  कपड़ा  उपलब्ध  न  होते  के  कारण  हो  ने  बाली  कठिनाई  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट

 नहीं  प्राप्त  हुई  है  ।

 और  प्रश्न  उठता  ।

 श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपसे  माननीय  मंत्री  जो  से  यह  पूछना  चाहती  हूं
 कि  1985  और  1986  में  बिहार  को  कुल  कितने  जनता  कपड़े  का  आवंटन  किया  गया  ओर
 वास्तव  में  क्रितना  वहाँ  भेजा  गया  था  ।

 भी  एस०  कृष्ण  बिहार  के  लिये  1979-80  में  189.4  लाख  वर्ग  मीटर
 का  आवंटन  किया  1985-86  में  438.2  लाख  वर्ग  मीटर  कपड़ें  का  अर  1986-

 87  में  550  लाख  वर्ग  मीटर  कपड़ा  )

 भ्रोमती  किश्लोरी  सिंह  :  मैं  यह  जानना  चाहती  हुं  कि  क्या  सरकार  ने  विभिन्न  जिलों
 में  कपड़ें  के  वितरण  के  कई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  हैं  जेसे  जनसंरुया  के  आधार  और  क्या  यह
 सुनिश्चित  करते  के  लिये  कोई  कदम  उठ'ये  जा  रहे  हैं  कि  यह  कपड़ा  वास्तव  में  पिछड़े  जिलों  को  ही
 भेजा  जाये  जैसे  आदिवासी  बहुल  क्षेत्र  ओर  पहाड़ी  क्षेत्र  ।

 श्री  एस०  कृक्ण  कमार  :  महोदय  मूल  वितरण  जनसंहूपा  के  पर  निर्धारित  किया
 गया  था  लेकिन  इस  योजज्ञा  को  कार्यान्वित  करने  में  राज्य  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्य
 निष्पादन  और  प्रत्येक  राज्य  सरकार  की  कार्यकुशलता  को  देखते  हुए  समय  समय  पर  कुछ  अन्तर

 किए  गए  हैं  ।

 ]

 की  राम  नगीना  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मन््त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ
 कि  ठीक  बिहार  के  बगल  में  हमारा  जिला  है  ओर  पूर्वान्चल  के  उस  भाग  में  तो  जनता  कपड़ा  मिलता

 ही  नहीं  है  जबकि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  की  आबादी  11  करोड़  है  तो  क्या  वे  बताने  की  कृपा  करेगे  कि
 उत्तरः  प्रवेश  के  लिए  कितना  कपड़ा  एलाट  किया  गया  और  उत्तर  प्रद्ेश  के  जो  पूर्वी  जिले  हैं
 कर  गोरखपुर  देवरिया  आदि  वहां  जनता  कपड़ा  नाम  को  भी  नहीं  तो  उस  गरीब
 इलाके  में  भी  गरीब  लोगों  तक  जनता  कपड़ा  पहुंचाने  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  ?

 ]

 ग्रे  अवंटित  किये  गए  जनता  कपड़े  का  कोटा 1G) श्री  एस०  कृष्ण  उत्तर  प्रदेश
 ह

 क

 राष्ट्रीय  योग  का  24  से  लेकर  32  प्रतिशत  तक  रहा  है  ।  हमारे  पास  जिलावार  आँकड़  नहीं  हैं  ।
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 भरी  राम  स्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  जनता  क्लाथ  के  डिस्ट्रीव्यूशन  के  सम्बन्ध  में  यहू  नी  त

 तय  की  गई  थी  कि  रिमोट  विलेजेज  में  भी  हम  जनता  क्लाथ  सप्लाई

 वहाँ  पर  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  की  दुकानें  रहेंगी  |  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी
 जानना  चाहता  हूं  ,  रिमोट  विलेजेज  में  गरीबों  को  जनता  कपड़ा  देने  के  लिए  आप  बचबषढ़  तो
 इसके  अन्तगंत  आपने  बिहार  में  कितनी  दुकानें  खोली  जिससे  जनता  को  जनता  कपड़ा  मिल  सके  ?

 वाद  ]

 श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  महोदय  जनता  कपड़ा  समाज  के  कमजोर  विशेष  रूप  से  ग्रामीण
 इलाकों  के  कमजोर  के  लिए  दिया  जाता  हैं  और  हम  उस  पर  2  रुपये  प्रतिवर्ग  मीटर  की  दर  से
 राज  सहायता  दे  रहे  भारत  सरकार  जनता  कपड़ा  योजना  पर  हर  वर्ष  लगभग  100  करोड़  रुपये
 ख॑  कर  रही  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  बिहार  में  कितने  वितरण  केन्द्र  खोले  गए

 मुझे  बिहार  में  खोंले  गए  केन्द्रों  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  यहू  वितरण  निर्धारित

 एजैसियों  किया  जाता  है  जेसे  कि  विभिन्न  राज्यों  में  शीष॑  सहुकारी  समितियों  और
 नागरिक  आपूर्ति  निगमों  द्वारा  ।  यह  सच  है  कि  ऐसी  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  कि  वितरण
 अभीष्ट  लाभार्थियों  तक  पूरी  तरह  से  नहीं  पहुच  पाता  और  यह  बितरण  शहरी  इलाकों  तक  ही  सीमित
 रह  जाता  है  ।  जंसा  मैंने  शुरू  में  हीं  है  कि  जनता  कपड़ा  योजना  की  सफलता
 अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  है  जो  उनकी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  प्रत्येक
 राज्य  में  इसके  प्रसार  पर  निभंर

 श्री  जगदोश  अवस्यी  :  अध्यक्ष  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है
 जनता  वलाय  के  अन्तगंत  जनता  धोतियां  ब्लेक  में  बिक  जाती  हैं  चोर  बाजार  में  चली  जाती  हैं  और
 फिर  बाद  में  छापकर  बेची  जाती  हैं  जिससे  जनता  को  कपड़ा  नहीं  मिल  पाता  इसकी  रोकथ।म  के
 लिए  आपने  कोई  उपाय  किये  हैं  ?

 बाव  ]

 भर  कृष्ण  कुमार  :  महोदय  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  कभी-कभी  ऐसी  कछ  शिकायतें  आती
 है  कि  इस  योजना  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  अभीष्ट  लाभाधियों  को  इस  योजना  का  लाभ  नहीं
 मिल  रहा  है  और  शिश्वर  स्तर  पर  बहुत  सी  घपले  ब।जी  की  रही  है  कमी-कभो  तो  कपड़े  का
 उत्पादन  ही  नहीं  खातों  में  जालसाजी  की  जाती  है  और  सरकार  से  राज  सहायता  की  राशि  ले
 ली  जाती  है  परन्तु  यह  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  हमारे  यहाँ  वसुत्र  मंत्रालय  में
 किसी  प्रकार  का  निगरानी  अथवा  सतकंता  तंत्र  नहीं  हैं  लेकिन  हमने  सख्त  मार्ग  निर्देश  जारी
 कर  दिये  हैं  और  हम  इस  पोजना  की  प्रगति  की  निगरानी  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भट्टम  श्री  राममूति  नहीं  है  ||  श्री  अमर  सिह  राठवा  श्री  यशवंतराव
 गड़ाख  श्री  प्रकाश  श्री  सुभाव  यादव  और  मोहन  लाल  पटेला  नहीं  हैँ  ।

 अब  प्र८'न-काल  समाप्त  हो  रहा
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 च़ि!घ७  घ  नी नी त

 प्रदनों  क ेलिक्षित  उसर

 ]

 महाराष्ट्र  में  बिच्चुत  चालित  करधे

 *964.  श्री  प्रकाश  थी०  पाटिल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  गत  दो  वर्षों  में  कितने  विद्युत  चालित  करघे  पूरी  क्षमता  पर  काम  कर

 रहे  कितने  क्षमता  से  कम  पर  काय॑  कर  रहे  थे  और  कितने  करघे  बंद  पड़े  थे  ओर  उत्पादन  की
 कितनी  हानि

 क्या  सरकार  ने  विद्युत  चालित  करों  को  प्रोद्योगिकीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  कोई  योजना  तैयार  की  ताकि  उनमें  तंयार  उत्पादों  का  बेहतर  मूल्य  मिल  सके  ओर  भारत
 तथा  विदेशों  में  उनके  ध्यापार  का  विकास  हो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  संतजरालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  अलग-अलग
 विद्य  त  करधा  एककों  की  क्षमता  उपयोगिता  की  दरों  के  कोई  सही  प्राककलन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बाजार

 विद्युत  सप्लाई  की  उपलब्धता  और  विद्युत  करधा  स्वामियों  के  आ्िक  निर्यों  के

 अनुसार  बुनाई  का्यकलाप  के  स्तरों  में  समय-समय  पर  परिवतेन  होता  उपलब्ध  जानकारी  से

 महाराष्ट्र  में  विकेन्द्रीकृत  विद्युत  करघा  क्षेत्र  में  बुनाई  कार्यकलाप  में  किसी  गंभीर  कमी  का  संकेत
 नहों  मिलता  ।

 ओर  विद्यूत़  करधों  को  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  तथा  उनके  प्रोद्योगिकीय

 उन्नयन  और  उत्पाद  में  सुधार  लाने  में  सहायता  देने  के  लिए  विद्य्त  करधा  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने
 की  एक  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  महाराष्ट्र  में  मालेगांव  में  1977  में  एक  विद्युत  करषा
 सेवा  केन्द्र  स्थाप्रित  किया  गया  था  तथा  इछलकरंजी  में  एक  और  सेवा  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  लिया
 गया

 खीम  के  साथ  व्यापार

 *965.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  बाणिस्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  चीन  से  किन-किन  वस्तुओं  का
 आयात  किया  गया  और  उनका  मूल्य  कितना  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  चीन  को  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  गया  और  उनका

 मूल्य  कितना  था  ?

 बाणिज्य  मंत्री  पो०  शिव  :  ओर  डी  जी  आई  एण्ड  एस  द्वारा  संकलित
 अद्यतन  आंकड़ों  क ंआधार  पर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
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 वर्ष  1984-85  के  दौरान  चीत  जनवादौ  गमरास्व के  ला  भारत  के  मुख्य  बस्तुवार
 व्यापार  आंकड़ों  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 मुख्य  वस्तू एਂ  मात्रा  का  .  198F
 यूनिट  मात्रा  मूल्य

 2  3  4

 लाख  २०
 निर्यात

 अर्पारि  ध्कुत  वनस्पति  सामान  soe  save  16

 रसायन  और  संबद्ध  उत्पाद  see  7

 अधातुकीय  द्वनिज  उत्पाद  +न  57

 लोह  अयस्क  और  सान्द्रण  ‘000’  मे०  टन  30

 लोहा  व  इस्पात  हि  18  431
 मशीनरी  व  परिवहन  उपस्कर  wes  न्न्न  36
 अन्य  ०००  नग्न  12
 कुल  निर्यात  see  ल्०००  633
 पुननिरयाति  ०००  दि  शन्य

 आयात

 सब्जियां  तथा  फर्ल  किक  कि  52
 मसाले  ‘000’  1168  330
 अपरिष्कृत  अखाद्य  ईधन  को  wee  1685
 छोड़कर

 रसायन  व  संबद्ध  उत्पाद  ०००  नग्न  2923
 टेक्सटाइल  मेड-अप  क्स्तुएਂ  न  नल  392 तथा  संबद्ध  उत्पाद

 मधातुकीय  खनिज  उत्पाद  wes  _  209
 लोहा  व  इस्पात  “000'  टन  2  59
 बलोह  धातू  बन  लीक  139
 धातुकीय  उत्पाद

 ना  «००  242
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 2  3  4

 मशीनरी  व  परिवहन  उपस्कर  see  1671

 हभ्रा  बनस्पति  तेल  व  कसा  600  4161  373

 कानज  व  गा  छः  29  6

 अन्य  ०००  रन  $5

 कुल  आयात  sess  7256

 रु०

 बर्थ  आयात  निर्यात  योग

 +  1985-86  165.31  28.83  194.14

 +1986-87  129.12  2.42  141.54

 86)

 +डी  की  आई  एग्ड  एस  द्वारा  अभी  1984-85  के  दाद  के  मुश्य  बस््सु-वार  ब्कौरे  संकलित

 नहीं  किए  गए  हैं  ।

 जोधपुर  जेल  में  अंदियों  के  सासलों  पर  पुनविचार

 *968.  शी  खक्सम  सत्तिक  :

 क्षी  जगनताथ  पटनायक  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जोधपुर  जेल  के  सभी  बंदियों  के  मामलों  पर  पुनविष्यार  करने  का  विर्णय

 किया  और

 यदि  ढ्वरे  शह्एंबंधी  ब्योरा  कम  है  ?

 गहु  मंत्री  बूटा  जी  श्रीमान
 ।

 मामन्ना  विदाराप्धीन  है  ।

 कपड़ा  सिलों  को  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता

 +972,  क्री  औ०  कृष्ण  राज  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  ने  कुछ  कपड़ा  भिलों  में  भी  नकद्र  !  तिपूर्ति  सहायता  योजना  प्रारम्भ  करने

 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम की  कुछ  मिलों में  इस  योजना  को  प्रारम्भ  न a  मी  4071  0. ॥
 करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सनन््त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  से  सरकार  द्वारा

 निर्यातकों  को  नकद  मुआवजा  सहायता  करों  में  छूट  न  मिलने  तथा  उनके  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  अन्य

 अलाभों  के  लिए  उनकी  क्षतिपूर्ति  हेतु  दी  जाती  इस  योजना  के  नकद  मुआवजा  सहायता

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  सहित  कपड़ा  मिलों  को  उनके  कपड्टा  उत्पादों  के  निर्यातों  की  मात्रा  के

 आधार  पर  दी  जाती  है  ,

 उड़ीसा  में  हथकरधा  उच्चोग

 *973  श्री  नित्पानन्द  मिश्र  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  हथकरधा  उद्योग  के  विकास
 की  बहुत  अधिक  क्षमता  है  ,  जिसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  में  वतंमान  हथकरघा  उद्योगों  की  लाभप्रदता  के  बारे  में  कोई

 मूल्यांकन  किया  गया  भर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इन  एककों  को  अपनी  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनानें  क ेलिए  कोई
 वित्तीय  सहायता  देती  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  को  दी  गई  सहायता  का
 ज्यौरा  कया  है

 और  उससे  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  क्या  सहायता  दिए  जाने  का  बिचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रास  निवास  :  जी  हाँ  ।

 उडीसा  में  वतमात  हथकरपा  उद्योग  की  लाभप्रदता  का  ऐसा  कोई  आंकलन  नहीं

 किया  गया  है  ।

 हथकरघा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रोद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  राज्य  सरकारों  की  बराबर  की  सहायता  से  एक  योजना  कर्यान्वित  कर  रही  इनमें

 सहकारी  तथा  राज्य  हथकरघधा  विकास  निगम  क्षेत्रों  में  करधों  का  भाधुनिकीकरण/नवीकरण  उनकी
 खरीद  शामिल  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  रिलीज  की  गई  वित्तीय  सहायत
 तथा  उड़ीसा  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  आधुनिकीकरण/नवोकृत/  खरीदे  गए
 करघों  की  संझुया  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 ह

 जम
 वर्ष  रिलीज  की  गई  मात्रा  आधु  निकीकृत  करघों

 की  संख्या

 1984-85.  21.00
 ः  10,906

 5-86  3.00  4,521
 1986-87  16,50  4,159
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 हथकरघा  क्षेत्र  की  सहायता  अन्य  कई  योजनाओं  द्वारा  भी  की  जाती  है  जेसे  प्राथमिक
 तथा  शीई  हथकरबषा  बुनकर  सहकारी  राज्य  हथकरधा  विकास  निगमों  में  अंशपूजी
 प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  के  लिए  प्रबंधकीय  करघा-पुर्व  तथा  करघा-पश्चात
 प्रोसेत्तिग  सुविधाओं  की  स्थापना  तथा  कल्याणकारी  उपाय  जैसे  प्रिफ्ट  निधि  तथा  वकशेड-सह-आवास
 योजनाएं  ।  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सहायता  राज्य  सरकार से  प्राप्त  अर्थक्षम  प्रस्ताव  के  आधार  पर
 तथा  निधियों  की  उपलब्धता  के  अनुस।र  रिलीज  की  जाती

 हथकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  नियत  को  गई
 धनराशि  का  उपयोग

 *+975,  श्री  टी०  बशीर  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हथकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  योजनाएं  आरंभ

 की  हैं  तथा  प्रत्येक  योजना  के  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 क्या  इन  योजनाओं  के  लिये  नियत  की  गई  धनराशि  का  पूरा-पूरा  उपयोग  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  कुल  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  ओर  अधिक  धनराशि  दिये  जाने  के  लिये  अनुरोध  किया

 और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  संत्रासय  के  राज्य  संत्री  रास  निवास  और  हथकरघा  के  संवर्धन

 के  लिए  निधियों  का  आवंटन  योजना  वार  किया  जाता  है  ना  कि  1986-87  के  लिए

 बजट  प्रा॒बकलन  में  किए  गए  आवंटन  तथा  अन्तिम  रूप  से  निधियों  का  उपयोग  निम्नोक्त

 ;  प्रकार  थे  :  ८

 योजना

 योजनाएं  वजट  प्राककलन  31-3-87  तक
 1986-87  उपयोग

 2  3

 हु  रुपये

 1.  बुनकर  सेबा  केन्द्र  60.00
 LA

 2.  भारतीय  हथकरघपा  प्रौद्योगिकी  संस्थान  27.81  +37.00

 27



 1  2  3

 हु  we

 Wn. ERR.
 62.19  *52.14

 4.

 दबा
 एफ  को

 20.0०  4491

 5.  बाजार  सर्वेक्षण  तथा  अध्ययन  10.00  1.59

 6.  को  जहा झता  500.00  $00.00

 7.  अ्रबंधकीए  करमिकों  को  प्रशिक्षण  30.00  18.00

 8.  प्रचार  तशा  प्रदेशिनी  105.00  245.00

 9.  150.00  25.00

 10.  आंकड़े  70.00  50.00

 11.  को  10.00  न

 सहायता

 ध्िष्ट  किधि  12. fare fafa 100.00  61.66

 13.  प्राथमिक  को  दोयर  पूजी  ऋण  160.00  170.36

 14.  प्रवन्धकीय  उपदान  40.00  30.00

 15.  एस./एच्र.  150.00  90.00

 16.  विकास  निगमों  को  क्ोयर

 पूजी  सहायता  200.00  205.00
 17.  अपेक्स  समितियों  को  छोयर  240.00  2200.00

 पू'जी  सहायता

 18.  करवा  पूर्व  पश्चात  संसाधक  200.00  215.00
 सुकिषाएं

 19,  करधों  का  आधुनिकीकरण  175.00  180.00
 20.  वककशेड-सह-हाजप्चिंगर  ग्रोजना  140.00  207.67
 21.  फैशन  फ्रेय्ोगिकी  संस्थान  145.00  158.00
 22.  आर»  एण्ड  डी०  परियोजनाएं  20.00  21.00



 “18  1909  लिखित  उत्तर

 2  3

 23.  विकास  आयुक्त  हथकरघा  15.00  19.73  9.7  3

 24.  50.00  25.00

 25.  राज्यों  को  प्रवर्तन  व्यवस्था  2680.00  25.00

 2680.00
 * अनन्तिम  रररर  र  ्र  रइ_इ_>इझञझरटपख7फ:

 #%  अनन्तिम

 गर-पोजना

 विकास  आयुक्त  33.85  33.55

 2.  बुनकर  सेवा  केन्द्र  38.81  38.81

 3.  हथकरपा  प्रौद्योगिकी  संस्थान  150.00  102.24

 4.  11055.00  12297.955

 फो  सहायता

 5.  जनता  कपड़े  पर  उपदान  तथा  15.00  25.00

 फरघा  कपड़े  पर  विशेष  छूट

 6.  राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहकारी  15.00  25.00

 संघ

 7.  जनता  कपड़े  पर  उपदान  तथा  25.00  30.00

 करघा  कपड़े  पर  विशेष  छूट

 8.  सी./आर.  25.00  30.00

 आई.सी./एन.
 को  विशेष  छूट

 में  योजना  के  अन्तर्गत  2680.00  लाख  रु०  के  कुल  आव॑टर्म  में
 से

 1986-87  में

 2602.41  लाख  रु०  की  राशि  का  उपयोग  किया  गया  गैर-योजना  के  अम्तर्गेत  कुल  प्रावधान

 11547.66  लाख  रु०  था  और  1986-87  में  लगभग  12797.26  लाख  र०  की  राशि  खर्च  को

 गई  इस  प्रकार  1986-87  के  लिए  योजना  तथा  गैर-योजना  के  अन्तर्गत  14227.66  लाख
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 18  1909  लिखित  उत्तर

 औरंगाबाद  :

 खज्राहो  :  2

 श्रीनगर  ।

 कलकत्ता  ;  6

 प्रवेश  के  ज्िए  अनिवाय॑  तथा  वांछनीय  योग्यताएਂ  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  न्यूनतम  :  एक  मान्यता-प्राप्स  विश्वविद्यालय  से  स्नातक  अथवा  एक  मान्यता-प्राप्त
 विद्यालय/संस्थान  से  पर्यटन  में  तीन  वर्षीय  डिप्लोमा  ।

 (2)  बांछनीय  :  अंग्रंजी  के  अलावा  अन्य  विदेशी  भाषाओं  का  ज्ञान  |  भारत  के
 संस्कृति  और  परम्परा  तथा  विशेष  रूप  से  स्मारकों  एवं  इस  क्षेत्र  की  अन्य

 ऐतिहासिक  घटनाओं  की  जानकारी  ।

 (2)  आयु  सीमा  :  गाइड  पाठ्यक्रम  के  लिए  प्रेस  में  विज्ञापन  प्रकाशित  द्रोनेकी  तारीख  को
 20-30  वर्षों  के वीच  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों
 के  मामले  में  32  वर्ष

 सरकार  द्वारा  निश्चित  फीस  और  भत्त  की  बरें  इस  प्रकार  हैं  :-

 दल  का  आकार  भाधा  दिन  पूरा  दिन  8  घंटे  से  अधिक
 1-4  घंटे  4-8  घंटे

 1-4  व्यक्ति  48.00  रु०  72.00  रु०  दल  के  आधार  का  ध्यान  किए

 5-15  व्यक्ति  60.00  रु०  85.00  २०  बिना  प्रति  घंटा  अथवा  उसके

 16-40  व्यक्ति  80.00  रु०  95.00  रु०  किसी  भाग  के  लिए  10.00

 प्रत्येक  अतिरिक्त  प्रत्येक  अतिरिक्त  रुपए  ।

 व्यक्ति  क ेलिए  व्यक्ति  क ेलिए
 2.00  रु०  अलग  से  2.00  र०  अलग  से

 निशुल्क  लंच  अथवा  20  २०  यदि  पूरे  दिन  के  स्थानीय  कार्यों  के  लिए  उसे

 स्वयं  व्यवस्था  करनी  हो  और  आउट  स्टेशन  कायों  के  लिए  30

 आउट  स्टेशन  :  यदि  गाईड  को  अपने  कार्य  स्थान  से  रात  भर  बाहर  रहना  पड़े  तो  उसे

 भोजन  तथा  अवास  एवं  अन्य  आकस्मिक  खर्चों  यथा  आदि  के

 एवज  में  ब्र  लंच  और  डिनर  सहित  उपयुक्त  स्तर  के  हॉंटल  में  मुफ्त

 आवास  उपलब्ध  कराया  जाएगा  या  प्रति  दिन  (24  100  रुपए  दिए

 जाएंगे  ।  ऐसे  आउट  स्टेशन  कार्यों  के  मामले  में  जहां  रात-भर  ठहराना  शामिल

 न  निशुल्क  लंच/लंच  भत्ते  अल्लावा  आउट  स्टेशन  भत्ता  30  Fo

 भत्ता

 31:



 परिवहन  :  यदि  गाइड  के  लिए  सुबह  7.30  बजे  रिपोर्ट  करना  अथवा  रात  को  8.30

 प्रभार  के  बाद  अपना  कार्य  समाप्त  करना  अपेक्षित  हो  तो  अभिकरण  या  तो  उसे
 उसके  घर  से  लाने/घर  पर  छोड़ने  क॑  लिए  वाहन  मुहैया  कराएगा  या  उसे

 परिवहन  भत्ते  के  रूप  में  20  रुपए  यदि  गाइड  के  पास
 पूरे

 दिन
 का  काम  है  और  उसे  सुबह  7.30  से  पहले  कल  कर  रात  ४.30  के  बाद
 प्रस्थान  करना  हैं  तो  वह  परिवहन  भत्त  के  रूप  में  20  रुपए  का  पात्र

 होगा  ।

 दिल्ली में  पर्षटक  गाइड  हैं  विम्हें  अंग्रेजी  के  अलाया  अस्य  विदेशी  भाषाओं  का
 शान  इनका  भाषा-वार  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :-

 जमंन  -  ३]

 क्र्च  -  30

 स्पेनिश

 इतालवी
 -

 जापानी  -

 रूसी  "4

 फारसी

 चीनी
 -  2

 हंगेरियन  ।

 पएुतंगाली  -

 धागा  बितरण  धोति

 +977.  श्री  बलवंत  सिह  रामूवालिया  :
 भी  तेजा  सिंह  ददों  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नई  धागा  क्तिरण  नीति  के  संबंध  में  सिफारिशों  करने  के  लिए  संयुक्त सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ;

 यदि  तो  कब  और  इस  समिति  द्वारा  अपनी  सिफारिशें  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिये जाने  को  श्रभाषना  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  समिति  में  उपभोक्ताओं  के  '
 तनिधियों  को  भी  शामिल  किया  है  ;

 यवि  तो  हैं  ?

 32
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 वछतत  मंजाअब्  के  राज्य  शाम/भिवास  नहीं  ।;

 से  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जिन

 निर्यात  निरोक्षण  परिथद  के  व्यय

 *978.  श्री  मोतीलाल  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निरीक्षण  परिषद  और  ह्खक  क्षेत्रीयਂ  यदि  कोई  के  सभी  व्यय
 वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों  में  से  किये  जा  रहे  और

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  वित्तपोषक  कोन  हैं  और  सम्बद्ध  पारियों/सरकारी  एजेन्सियों
 का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनक  द्वारा  दिये  गये  चंदे  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  पी०  दशिवशंकर  ओर  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के

 कोई  क्षेत्रीय  कार्यालय  नहीं  ई०  भाई०  सी०  के  ख्थों  को  सरकारी  अनुद्धानों के  जरिये
 जाता  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  को  थोड़ी  राशि  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरणों पूरा  किया

 से  मी  क्राप्त  होती  गत  तील  बर्षों:के  दोरान  प्राप्त  हुई  राशियाँ  नीचे  दिये  गये

 अनुसार  हैं  :-

 वर्ष  सरकारी  अनुदान  ईआईएसे
 रु०  (%०)

 1984-85  21.71  67,104.45

 198  5-86  21.19  71,413.67

 1986-87 7  29.60  72,201.30*
 अली ड़

 (+  अनन्तिम  तथा  लेखा  परीक्षा  के

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आ्थिक  अनुसंधान  परिषद  हारा  हथक  रधों  को  गणना

 «980.  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  रिक  आथिक  अनुसंधान  परिषद  इस  समय  हथकरघा  उद्योग  में

 करघों  की  गणना  कर  रहा  और

 यदि  तो  इस  गणना  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या  कौर  यह  कार्य  कब  तक  पूछा  किया

 जमा  हे  ?

 वस्त्र  सस्जालय  के  राज़्य  मन््त्री  राम  लिबक्स  जी  राज्यों/संघ  सासित  क्षेत्रों

 करा किए जासे वाले क््णना कार्यों सभ्चन्धी कार्यक्रम बनाने तथा मामीटर करने के लिए केख सरकार द्वारा व्यावहारिक आ्थिक अनुसंधान परिषद को प्रतिधारित किया गया 33



 लिखित  उत्तर
 8  1987

 विबित  उत्त  विकास  २  ्  कक

 गणना  का  मूलभूत  हथकरधा  विकास  कार्मक्रमों  के  अधिक  प्रभावकारी  आयोजना

 तथा  कार्यान्वयन  आधथिक  पहलुओं  सहित  उद्योग  के  कतिपय  आवश्यक  पक्षों  पर

 कारी  एकत्रित  करना  गणना  का  क्षेत्र  कार्य  जून-जुलाई  तक  के  दौरान  किए  जाने  की  उम्मीद

 है  तथा  मुख्य  गणना  आंकड़े  जनवरी  अभयारष्पों  के  अन्त  तक  अनन्तिम  रूप  में  उपलब्ध  होने की

 उम्मीद

 बन्य  प्राणी  अभयारष्पों  में  बन्य  विभास  गृहों  का  निर्माण

 भरी  अपर  सिह  राठबा  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  अभूयारपणष्यों  में  अब  तक  वन्य  विश्राम  गृहों  का  निर्माण  किया  गया

 क्या  वन्य  प्राणी  अभ्यारष्यों  में  पर्यटकों  के लिए  वन  विश्वाम  गृहों  का  निर्माण  किए  जाने

 की  भारी  मांग  और

 यदि  तो  इस  प्रणोजन  के  लिए  किन-किन  अभूयारण्यों  का  चयन  किया  गया  है  और
 इन  अभ्यारण्यों  में  कब  तक  परंटक  विश्राम  गृहों  का  निर्माण  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 पयंटन  सन््त्रो  मोहम्मद  :  पर्यटन  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  से
 अभी  तक  निम्नलिबित  राष्ट्रीय  उद्यानों/वन्य-जीव  अभ्यारण्यों  में  वन-गृहों  का  निर्माण  किया  गया  है  :-

 कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  मध्य  प्रदेश

 माधव  राष्ट्रीय  उद्यान  हनन  मध्य  प्रदेश

 शिवपुरी

 काजी  रंगा  राष्ट्रीय  उद्यान  न  असम

 गिर  राष्ट्रीय  उद्यान  नल  गुजरात

 सरिसका  राष्ट्रीय  उद्यान  न  राजस्थान

 भरतपुर  पक्षी  अभ्या  रष्य  नल  राजस्थान

 जलदापारा  वन्य-जीव  अभ्यारण्य  जज  पश्चिम  बंगाल

 दाडिली  वन्य-जीव  अभ्यारण्य  न  कर्नाटक

 पेरियार  राष्ट्रीय  उद्यान  केरल

 ॥

 और वन्य-जीव अभ्यारण्यों में वन-गृहों की काफी मां एंजल बांधवगढ़ सिमलीपाल राष्दरय जयाण रणथम्बोर मानस सिजू मदुमलाई हक 3 में बन-गृह निर्माणाधीन ऐसी सम्भावना है कि ये लगभग दो वर्षों में 34
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 कार्बेट
 और  दुधवा  राष्ट्रीय  उद्यान  नेयूयार  बांध  सुन्दरबन

 ओर  जिग-मेई-जिग  में  बन-गृहों  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  जाँच  की  जा

 रही  है  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  लिगस  ओर  राज्य  व्यापार  मिगम  के  लिए  एक  धारक  कम्पनी

 +982.  श्री  यहशावम्त  राव  गड़ाख  पाठिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  और  राज्य  व्यापार  दोनों  को  एक  प्रबन्ध
 मंडल  के  अधीन  लाने  के  लिए  एक  धारक  कम्पनी  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  मन््त्रो  पी०  शिव  :  इस  प्रकार  को  कायंवाही  के  औचित्य  का  अध्ययन
 किया  जा  रहा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हांगकाँग  में  रहने  वाले  भारतोयों  को  अइंमान  भोर  निकोबार  द्वीप  समूह
 में  बसाथा  जाना

 *983.  भ्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 श्री  सुभाष  यादव  :  वया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हांगकांग  में  रहने  वाले  भारतीय  समुदाय  के  लोगों  से  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  है  कि  उस  ब्रिटिश  उपनिवेश  के  वर्ष  1997  में  बीन  को  वापस  सोांपे  जाने  के  उन्हें
 अन्डमान  और  निकोब र  द्वीपसमूह  में  बसाया  मौर

 यदि  तो  उनके  अभ्यावेदन  पर  कया  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 विदेश  सन्त्रो  नारायण  दस  :  और  सरकार  को  हांगकांग  के  भारतीय

 समुदाय  से  इस  तरह  का  कोई  औपचारिक  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  कि  1997  के  बाद  उन्हें
 अन्डमान  और  निकोबार  ट्विपसमृह  में  बसाया  बहरहाल  हांगकांग  के  भारतीय  मूल  के  कुछ
 व्यक्तियों  ने  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  प्  जी  लगाने  में  अपनी  दिलचस्पी  दिखाई  है  और  वहां

 पोर्टਂ  को  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 ]

 पुलिस  विल्लो  कार्यालय  में  लोक  शिकायतों  से  निपटने  को  प्रक्तिया

 9507.  भ्री  परसरास  भारदाज  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  आयुक्त  के  कार्यालय  में  लोक  शिकायतों  से  निपटने  की  प्रक्रिया  क्या

 और
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 क्या  शिकॉयतकर्साओं  कों  उनकी  शिकायतों  फ्र  की  गई  कगर्यबाही  से  अश्रनत  कराया

 जांता

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पीं०  :  (a)  पुलिसਂ  मुख्योलय  स्थित  पुलिस  उपायुक्त  के  कार्यालय
 द्वारा  शिकायतें  प्राप्त  की  जाती  शिकायतों  की  जांच  जिले  में  सतर्कता  एककों  में  की  जाती  जांच

 अंधिकारौ  तंथ्यों  का  सत्यापन  करने  के  लिए  शिकायतकेर्ताओं  को  भी  बुलातेਂ  जांच  के  परिणाम  से

 सिकाक्तसकर्ताओं  को  भो  सांमास्यत्त:ः  अवगत  कशाया  जबता  है  ।

 आधुनिकोफरण  के  पश्चात  कल्याण  इन्दोर  में  उत्पादन

 9508.  चोधंरी  राम  प्रकाश  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  यह  सच  है  कि  कल्याण  इन्दौर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  के  रेपिंग
 विभाग  में  1983  से  पूर्व  मशौनਂ  का  औसत  उत्पादन  40,000  प्रति  पारी

 था  किन्तु  1987  सप्ताह  में  आधुनिकीकरण  के  पश्चात्  हाई  स्पीड  मछीनਂ  का
 औमत  उत्तादन  केवल  34,000  प्रति  पारी  रह  गया  है  ;

 (uy  /  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसके  लिए  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 वाही  करने  का  है  और

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  प्रदेश  में  अपनी  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  पर
 अब  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  और  इस  पूजी  निवेश  से  उत्पादन  और  कार्यकुशलता  में
 बोर  कितनी  वंद्धि  हुई  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपसत्रो  एस०  कृष्ण  :  ओऔर  जी  नहीं  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  कल्याणमल  मिल  में  जुलाई  1980  के  बाद  कोई  नई  हाई  स्पीड  वापिग  मशीन

 नहीं  लगाई  गई  ।  इन  वापषिग  मभीनों  का  फरंवरी  1५87  में  औँखत  उत्पादन  52,507  गज  प्रति  पारी
 रठा  जबकि  1982-83  में  31,474  गज  था  ।

 सितम्बर  ]986  के  अन्त  तक  के  अ  त्र  एककों  के

 आधुनिकीकरण
 पर  2942  करौड़  रु०  की  राशि  खर्च  को  गई  आधुनिकीकरण  के  फलस्वरूप

 के  अधीन  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  आया  1985-86  की

 तुलना  में  1975-76  अवधि  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  पैरामीटर  नीचे  दिए  गये  हैं  :--

 किन  —  ४ਂ  ता  “-  ाया++  5  -  —  —
 1975-76  6

 औसत  काउन्ट  53'8  एस  29  एस
 कताई  डंपयोग  219  222
 बुनाई  उपयोग  80*7
 कताई

 उत्पाद (40 एस ग्राम 60"9 ग्राम करवा उत्पादकता सू कफाके 222 36
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 अद्दोक  होटल  में  न्यूनतम  सजवूरो  लागू  करन

 9509.  क्री  घिजय  फूमार  यादव  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अशोक  होटल  में  विभिन्न  श्र  णियों  के  कामगारों  के  लिये  कितनी  न्यूनतम  मजदूरी
 रित  की  गई  है  और  इस  होटल  में  ये  न्यूनतम  मजदूरी  किस  तिथि  से  लागू  की  गई  है  ;  और

 क्या  मजदूरी  की  ये  दरें  ट्रें  ड  यूनियनों  के  साथ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  जाने  के  णद  लागू
 की  गई  थीं  और  यदि  तो  समझोता  किन-किन  पक्षों  के  वीच  हुआ  था  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहस्मव  :  अशोक  होंटल  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  कामगारों
 के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  अंशीक  होटल  सहित  भारत  पंयेटन  विकास
 निगम  की  विभिन्न  स्थापनाओं  की  ट्रेंड  यूनियनीं  के  साथ  हस्तेक्षरित  पिछले  मजदूरी  समझौतें  के

 सरर  इन्हें  |  जुलाई  1982  से  लागू  किया  गया  था|

 हां  ।  मजदूरी  की  ये  दरें  ट्रृंड  यूनियनों  के  साथ  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  के
 ब'द  लागू  की  गई  अशोक  होटल  एम्पलाईज  अशोक  होटल  मजदूर  जनता  संध  ओर
 अशोक  होटल  कमंचारी  संघ  के  साथ  समझौता  हुआ  था  ।

 जिचरण

 क्रास०  .....  पदोंकी  वेतनमान  1.7.82  की  1.4.87 को
 प्रति  माह  प्रति  माह

 मजूरी  मजूरी

 _.  .  ..  (₹०

 ॥|  2  3  4  5

 1.  भंडारी  ग्रेड  111,  कामचलाऊ  संदेशवोहक  300-8-340-9-  680.40  1048.00

 पोर्टर/पिजबाय/पालिश  बाय/लिफ्ट  बाय  385-10-465
 परिचारक  ग्रेड  ७,  अमानती  सामान-धर

 परिचारक  ग्रेड  ५,  हैल्पर/क्लिनर,  वार्ड

 कल्याण  परिंचारक  केड्डी

 को  )

 2.  माली  ग्रंड  10-407-11-495
 1088.80

 -11-445-

 3.  भंडारी  ग्रेड  ।,  संदेशवाहक  ग्रेड  कामि५,कामिस  लांड़ी  12-505

 चारक  ग्रेड  दफ्तरी  ग्रेड  मालो  ग्रेड

 तरणताल  परिचालक  ग्रेड  कामि५,कामिस  दि  रंग

 ग्रेड  ।,  पोर्टर/पेजबाय/प  लिश  बाय/लिफ्ट  बाय  प्रेड

 ।,  परिवारक  अमानती  सामान-घर
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 ज्ञारक  ग्रंड  |,  कक्ष  परिचर  तकनिशियन
 ग्रंड  |  ।,  सुरक्षा  गारद  ग्रेड  ।,  दरबान

 वार्ड  परिचारक/कल्याण  परिचारक  ग्रेड  1],
 जिल्दसाज  |

 4.  वरिष्ठ  संदेशवाहक  ग्रेड  ।,  दफ्तरी  ग्रे

 लांडी  परिचारक  ग्रेड  11,  माली  ग्रड  ।,  तरणताल

 3

 350-10-380-
 12-452-

 परिचा रक  कामिस  iV,  वरिष्ठ  कामिस  दि  रंग  14-550
 पोर्टर।पिज  बाय/पालिश  बाय/लिफ्ट  बय  प्रड  ।,

 परिचारक  ग्रेड  ।,  अमानती  सामान-घर  परिचारक
 ग्रंड  |,  कक्ष  परिचर  ग्रेड  |,  तकनिशियन  ग्रेड  Il,

 सुरक्षा  हृवलदार  ग्रेड  दरबार  वाई
 कल्याण  परिचारक  ग्रेड  1,  मैन्डर  |

 5.  समय
 लेखा  ड्राईवर  ग्रेड  11,

 सिलेक्शन  ग्रेड  कक्ष  कक्ष
 परिचारक  ।

 6.  वरिष्ट  लिपिक  ग्रेड  समय
 लेखा  टेलीफोन

 रेटर  ग्रेड  Ll,  लांड्री  परिचा रक  ग्रेड  1,  ड्राईवर  ग्रेड
 1,  वरिष्ठ  दर्जी  ग्रेड  1,  बारबर  ग्रेड  |,

 (रसोईघधर/बेकरी/कनफंक्शनर/  पैट्री  )
 वरिष्ठ  तकनिशियन  ग्रेड  ltl

 7.  लाइफ  गारद  ग्रेड  1,  शफ  सुरक्षा
 दार  वरिष्ठ  वार्ड
 कनिष्ठ  संचार  इस्क्र  परिचारक

 8.  वरिष्ठ  कल  ग्रेड  समय
 लेखा

 टेलीकोन  आपरेटर  ग्रेड  |,  उद्यान  पर्यवेक्षक  ग्रेड  11,
 वरिष्ठ  दर्जी  ग्रेड  ।,  सीनियर

 (रसोईघर/बेक  री
 री/पैंट्री  ),

 वरिष्ठ  तकनिशियन  ग्रेढ  II,  सोडा  बाटर
 फैक्ट्री  का  टेनिस  टैलेक्स  आपरेटर
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 360-1  1-38  2-
 12-430-  2-430-

 13-420-14-
 570-1  5-630.

 400-1

 2-44  8-
 14-53 2-1  5-

 592-17-660.

 430-1  2-442-
 15-577-17-
 730.

 748.40

 762.00

 789.20

 816.40

 857.20

 5
 नाता  ाक+तंईन  न  >

 1116.00

 1129.60

 1156.80

 1184.00

 1224.80
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 2  3  4  5

 9.  कनिष्ठ  समय  460-14-516-  898.00  1265.80
 लेखा  बरिष्ठ  18-606-23-

 टेलीफोन  लांड़ी  पयंवेक्षक  ग्रेड  11,  वरिष्ठ  790.
 डेमी  शेफ  दि  पार्टी  (रसोईघर/बेकरी/कनफै-

 कशनरी/पैंट्री)  जूनियर  मेट्रे  दि  वरिष्ठ

 निशियन  ग्रेड  I,  वरिष्ठ  टेलीफोन  आपरेटर

 10.  टेलीफोन  लांड्री  पर्यवेक्षक  ग्रंड  500-18-590-  952.40  1320.00
 l  शेफ  दि  पार्टी  ग्रेड  111,  मेट्रेल-दि-होटल  ग्रेड  1,  23-705-25-
 रेस्तराँ  अग्र  कार्यालय  सहायक  ग्रंड  ।,  905

 गह  प्रबन्धक  ग्रेड  ।,  फोरमन  ग्रंड  सहायक
 सुरक्षा  कन्टीन  कल्याण  दुकान

 कोम्पटिस्ट  रसोईघर  कल्याण  केन्द्र

 लेफ्ट  लगेज  इ  चार्ज  ,  एन/पयंवेक्षक

 11.  टेलीफोन  शेफ  दिपार्टी  ग्रेड  7,  550-25-600-  1020.40  1388.00
 वरिष्ठ  मेट्रे  दि  होटल  ग्रेड  11,  वरिष्ठ  अग्र  30-960-35-

 लय  सहायक  ग्रेड  11,  वरिष्ठ  ग्रह  प्रबन्धक  ग्रेड  II;  995.

 फोरमैन  ग्रंड  एएसओ/उप  सुरक्षा  अधिकारी

 प्रंड  11,  फार्म  सेनिटरि  फोरमैस

 निजी  सहायक  ग्रेड

 12.  वरिष्ठ  सहायक  ग्रेड  ।,  निजी  सहायक  600-25-700-  1088.40  1456.00

 शेफ  दि  पार्टी  ग्रेड  मेद्र  दि  होटल  ग्रेड  ।,  30-910-35-
 बरिप्ठ  रेस्तरां  सत्कारिणी  ग्रंड  वरिष्ठ  अग्र  1085

 कार्यालय  सहायक  ग्रेड  ,  वरिष्ठ  ग्रह  प्रबन्धक

 ग्रेड  !,  फोरनेंन  ग्रेड  ।,  उतर  सुरक्षा  अधिकारी

 ग्रेड  !,  प्रतोगशाला  राज्री

 अप्रीक्षक  ग्रंड  11,

 13.  अधीक्षक  ग्रेड  ।,  वरिप्ठ  निजी  अधीक्षक  700-30-910-  1224.40  1592.00

 सहायक  अधीक्षक  35-1085-40-

 वरिष्ठ  शेफ  दि  सिलेक्शन  :  ग्रेड  1285.

 भेट्रं  दि  सिलेक्शन  ग्रेड  अग्र  कार्यालय
 सिलेक्शन  ग्रंड  ग्रह  वरिष्ठ

 उप  सुरक्षा  अधिकारी

 आरककस्ट्रा  पुष्प-विक्रेता  ।
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 क्या  सरकार  को  फ़िलामेंट  .  यान  की  खरीद  में  भारी  गिरावट  उसकी
 उत्पादन  लागत  बढ़ते  और  आयातित  घागे  से  प्रतिकूल  स्पर्डदा  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त हुई
 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  ब्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  कृष्ण  :  ओर  उपलब्ध  जासकारी  के
 अनुसार  यह  पता  चलता  है  कि  हाल  में  विस्कोस  फिलामेंट  यार्ने  की  कोमत  में

 ऊध्वंमुखी  रुख  होने  के

 आवजद  1986-87  दो  में  विस्कोस  फिलामेंट  यानें  की  डिलिबरियां  1985  की  मासिक
 डिलिवरियों  से  अधिक  थी

 ।  घरेलू  उत्पादन  की  तुलना  में  आयातों  की  प्रमाक्रा  नगण्य  रही  तथापि
 सरकार  स्थिति  पर  लगातार  नजर  रखे  हुए  है  ।

 इटली  द्वारा  मछली  के  आप्रात  पर  प्रतिब्रन्ध  हटाना

 9511.  श्रीमती  एन०  पो०  झाँसी  लक्ष्मो  :  क्या  वाणिज्य  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटली  की  सरकार  ने  भारत  से  मछली  के  आयात  पर  प्रतिबंध  दिया

 यदि  तो  इटली  प्रतिब्रषं  कितती  खात्र  में  मछली  का  भ्राग्रात  और

 उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिश्ररंजन  दास  :  जी  हां  ।

 और  रोक  लगाये  जाने  के  पहले  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  इटली
 द्वारा  भारत  से  आयातित  समुद्री  उत्पादों  की  मात्रा  टन  मूल्य  25'37  लाख  रु०
 तथा  284  मे०  टन  मूल्य  51°55  लाख़  रु०  थी  ।  को.ऐने  वाले  ,  भावी  निर्यात  के  सम्बन्ध  में
 इस  स्थिति  में  सही  तोर  पर  पूर्वानुमान  नहीं  लग्राया  जा  सकता  ।

 वर्ष  1985-86  ओर  1986-87.  7.  के  दोरान  भर्तो  रंलियां/मेले

 9512.  भ्री  संयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  रक्षा  मन््त्री  यह  अदाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  देश  का  प्रत्येक  जिला  और  के

 नेटवर्क  के  अन्तगंत  आला  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  को  इसके  अधिकार  क्षेत्र  में  पुरुषों  की  संख्या  के
 अनुपात  के  अनुसार  भर्ती  का  कोटा  दिया  जाता  है  ताकि  देश  के  प्रत्येक  भाग  में  रह  रहे  व्यक्तियों  को
 समान  अवसर  प्रदान  किए  जा  और

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  द्वारा  कितने  भर्ती
 रेलियों  का  आयोजन  किया  ?
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 रक्षा  भंत्रालय  में  रक्ा  अनुसंधान  और  विभाग  में  रहत्य  भन््भी  अरुण  ।
 डी  हां  ।

 जी  प्रत्येक  बी  के  क्षेत्राधिकार  में  भर्ती  का  कोटा  उस  क्षेत्र  में  भर्ती
 योग्य  पुरुष  आबादी  के  अनुपात  के  आाधार  पर  नियत  किया  जाता

 भर्ती  मुख्यतः  भर्ती  दोरों  के  माध्यम  से  की  जाती  रैलियां  तभी  आयोजित  की  जाती  है
 जब  किसी  वि.पष  क्षेत्र  से  भर्ती  में  काफी  कमी हो  ।  1985-86  के  दौरान  कोई  रेली  आयीजित  नहीं  की
 गई  ।  लेकिन  ]986-87  के  दौरान  क्षेत्र  अम्बाला  शाहपुर  एवं  मण्डी  में  में  दो
 रैलियां  आयोजित  की  ।

 राष्ट्रीव  पह्सन  उत्पादन  निगम  को  पठसल  को  शप्लाई

 9513.  श्री  सनत  कुम्तार  संडल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रोय  पटसन  उत्पादन  निगम  को  खुली  बाजार  निविदा  के  माध्यम  से  प्राइवेट
 सप्ल'यरों  दर  25'  5  के  उत्पादन  के  लिये  1,08,000  क्विटल  और  4  की  उश्षम  किस्म  के
 पटसन  की  जो  सप्लाई  की  ज.नी  थी  उसके  बारे  में  अनिश्चितता  बनी  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्तर  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 केन्टीन  स्टोर  डिपार्टमेंट  केन्टीनों  में  बेतन

 9514.  थी  जनक  राज  गप्त  :  कया  श्का  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  क्ेन्टीन  स्टोर  डिपार्टमेंट  यूनिटों  द्वारा  चलायी  जाने  वाली  कंपटीनों  से  प्राप्त  प्रत्येक
 कैन्टीन  के  प्रबन्धकों  द्वारा  कमंचारियों  के  कल्याण  पर  व्यय  किया  जाता  है  ?

 वदि  तो  कल्याण  कार्यों  के  लिए  लाभ  का  कितना  प्रतिशत  इस्तेमाल  किया
 जाता

 यह  सच  है  कि  मूनिट  द्वारा  बलायी  जाने  वाली  कंश्टीनों  के  कर्स  चारियों  को  कैन्टीन
 स्ट.र  डिपार्टमेंट  कैन्टीन  बम्बई  के  कमंचारियों  के  समान  वेतन  तथा  अन्य  सुब्रिधायें  नहीं  दी  जा

 रही

 यदि  तो  इसफै  कारण  क्या  और

 (४)  इस  असंमति  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  णा  रहे

 रा  मंत्रालय में  रकल्ा  अनुसंधान  और  जिकास  थिभाग  में  राज्य  मश्त्ो  अचण  :
 और  पूनिट  द्वारा  चलाई  माने  याली  केंटीमें  उन  सिलिटरी  यूनिटों  की  होती  हैं  जहाँ  वे  स्थापित  हैं
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 और  उन्हीं  के  द्वारा  चलाई  ज।ती  अतः  इस  सम्बन्ध  में  सब  कहीं  समान  प्रथा  नहीं  ऐसी  कई

 कंन््टीनें  हैं  जो  अपने लाभों  का  कुछ  भाग  अपने  कर्मचारियों  के  कल्याण
 में

 खर्च  करती  हैं  ।

 से  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कैन््टीनों  के  कर्म  चारी  सम्बन्धित  यूनिट/संगठन
 के  निदी  कमंचारी  होते  इसलिए  उनके  वेतन  तथा  «'नय  सुविधाओं  को  अलग-अलग  कैन्टीनों  के

 प्रबन्धकों  के  द्वारा  अलग  रूप  से  निर्धारित  किया  जाता  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कंन््टीनों  के

 कमंचारी  क॑स्टीत  स्टोर  यूनिट  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कंन््टीनों  के  कर्मचारियों  की

 तरह  सरकारी  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।

 ऐतिहासिक  महत्व  के  स्मारकों  का  विकास

 951]  5.  श्री  शांति  धारीबवाल  :  कया  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  अधिकाधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के
 उद्वं  श्य  से

 जे
 ऐतिहासिक  महत्व  के  स्मारकों  का  विकास  करने  का

 यदि  तो  स्मारकों  के  विकास  के  लिए  कितने  स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  पर  परयंटन  को  बढ़ावा  देने  और  पर्यटकों  को  आकर्षित

 करने  के  उद  श्य  से  इन  स्मारकों  की  मरम्मत  की  जा  सकती  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्भद  :  हां  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  स्वदेशी  और  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  की  दृष्टि
 से  स्मारकों  की  प्रकाश-पु  ज-व्यवस्था  और  ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शनों  की  माउंटिंग  करता  लाल

 आगरा  अकबर  का  गोआ  में
 6  स्मारकों  तथा  जम्मू  एवं  कप्मीर  में  हरि  पव॑त  की  प्रकाश-पु  ज-थ्यवस्था  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  है
 जबकि  मेहरानगढ़  विष्णु पुर  पश्चिम  रॉक  त्रिचि  और  बीबो
 का  औरंगाबाद  में  यह  कार्य  प्रगति  पर  उड़ीसा  में  खंडगिरि-उदयगिरि  तथा
 कर्नाटक  में  श्री  कठेश्वर  मंदिर  पर  कायं  भीघ्र  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  1987-88  के

 गोल  वार  विवेका  नंद  राक
 चंपानेर  सासाराम  में  शरशाह्  का  त्रिपुरा  में  उजयंत  पैलेस

 तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  लिपाक्षी  मंदिर  की  प्रकाश-पु  ज-व्यवस्था  संबंधी  प्रस्ताव  मंत्रालय  में
 धीन  हैं

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रलय  ने  लाल  साबरमती  अहमदाब  शालीमार
 श्रीनगर  और  राम  रेखा  बक्सर  पर  ध्वनि  और  प्रकाश  प्रदर्शन  का  कार्य  पूरा  कर  लिया

 है  ।  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  ने  तीन  मूर्ति  नई  दिल्ली  पर  एक  ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शन
 कार्यक्रम  की  माउंटिंग  की  गोलगझुन्डा  मन  ग्वालियर  किला  और
 रविन्द्र  कलकत्ता  का  कायं  प्रगति  पर  1987-88  के  मह।राणा  प्रताप
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 कुरुक्षेत्र  तथा  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप-समूह  में  सेल्यूलर  जेल  पर  ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शनों
 को  माउंटिंग  करते  के  प्रस्ताव  विवाराधीन  हैं  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  स्मारकों  की  मरम्मत  का  कार्य  नहीं  करता  ।

 ]
 मध्यम  और  लम्ब  रेहो  वाली  रई  का  उत्पादन  ओर  खपत

 9516.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 मध्यम  रेशे  थालो  और  सम्बे  रेशे  वाली  रुई  के  उत्पादन  और  खपत  के  बीच  व्यापक
 अन्तर  को  समाप्त  करते  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 लम्बे  रेशे  बाली  बढ़िया  रुई  जिसकी  आवश्यकता  को  देखते  हुए  बहुत  कम  उत्पादन हो  रहा
 के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 बस्त्र  मंत्रालय  सें  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  और  लम्सझे  रेशे  वाली  रुई  तथा

 कुछ  सीमा  तक  मध्यम  रेशे  वाली  रुई  का  उत्पादन  घरेलू  खपत  से  अधिक  है  ।  असन्तुलन  को  ठीक  करने
 के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिश्वित  कदम  उठाये  हैं  :-

 (1)  सरकार  ने  सभी  प्रकार  के  यान॑  के  निर्यातों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  बढ़ाने  के
 अलावा  यान॑  के  उदार  निर्यातों  की  अनुमति  दी  है  ।

 (2)  सरकार  ने  रुई  के  निर्यात  के  बारे  में  दीघंकालीन  नीति  को  घोषणा  की  जिः  प्रके  अधीन
 3  वर्य  की  अवधि  के  लिए  प्रतिव्  लम्बे  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेश  वाली  रई  की  5  लाख

 गांठें  तथा  बंगाल  देशी  दिग्विजय  किस्म  में  से  प्रत्येक  की  50,000  गांढें  निर्यात  की

 जाएंगी  ।  चालू  रुई  मौसम  के  दोरान  सरकार  ने  अब  तक  लम्बे  तथा  अत्यधिक  लम्बे
 रेशे  वाली  रुई  की  4.57  लाख  गांठें  तथा  बंगाल  देशी  की  50,000  गांठे  निर्यात  के
 लिए  रिलीज  की  हैं  ।

 आस्प्न  प्रदेश  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  मिगम  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 9517.  श्री  एम०  सुभ्या  रेडडो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आशभ्भ्र  प्रदेश  में  रायल  सीमा  क्षेत्र  में  ख़निज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  क्षेत्रीय
 कार्यालय  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिए्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजनवदास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अस्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  मत्स्य  नोकाओं  को  जब्त  करमा

 9518.  श्री  सी०  के०  क॒प्प्स्वामी  :  क्या  रक्षा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 I  »

 (%)  अस्डमान  और  सिकोब्ार  द्वीपसमूह  में  3।  1986  तक  कितनी  विदेशी  मत्स्य

 नौकांएं  जब्त  की  और

 उनका  किस  प्रकार  उपयोग/मिपटान  किया  गया  है  :

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अन  संधात  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मत्रो  अरण  :

 और  31-12-1956  तक  अन्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कुल  47  विदेशी  मत्स्य

 नौकाएं  पकड़ी  गई  ।  इनमें  से  37  जब्त  करके  राज्य  को  सौंप  दी  जब्त  की  गयी  23  नौकाओं

 को  उययोग  के  लिए  अन्डमान  और  मिकोवार  द्वीप  समूह  के  विधिनन  लट  रक्षक  संगठन  तथा

 उरभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  दे  दिया  9  को  सावंजनिक  निलामी  से  बेच  दिया  4  का

 निवटान  होना  बाकी  है  और  एक  नौका  पीछा  करते  समय  भाग  गई  ।

 हथकरघा  क्षेत्र  में  कपड़े  का  उत्पादन

 9519.  श्री  बुद्धि  चल्र  जन  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीस  वर्षों  के  दौरान  हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  कितने  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  किया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हथकरघा  क्षेत्र  में  कितना  पू  जी  मिवेश  किया  मया  और

 इस  अवधि  के  दौरान  उनमें  कितने  व्यक्तियों  को
 रोजगार  उपलब्ध  कराया  गया  7?

 मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  कृष्ण  :  मत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हयकरघा
 क्षेत्र  द्वारा  विनिभित  कपड़े  की  मात्रा  निम्नलिखित  अनुसार  है  :

 ee  >  व  तन  तल  दी  न  न  जी  भी  त  अन+  अत  तने  ५पपूपथप  पॉप  लि

 वर्ष  उत्पादन
 मीटरों

 3359

 3692

 हथकरघा  क्षेत्र  में  पू  जी  निवेश  केन्द्रीय  तथा  राज्य  वित्तीय  संस्थाओं  तथा
 निजी  क्षेत्र  द्वारा  किया  जाता  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  पू'जी  निबेश  से  सम्बन्धित

 आंकड़े उपलब्ध है तथा ये निम्नलिश्चित अनुसार व पू जी निवेश 954.827 833.785 44
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हथकंरंषी  में  नियुक्त  व्यक्तियों  की  संख्या  दशनि  वाला  एक

 विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  रोजगार

 1983-84  71.66

 1984-85  5  74.96

 1985-86  78.77

 '
 वाद  ]

 9520.  भरी  चिगवांग  कोतनयक  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  सभी  बाय  उत्पादक  जिंशीं  में  से  चाय का  सेवसे  अधिक  उत्पादन

 डिबरूगढ़  जिले  में  होता  है

 गत  तीन  वर्षों  के  द  रान  इस  जिले  में  चाय  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  विक्रेताओं  और  खरीदारों  दोनों  को  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान

 करने  के  लिए  डिबरूँगढ़ें  में एक  चांय  निलार्मी  केन्द्र  स्थांपित  करने  का

 यदि  तो  कब  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिण्य  मन््त्रालय में  राज्य  पन्जी  प्रियरंजन दास  :  (+)  जी  हां  ।

 े

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जिला  ढिबूगढ़  में  चाय  का  उत्पादन  मिम्नेलिखित  प्रकार

 हुआ  है  :--

 मिलियन  किंश्रा०  में

 1982  2  115

 1983  119

 1984  128

 और  केन्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  कैंई  भी  नीलामी  केन्द्र  स्थोपिंत  नहीं  किया
 शया  नीलाबी  कैसा  स्थापित  केश्ने  का  भिंणयं  विक्रेताओं  तथा  दलालों  द्वारा  वाणिज्यिक
 कत्ती  के  भाधोर  पर  लिया  जाता  है  ऑर  वे  सिवमी  को  बैंनेनि  तथा  नौंलॉमियां  करने  के  लिए  स्वयਂ

 एक  एसोसिएशन  समिति  का  गठन  करते  इस  पँटने  का  कुन्नूर  तथा

 कोयम्बटूर  नीलामी
 केन्द्रों  पर  अनुसरण.किया  गया  जिला  डिब्रूगढ़  की  चाय  को  इस  समय  गुवाहाटी

 तथा  कलकत्ता  नौलामी  कैन्द्रों  कै  जरिये  बेचा  ज्ञा  रहा  है  ।
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 यह  चाय  ब्यापार  तथा  उद्योग  को  निर्णय  करना  है  कि  डिब्रूगढ़  में  नीलामी  केन्द्र  का

 खोलना  कया  सभी  सम्बन्धितों  क ेलिए  लाभ  कर

 आंध्र  प्रदेश  के  प्रकाशइम  जिले  में  कताई  मिल
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 9521.  भरी  सी०  सम्बु
 :  क्या  बस्श्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  नई  कपड़ा  मिलें  अथवा

 कताई  मिलें  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में
 और  अधिक  कताई  मिलें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  सें  उपमन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  सरकार  वस्त्र  मिलें  स्थापित
 नहीं  करती  सरकार  द्वारा  ऐसी  मिले  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भी  नहीं

 और  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कर्मंजारियों  क ेलिए  औषधद्यालय

 9522.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  पर्यटन  मन्त्री  टह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपने  कमंचारियों  के  लाभार्थ  ओऔषद्यालय  ख  ले

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  यह  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  गये

 इन  औषधालयों  में  उपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उपचार  करने
 के  लिए  क्या  शर्ते  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इसके  कमंचारियों  को  केल्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के
 ओषधालयों  की  सुविधा  प्रदान  करने  का  है  ?

 पर्यटन  मन््त्री  मोहम्भद  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  कार्यरत  कर्मचारी  स्कीम  में
 कवर  होते  हैं  तथा  जो  कमंचारी  स्कीम  में  कबर  नहीं  जिनमें  निगम  के  सभी
 पालक  और  मुख्यालय  के  कर्मचारी  शामिल  वे  भारत  पयंट्त  विकास  निगम  चिकित्सा  परिचर

 1978  में  कवर  होते  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  पास  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 बाद  ]
 रखड़  उत्पादकों  को  सुआवजा

 9523.  श्री  पी०ए०  एन्टनी  :  क्या  बाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रबड़  बोर्ड  की  उन  रबड़  उत्पादकों  को  मुआवजा  देने  की  कोई  योजना  है  जिनके
 पेड़  बाढ़  के  कारण  नष्ट  हो  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  कितने  नुकसान  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  मुंधी  )  :  और  सूखा  राहत  कापंक्रमों
 को  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाता  है  जैसी  और  जब  आवश्यकता

 रबड़  बोर्ड  अधिक  उपज  देने  वाली  रोपण  सामग्री  की  सप्लाई  जिन  पौधों  को
 स्थापित  करने  की  आवश्यकता  है  वे  रबड़  बोड्ड  के  आकलन  के  अनुसार  15  लाख  हैं  ?

 लोहे  और  इस्पात  आयात  तथा  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 9524.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोहे  और  इस्पात  के  आयात  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही

 यदि  हां  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लोहे  और  हस्पात  का  वर्षवार  कितनी  मात्रा  में
 आयात  किया  गया  तथा  आयात  किए  गए  लोहे  का  कया  मूल्य

 देसी  अवधि  के  दोरान  लोह  अयह्क  का  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  निर्यात
 आयात  किया  और

 लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 वाणिए्य  सस्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  प्रियरंजन  वास  और  1984-85

 1985-86  5-86  के  वर्षों  तथा  अप्रल-दिसम्वर  1985  की  तुलना  में  अर््रल-दिसम्बर  1986  के  दौरान
 लोहा  तथा  इस्पात  के  आयात  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  अनुसार  है  :--

 या  वर्ष  मात्रा  मूल्य
 (000  मे०

 19¥4-85  5  1876.1  हु  ~  941.10
 1985-86  5-86  1996.5  1230.85

 1985-86

 ल-दिसम्बर  )  1194.9  748.06
 1986-87

 ल-दिसम्बर  )  1657.1  1006.79

 अ  :  अनन्तिम
 स्त्रोत  :  डी०जी०सी०आई०  एण्ड  कलकत्ता  |
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 5,  तथा  अभ्रैल  दिसम्बर  की  तुलना  में  अप्रश्ल-दिख॒म्बर
 के  दौरान  लौह  अयस्क  के  निर्यातों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  अनुसार  हैं  :-

 वर्ष  साधा  मूल्य
 मे०

 5  25.5  459.44

 27.0  554.59

 5-86

 )  25.5  359.60

 1985-86  6-87

 अप्रै  ल-दिस्नम्बर  9.6  364.73

 भनन्तिम

 स्प्रोत  :  आई  एण्ड  कलकत्ता  ।

 लोह  अयस्क  के  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  कई  कदम  उठाए  जिन्तमें  विदेशी  क्रेताओं
 के  साथ  दीर्घावधि  विक्री  करारों  पर  हस्ताक्षर  नए  बाजारों  जैसे  कि  चीन  तया  पोलेंड  को

 लौह  अयगस्क  फे  का  विशिश्लीक  विजिम्म  फ्तनों  पर'लोह  अपस्क  की  हैं्शलग  सुविधाओं  में

 सुध!र  तथा  बड़े  आकार  के  जहाजों  को:श्सीव-करने  हेतु  पक्तनों  की  भक्रा  करता  शामिल है  ।

 इंजीनियरों  बसतुजों  के  निर्षात  के  व्दिव  शक  सहायता

 “9525.  श्री  मुल्लापलली  राम्नचन्रन  :

 क्री  पृुस  ०एस्र०  :

 बे  पी ०श्स  ०  झसकराओ  :  कमा  बाजिक्य  मंत्री  यह  प्यत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  £जीनिषरी  क्स्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए  गए

 (७)  क्या  विश्व  बैंक  से  इन  उषायों  के  कार्यान्बियन  के  लिए  कोई  धनराशि  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राश्य  मंत्री  प्रिय  रंजनदास  :  सरकार  ने  इंजीनियरिंग
 उत्पादों  के  निर्यातों  को  बढ़ाते  के लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  ।  हन  उपायों  में  अन्य  बातीं  के  साथ-साथ
 लाटसेसिंग  प्रक्रिया  तथा  प्रौद्योगिकी  के  आयातों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  अनिवायें

 कछ्वे  माल  व  उपभोक्ता  माल  के  आदि  के  जरिये  हमारे  उद्योग  के  उत्पादन  आधार  का

 आधुनिकीकरण  और  अप्रग्ने  डेशन  हो  सकेगा  तथा  उसमें  लागत  प्रतियोशिता  क्षमता  आ  इसके
 एक  नई  नकद  मुआवजा  सहाजता  अणाली  की  घोषणा  ही  गई  है  ताकि  धरेलू  कराधान  के
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 नी  वजन  तन  न्त__+

 क्रम  प्रपाती  प्रभाव  की  क्षत्रिपति  की  जा  सके  तथा  निर्यातोंਂ  क ेलिए  राजकोषीय  लाभ  और  रियायती
 वित्त  प्रदान  किया  जा  सके

 और  सरकार  द्वारा  घोषित  उपायों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विश्व  बँक  द्वारा  कोई

 निधियां  महीं  दी  गई  हैं  ।  बेंकः  में  हंजीनिंबर्ंग  उत्पदों  की  उत्पादकता  तथा  किग्रा
 योग्यता  में  सुधार  लाने  के  लिए-अलग  से  250  मिलियन  अमरीक्षी  डालर  का  ऋण  प्रदान  किया

 यह  ऋण  निम्नलिखत  चार  भागों  में  विभाजित  है  :  -

 (1)  उत्पादकता  निधियां  अपनी  उत्पादकता  में  सुघार  लाने  के लिए  एककों  को  सहायता
 प्रदान  करते  हैतु  द्वारा  संचालित
 10  डाल र  ।

 (11).  निश्चिया  अपने  «उलादों  उत्ादों  बिक्री  :  योग्यता  में  सुधार  लाने  तथा
 विपणन  कार्य  कलापों  के  लिए  -  कम्पनियों  को
 सहायता  देने  हेतु  एग्जिम  बैंक  द्वारा  संचालित  10  मिलियन
 डालर  ।

 (11)  सावधि  ऋण  निर्दातोन्युख  परियोजनाओं  के  लिए  अभिज्ञात  इंजीनियरिंग
 नथा  गैर  इंजीनियरिंग  क्षेत्रों  को  सावध  ऋण  प्रदान
 करने  के  लिए  द्वारा  संचालित  160
 मिलियन  डालर  ।

 (1५)  अनुषंधी  विकास  इंजीनियरिंग  अनुषंधी  उद्यमों  के  विस्तार  तथा  अप्रग्न  डेशन  के
 लिए  वित्तीय  निवेश  हेतु  भारतीय  स्टेट  पंजाब  नेशनल

 बैंक  आफ  बड़ोदा  तथा  कमारा  बंक  को  70  मिलियन
 डालर  उपलब्ध  कराए  सए

 विदेशी  आता  के  ध्कयप्नਂ  को  विकि

 9526. को  पघर्लदोर  सिह्ू  श़्यागी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 कया  विदेशी  विद्यालय  में  रक्षा  कार्मिधों  को  रूसी  भाषा  पढ़ामे  कीਂ  मई  विधि  ढ़
 निकाली  है  जिससे  समय  भी  काफी  बचत

 यदि  तो  विदेशी  भाषा  विद्यालयों  ओर  उनके  मंत्रालय  के  अन्तगंत  अन्य  संस्थानों
 में  अन्य  विदेशी  भाषायें  सिखाने  के  ललित  इस  विधि  को  लक््गू  करते  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 ओऔर

 क्या  सरकार  का  विधार  इस  तरीके  की  खोज  करने  वाले  को  कोई  प्रोत्साहन  देने
 का

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघात  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  (१)
 नहीं  ।

 ओर  ऊप्रर  भाष  के  उत्तर  को  देड़क्ले  हुए  प्रश्द ही  सहीं  उठता  ।
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 9527.  श्री  खितामणि  जेता  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सब  है  कि  पाकिस्तान  इस्लामी  बम  अ  दि  जैसे  मामलों  को  जोड़-तोड़  कर  पेश

 कर  अपने  और  अरब  देशों  के  बीच  गलतफहमी  पैदा  करने  करने  की  कोशिश  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  प|किस्तान  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  गया  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  अन्य  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विवेदा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।

 और  भारत-अरब  संबंधों  को  किसी  तरह  का  नुकसान  न  पहु  चने  पाये  इसके  लिए

 सरकार  ने  उपयुक्त  कदम  उठाए

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ओ  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  )
 द्वारा  ठेकेदारों  को  बिलों  की  अवायगो

 9528.  श्री  एम०वी०  चन्द्रशोकर  मृति  :  क्या  बस्तत्र  मंत्री  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 और  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  आधुनिकीक रण

 में  लगे  ठेकेदारों  को  बिलों  की
 अदायगी  न  किये  जाने  के  बारे  में  20  1985  के  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  4872  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठेकेदारों  के  बिलों  की  अदायगी  कर  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  कुल  कितनी  राशि  बकाया  पड़ी  और

 कार्य  को  शीघ्र  पूरा  कराने  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  बिलों  का  भुगतान
 नियमित  रूप  से  किया  जाता  है  केवल  कुछ  मामलों  में  विलम्ब  हुआ  है  लेकिन  ठेकेदारों  को  भुगतान  न
 करने  या  असमय  भुगतान

 करने  के  कारण  नहीं  स्वीकृत  योजनाओं  को  ध्यानपूर्यक  मानीटर  किया  जाता
 है  और  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती

 पांडिचरी  को  राज्य  का  वर्जा  देना

 9529.  प्रो०  नारायण  अम्द  पराहर  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पांडिचेरी  को  राज्य  का  दर्जा  देने  की  कोई  मांग  की
 गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?
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 गृह  संत्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  चिस्तासलि  :  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान
 पांडिचेरी  सरकार  से  ऐसी  कोई  मांग  प्राप्त  हुई  प्रतीत  नहीं  होती  है

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  असेनिक  कर्म  चारियों  के  लिए  निरीक्षण  गृह  और  होलिडे  होम्स
 की  सुविधाओं  का  लाभ  बेना

 9530.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  रक्षा  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन््त्रालय  के  अधीन  कितने  निरीक्षण  गृह  और  होलिडे  होम्स

 क्या  उनके  मन्त्रालय  के  असैनिक  कर्मचारी  भी  रियायती  दरों  पर  इन  निरीक्षण  गृहों
 और  होलिडे  होम्स  की  सुविधा  का  लाभ  उठाने  के  पात्र  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  (१)  से

 सूचना  एकत्रित  की  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  हारा  भारतीय  झींगा  मछली  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 9531.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  वालिल्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झ्ींगा  मछली  के  निर्यातकों  के  नाम  क्या  हैं  भौर  उनमें  से  कितने  अमरीका  को  झींगा

 मछली  का  निर्यात  कर  रहे  हैं

 क्या  अमरीकी  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  कुछ  झोंगा  मछली  निर्यातकों  के  नाम  काली

 सूत्री  में  दर्ज  कर  दिये  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्वौरा  क्या

 क्या  सबन्कार  ने  इस  मामले  को  अमरीकी  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  साथ  उठाया

 है  और  क्या  अमरीका  ने  प्रतिबन्ध  हटा  लिया  और

 झींगा  मछली  का  निर्यात  बढ़ाने  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रियरंजन  वास  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 से  यूनाइटिड  स्टेट्स  फूड  एण्ड  ड्ग्स  एडमिनिस्ट्रेशन  ने

 सेलमोनेला  गंदगी  तथा  सड़न  की  वजह  से  1979  में  समग्र  रूप  से  भारतीय  श्रिम्पों
 को  ब्लैक  लिस्ट  कर  दिया  भारत  के  अतिरिक्त  बंगला  त'इबान  तथा

 इंडोनेशिया  से  आने  वाले  श्रिम्पों  को  भी  ब्लैक  लिस्ट  कर  दिया  गया  भारत  ने  भारतीय  श्रिम्पों  पर

 ब्लात  लिस्टिंग  समःप्त  करने  के  लिए  अमरीक  प्राधिका  रियों  क ेसाथ  इस  मामले  को  उठाया  था  तथा
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 बशाबर"कार्यबाहीं  करता  स्हा  डी:ए:'  ने  1980  में  '
 भारतीयਂ  श्रिम्प्त

 पर  से

 गन्दगी  तथा  सड़न  के  सम्बन्ध  में  ध्लाक  लिंस्टिंगे  समाप्त  कर  एफ  मे

 1987  में  एक  देश  के  रूप  में  भारत  को  ब्लाक  लिस्टिय  से  हृटदा  दिया  है  लेकिन  भारतीय  श्रिम्प

 निर्यातकों  के  साथ  संरधि  तथा  परीक्षण  के  उद्देश्य  के  लिये  व्यक्तिगत  आधार  पर  व्यवहार  किया  जा

 रह

 श्रिम्पों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  ज्ञो  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  उनमें  शामिल  हैं  :  कल्चर्ड

 श्रिम्पों  का  उत्पादम  खत़ाने  केਂ  लिए  का  अंम्प  अंडजशासाओं  तथा  क्रिस्प  बेंकों

 की  स्थापना  एवं  गहरे  सम्द्र  में  मछली  पकड़ने  के  संस।धनों  के  उपयोग  के  लिए  उपाय  ।

 रुग्ण  कताई  मिले

 9532.  श्री  आरए०  जीवारथिनम८  क्या  बमन्र  यह  श़ताने  की  कृषा  करेंगे कक  :

 सारे  देश  में  राज्य-वार  कुल  कितनी  कताईਂ  मिलेंਂ

 इस  समय  कितनी  कताई  मिलें  काम  कर  रहो  हैं  और  कितनी  कताई  मिलों  को  रुग्ण

 घोषित  किया  गया  और

 रुग्ण  कताई  मिलों  को  सहायता  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है
 ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  भंज्ासय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  एक  विकरण  संलग्न  हे  ।

 उन  सती/मासब-तिरमित  फाइबर  कताई  एककों  की  जो  31  1987  को

 यथास्थिति  चल  रही  692  थी  ।  उस  तारीब  तक  रुग्ण  बन्द  पड़  कताई  एकक  50  थ े।

 सरकार  ने  रुग्ण  वस्त्र  एककों  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  नौडीय  अभिकरण  की

 स्थापना  की  है  त'कि  यह  पता  लग  सके  कि  वे  संभाध्य  रूप  से  अर्थक्षम  है  या  नहीं  ।  नोडीव  अभिक रण
 उन  मिलों  के  संबंध  में  पुनंस्थापन  पैवेजों  को  तैयार  करता  है  तथा  उबका  प्रबन्ध  करता  जो  उसके
 द्वारा  संभाव्य  रूप  से  अ्थंक्षम  पाये  जाते  जिन  मिलों  को  गैर-अधंक्षम  पाया  जाता  उन्हें  स्थायी

 रूप  से  शन्द:करमा  पड़  सकता  है  |

 विवरण

 31.3.87  को  यथास्थिति  सूंती|मानव-मिंमित  फाइबर  कताई  मिलों  की  संख्या  का  बिवरण  ।

 क्रम  स ं०  राज्य  मिलें  की  संख्या

 मो  इखझखखएओओि)ि  प  वइखिखडखड  इख  ख  इ  ओििओओएओविकिओ

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  51

 2:  असम  2
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 1  2

 4.  अहमदाबाद  4

 5...  दोष  गुजरात  24

 6.  हरियाणा  13

 7...  जम्मू जौर  कश्मीर  2

 8.  कर्नाटक  31

 9.  केरल  23

 10.  मध्य  प्रदेश  9

 11.  बम्बई  घटी

 12.  शेष  महाराष्ट्र  38

 13.  उड़ीसा  है  ।

 पंजाब  19

 15.  राजस्थान  26

 16...  कोयम्बदूर  186

 17.  शेष  तमिलनाई  230

 18.  उत्तर  प्ररेश  37

 19.  पश्चिचन्र  बंससल  24

 20.  पांडिचेरी
 |

 21.

 22...  हिम्राअल्न  प्रदेश

 23.  मणिपुर

 योग  ः  742

 सेवों  के  करिए  अह्मत  लाझसेते  औरी  करना

 का

 9533.  श्री  जमम्माथ  फ़ल्पद  :  गया  जरणिज्य  मंत्री वह  बताने  की  छृषा  करेंगे  कि  :

 53



 लिखित  उत्तर  8  1987

 कया  मेवों  के  आयात  के  लिए  आयात  लाइसेंस  केवल  विगत  आयात  के  आधार  पर  जारी

 किये  जाते  हैं  ।

 यदि  तो  क्या  इससे  मेवों  के  आयात  में  एकाधिकार  की  प्रवृत्ति  पंदा  हो  रही

 क्या  सरकार  का  मेवों  के  आयात  के  आवेदकों  को  उनके  द्वारा  किए  गए  विगत  आयात  को
 ध्यान  में  रखे  बिना  लाइसेंस  ज़ारी  करने  का  विचार  है  ;  और

 क्या  उन  औद्योगिक  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  भी  मेवों  के  आयात  की  अनुमति  प्रदान
 की  जाएगी  जो  देश  में  विदेशी  मुद्रा  नाते  हैं  ताकि  वे  विदेशी  बाजार  में  समुचित  रूप  से  प्रतिस्पर्दा  कर
 सकें  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरन्जन  बास
 :

 जी  मौजूदा  नीति
 के  अनुसार  मेवों  के  भायात  की  अनुमति  गिरयों  तथा  खजूरों  को  इस  व्यापार  में
 लगे  व्याप'रियों  को  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  पर  दी  जाती  है  और  उनकी  हकदारी  उनके  पिछले
 आधार  पर  परिकलित  की  जाती  हैं  ।

 जी  नहीं

 जी  नहीं  ।

 ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  विबाराधीन  नहों

 गुजरात  से  प्राप्त  विधेयक  पर  स्वीकृति

 9534.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रासमजोभाई  मावणि  :  बया  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  चुगी  के  बदले  प्रवेश  कर  लगाने  संबंधी  गुजरात  सरकार से  प्राप्त  एक
 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिये  लम्बित  पड़ा  और

 यदि  तो  विधेयक  पर  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  नहीं  श्रीमान  ।

 गुजरात  चुगी  कर  1986  विधान  सभा  में  पेश  किये  जाने  से  पहले  संविधान  के

 अनुच्छेद  के  अधीन  राष्ट्रपति  की  पूर्व  स्वीकृति  के  लिए  इस  मंत्रालय  को  दिनांक  4-2-1987
 को  प्राप्त  हुआ  ।  राज्य  सरकार  को  अपेक्षित  स्वीकृति  दिनांक  29-4-87  को  भेजी  गई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  में  होम  गाड़ों  और  ट्रेफिक  बाइंनों  हारा  वाहुन  यातायात  के  नियरत्रण
 में  बिल्लो  पुलिस  की  सहायता

 9535.  श्री  प्रताप  राव  भोसले  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 व्या  दिल्ली  में  अनेक  होमगाई़  और  ट्रेफिक  वाईन  वाहन  यातायात  के  नियंत्रण  में  दिल्ली
 पूलिस्त  की  सहायता  कर  रहे

 यदि  तो  इन  व्यक्तियों
 को  इस  काम  पर  तैनात  करने  के  क्या  म  नदंड  हैं  और  इन्हें

 वेतन  दिया  जाता

 क्या  यातायात  पुलिस  स्कूलों  और  कालेजों  के  छात्रों  को  वाहन  यातायात  के  नियन्त्रण  में
 प्रशिक्षण  देती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंश्षम  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राश्य  भन्त्री
 पो०  :  जी  श्रीमान  ।

 यातायात  ड्यूटी  के  लिये  500  होमगार्डो  को  नियुक्त  करने  की  मन्जूरी  दी  जाती  है  ।
 उन्हें  प्रति  8  घंटे  की  ड्यूटी  के

 लिये  15  रु०  की  दर  से  मानदेय  दिया  जाता  ड्यूटी  पर  बुलाये
 जाने  पर  उन्हें  |  रू  वाहन  भत्ता  भी  दिया  जाता  है  और  1  महीने  में  3  बार  से  अधिक  ड्यूटी  पर
 बुलाये  जाने  पर  उन्हें  |  रु०  घुलाई  भत्ता  दिया  जाता

 ट्रेफिक  वाइंन  जनता  के  सदस्य  हैं  जो  अपनी  सेवायें  स्वेज्छा  से  प्रदान  करते  हैं  उन्हें  कोई
 पारिश्रमिक  नहीं  दिया  जाता

 और  स्कूल  के  छात्रों  को  सड़क  सुरक्षा  गश्त  संस्थान  द्वारा  यातायात  प्रशिक्षण  दिया
 जाता  कालेज  के  छात्र  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  अधीन  यातायात  पुलिस  की  सहायता  करते

 रक्षा  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  आबंटित  किए  जाने  वाले
 मकानों  के  पट्टों  का  मवोकरणभ

 9536.  श्री  एल०  बलरामन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  रक्षा  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  आबंटित

 करने  के  लिए  मकान  पट्टे  के  बारे  में  24  अप्रेल  1987  के  तारांकित  प्रश्न  संड्या  7838  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  अनेक  मकानों  के  पट्टों  का  नवीक्रण  उनकी  अवधि  समाप्त  होने  के

 बाद  छः  महीने  के  विलम्ब  से  किया  गया  था  जबकि  मकान  मालिकों  ने  इसके  लिये  अपनी  स्वीकृति
 दो  महीने  पहले  ही  दे  दी

 यदि  पद्टों  का  समय  से  नवीकरण  किये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 और  भविष्य  में  इस  विलम्ब  से  बचते  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये

 क्या  बहुत  से  मकान  मालिकों  को  लगभग  पिछले  एक  वर्ष  से  कई  महीनों  के  लाइसेंस

 शुल्क  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  मकान  मालिकों  को  परेशानी  से  बचाने  के  लिए  उन्हें  लाइसेंस  शुल्क  का
 तत्काल  भुगतान  करने  के  लिए  वेया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 रक्षा  मंत्रात्य  में  रक्षा  अनुसंधान और  बिक्ास:बिश्वाग  में
 राज्य  शंत्री

 :

 और  1976 के  बाद  किराये  पर  लिए  गये  715  मकानों  में
 से

 4  मकावों के  पट्टों  क ेअवीकरण
 में  छः  महीने  स ेअधिक  विलम्ब  हुआ  इसका  मुख्य  कारण  प्रशासनिक  मंजूरी  लेने  में  हुई  देरी  एवं

 मकान  मालिकों  द्वारा  आवश्यक  पट्टों  की  हस्ताक्षरित  प्रति  को  वापिस  करने  में  देरी

 है  ।  ऐसे  मामलों  में  पट्टों  का  शीघ्रता  से  नवीकरण  करने  के  प्रयास  किए  जाते  इस  सम्बन्ध

 में  स्थायी  आदेश  मौजूद

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  बन्दूकों  का  अवेध  व्यापार  करगे  वाले  गिरोह  का  भंडाफोड़

 9537.  आऔी  कमलनाथ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  पश्चिमी  जिला  पुलिस  ने  दिल्ली  में  बन्दूकों  का  अवैध  ब्यापार

 करने  वाले  गिरोह  का  भंडाफोड़  किया
 हु

 यदि  तो  मारे  गये  छापे  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 शहर  के  अन्य  भागों  में  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये
 गये  हैं  ?

 है

 का  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथ्रा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  :  और  फरवरी  छापा  पश्चिमी  जिला  पुलिस  ने  सुल्तानपुरी

 स्थित  मनोहर  सिंह  उर्फ  मनी  सिंह  के  घर  पर  छापा  परिसर  की  छानबीन  करने  एक
 देशी  दुबाग  बोर  के  7  बोर  के  गये  दुबारा  भरे  हुए  क्रास्तूस  और  7

 खाली
 कारतूस  जो  दुबागा  भरने  की  प्रक्िया  में  जब्त  किए  गये  ।  अजीत  सिंह  के  पास  से  परिसर  में
 उपस्थित  बोर  के  3  दुबारा  भरे  हुए  कारतूस  भी  बरामद  क्विए  गए  ।  ऐसे  हथियारों  को  बनाने
 के  कई  ओऔजार  भी  जब्त  किये  उक्त  दो  व्यक्तियों  के  3  और  व्यक्ति  भी  गिरफ्ता
 किए  गए  ।

 संदिग्ध  व्यक्तियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  और  स्मवधिक  छापे  मारे  जस्से
 आसूचना  एकत्र

 की  जाती  है  और  तस्करों  और  अवंध  शस्त्रों  और  गोला  बारूद  का  व्यापार  करने  वालों
 को  पकड़ने  हेतु  समम्बित  कार्रवाई  करने  के  लिए  पड़ौसी  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  के

 साथ बैठक की जाती हैं । पाकिस्तान का परमाणु शस्त्र कार्यक्रम 9538. श्रीमती बसव राजइवरी : ... झी तम्पन थामस : क्या बि७देश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 ee ___ ___  लिब्वि  उत्तर लजज  जायज

 क्या  सरकाह  एक  उल्ब  प्रक्ति  फ्रप्त  प्रश्तिनिक्ति  ब/शिगटनः  पर  विचार
 कर  रही  अग्ररीकी  प्रशासन  ओरड  कांग्र  स-से  यह  अनु  रोश्व  कि  प्राकिस्त्ाम  अपने

 परमाणु  शस्त्र  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  अपने  प्रभाव  का  इस्तेमाल  और

 यदि  तो  इस  प्रतिनिधिमं  इल  को  कब  भेजा  जाएगा  ?

 संत्रालय  रत्श्य  ए  डुमार्डो  इस  काम  के  लिए  ओर  दूसरे
 उद्देश्यों  के  लिए  भौ-सरक्रार  हर  मोके  का  फाग्रदा  उठा  रही  है  जिसमें  उच्च॒ल्तरीय  प्रद्धिनिधिमंडजों
 द्वारा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  यात्राएं  भी  शामिल  हैं  ।

 सिफफ  इसी  कार्य  के  लिए  किसी  प्रतिनिधिमंडल  को  भेजने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 )

 पच्चिमो  क्षेत्र  पर्यटन  विकास  सभिति  की  बेठक

 9539.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फश्चिसी  क्षेत्र  पर्यटन  विकास  समिति'की  23  1986  को  हुई  बैठक  में

 उन्होंने  यह  घोषणा  की  थी  कि  केम्द्र  प्रत्येक  राज्य  के  एक  प्रमुख  पयेटक  केन्द्र  के  सर्वांगीॉण  विकास  की
 योजना  का  खर्च  वहन

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  से  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  कहा  गया
 और

 क्या  राज्य  सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  सोहम्मद  :  से  23  जनवरी  1986  को  बम्बई  में  हुई
 पश्चिमी  क्षेत्र  के  पयंढ्न  मंत्रियों  की  बंठक  के  दोरान  पयंटन  मंत्री  ने  सुझाव  दिया  था  कि  प्रत्येक
 संघ  शासित  प्रदेश  को  ऐसी  प्रमुख  परियोजना  का  अभिनिर्धार॑ण  करना  चाहिए  जिसे  केन्त  ओर  संबंधित
 राज्य  सरकार  द्वारा  विकास  हेतु  प्रारंभ  किया  जा  सके  ताकि  यह  एक  प्रमुख  पर्यटक  आकर्षण  बन

 तदनुस।र  सरकारों  प्रस्ताक  भेजने  के  लिए  अकुरोध  किया  य्या  विभिन्न  राज्य
 संघ  शासित  प्रदेशों  से  यात्री  यात्रिकाओं/धर्मंशालओं,  पर्मंटक  समुद्र-सट

 ट्रैकिंग  मार्गस्थ  स्मारकों  की  प्रकाश  पुज
 मिनी  ट्रेकिग  उपकरण  की  आदि  के  रूप  में  पबंटन  आधारिक  संरजना  स्थापित  करने
 के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 ]
 पूछ्ठिस  किपंत्रण्  कक्ष  क्रो

 9540.  डा०  भोई  :  क्या  सह  मंत्री  यह  बसाड़े  की  छुसा  करेंगे  कि  :
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 राजधानी  में  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  की  गाड़ियों  के  का्यंकरण  के  बारे  में  प्रचार  करते

 और  उनके  बेहतर  उतयोग  के  लिए  जनता  में  जागरूकता  लाते  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 यदि  हां  तो  इमके  वया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  पुलिस  द्वारा  संचालित  जापानी  बूथ  प्रणाली  शुरू  करने  की

 वांछनीयता  पर  बिचार  किया  है  जिसमें  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  का  रिकार्ड  रखा  जाता  है  और  इसके
 साथ  ही  जनता  की  सभी  प्रकार  की  आवश्यकताओं  के  लिए  सहायता  की  जाती

 ) ) हुए
 प्

 यदि  तो  यह  प्रणानी  कब  शुरू  किए  जाते  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंद्ान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  पुलिस  नियंत्रण  की  गाड़ियों  के  का्यंकरण  के  बारे  में  टी०  वी०  पर

 कार्यक्रमों  और  समाचार  पत्रों  में  लेखों  के  जरिये  अश्रचार  किया  जाता  लोगों  को  यह  सूचित  करते  हुये
 कि  वे  आवस्यक्ता  पड़न  पर  टेलोफोन  नम्बर  100  से  संम्पर्क  बसों  पर  विज्ञापन  पेनल  भी  लगाये
 जाते  हैं  ।

 लोगों  की  प्रतिक्रिया  उत्साह  जनक  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  कुछ  अपराधियों  को
 अपराध  के  किये  जाते  के  तुरन्त  बाद  पकड़ना  सम्भव  हुआ  इसके  1986  के  दोरान
 टेलीफोन  नम्बर  100  द्वारा  सूचना  मिलते  पर  सड़क  दुघंटनाओं  में  घायल  1250  व्यक्तियों  को
 अस्पताल  ले  जाना  संभव  हुआ  ।

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विवाराधीन  नहीं  है  ।

 अभरोको  सोनेटर  हेल्म्स  रा  कथित  भारत  विरोधी  बकतव्य

 9541.  श्री  बज  मोहन  महन्ती  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  1987  को  संयुक्त  राज्य  अम  रीका  की  सीनेट मे  की  सम्बन्धी
 समिति  में  जबं  पाकिस्तान  के  लिए  नए  राजदूत  के  नामांकन  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तो  वहां  भारतीय
 दूतावास  से  कोई  व्यक्ति  उपस्थित

 क्या  उस  बंठक  में  सीनेटर  हेल्म्स  ने  आरोव  लगाया  कि  सोवियत  संघ  की  भारत  में  युद्ध
 साम्रग्नी  निर्माण  करने  की  योजना

 यदि  तो  क्या  भारतीय  दूतावास  ने  उस  आरोप  का  खंडन  किया

 क्या  इसी  सीउेटर  ने  आरोप  लगाया  है  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  भारतीय  सेना  का
 जमाव  एक  समुदाय  विशेष  बाने  के  लिए  हुआ  और

 (&)  यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विदेज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एशुआर्डो  :  नहीं  ।
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 और
 सीनेटर

 जैस्से  हेल्म्स  ने
 भारत-सोवियत  सम्बन्धों  और  भारत  तथा  पाकिस्तान

 के  बीच  हाल  की  सीमावर्ती  तनाव  के  बारे  में  जो  प्रतिकूल  टिप्पणियाँ  की  हैं  उनकी  सरकार  को
 जानकारी  है  ।

 और  बाहर  के  किसी  भी  व्यक्ति  को  जिनमें  विदेशी  राजनयज्ञ  शामिल  अमरीकी
 कांग्र  स  की  कारंवाइयों  में  हस्तक्षेप  करने  अनुमति  नहीं  भारत  की  सही  छवि  प्रस्तुत
 करना  भारत  के  राजदूताबास  का  काम  है  और  यह  सिलसिला  बराबर  चलता  रहता

 पंजाब  में  बंगला  वेहा  के  नागरिकों  की  हत्या

 954",  श्री  एज०  एन०  नम्ज  गोड़ा  :
 ही  जो०  एस०  बसवराज  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बंगलादेश  की  सरकार  ने  पंजाब  में  बंगला  देश  के  नागरिकों  की  हत्या  पर  दुःख
 व्यक्त  किया  और

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  पंजाब  में  बंगला  देश  के  नागरिकों  की  हृत्या  के  संबंध
 में  बंगला  देश  की  सरकार  को  सूबित  किया  है  ?

 विदेश  सम्जालय  सें  राश्य  सम्त्री  के०  नटवर  :  और  बंगला  देश  की
 सरकार  ने  अखबारों  में  छपी  इस  आशय  की  खबरों  की  ओर  हमारा  ध्यान  आकर्षित  किया  है  कि

 कानूनी  तरीके  से  पाकिस्तान  से  भारत  में  घुसते  हुए  उनके  राष्ट्रिकों  को  पकड़ा  गया  है  और  इस  बारे  में
 भी  कि  इनमें  से  कुछ  लोग  मारे  गये  सरकार  इस  बारे  में  तथ्यों  का  पता  लगा  रही

 अडंसमान  और  निकोबार  द्वीप  सम्ह  में  काम  करने  वाले  विहाड़ी  मजदूरों  की  सेबाओं
 को  नियमित  करना

 9543.  चौधरी  अख्तर  हसन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हस  बात  की  है  कि  अडंमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में

 पिछले  10-15  वर्षों  से  दिहाड़ी  पर  क.म  करने  वाले  कई  व्यक्तियों  की  सेवाएं  अब  तक  नियमित  नहीं
 की  गई  और

 इस  प्रकार  के  कमंचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है

 ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  चिन्तासणि  :  अी  श्रीमान  ।

 दंनिक  मजदूरों/एन.  कारमिकों  की  सेवाओं  की  अपेक्षित  औपचारिकताओं  का

 अनुपालन  करते  हुए  नियमित  करने  के  सभी  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।
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 महाराष्ट्र  में  सहकारी  कताई  भधिलेंਂ

 9544.  श्रो  अरबिंद  तुलसी  काँबले  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  राज्य  में  सहकारी  कताई  मिलें  स्थापित  करने
 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  हुए

 यदि  तो  उन्हें  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन्हें  कब  तक  मंज्री  दे  दी  जाएगी  ?

 सत्र  सन्त्रालय  सें  उप  सन््त्री  एस०  कृष्ण  :  मह्ृराष्ट्र  कताई
 मिलों  की  स्थापना  के  लिए  कम  दसेंस  देव  के  लिए  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  लम्बत  है  ।

 और  उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  हीं  नहीं  उठते  ।

 रई  और  मानव  निर्मित  रेहों  की लपत  और  आयात

 9545.  भ्री  रणजोंत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रुई  और  मानव  निर्मित  की  औसत  वाधिक  खपत  कितनी  है  और  इन  जिन््सों
 का  देश  में  कितना  उत्सादन  होता

 वर्ष  1985  और  186  के  दौरान  रुई  और  मानव  निर्मित  का  कितनी  मात्रा  में
 अधयातਂ  किथा  गया  है  और  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई

 कया  उक्त  जिन्सों  के  उत्पादन  में  आत्म  निभरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार
 की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्जन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र
 मरत्रालय  में  उप  मनन््त्री  एस०  कृष्ण  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 प्रोद्योगिको  हस्तांतरण

 9546.  थी  सत्येग्न  लारायण  सिह  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिणी  राष्ट्रों  की  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  के  बारे  में  नई  दिल्ली  में  एक  बैठक
 आयोजित  करने  कौ  योजना

 यदि  तो  विकासशील  देशों  का  परस्पर  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  का  कार्य  शुरू  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्या  इस  हस्तांतरण  के  लिए  अब  तक  देश  के  भीतर  किल्हीं  फ्रोद्योशिकियों  का  पता  लगाया
 गया  है  ?
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 लिखित  उत्तर  8  1987
 न्लित  तर ____€_€_#_३२ऊ॒ऊउ॒उऊ॒/ऋ/ऋऔऋ_अ्ऋैे र्ऋअ  उञअञअञअ

 (4)  वायुदृत  द्वारा  परिचालित  एयरट्रेकਂ  का  संव्धंत  करने  के  पर्यटन

 विभाग  ने  वायुदृत  के  साथ  संयुक्त  रूप
 से  मार्च  1987  में  एक  संवर्धनात्मक  अभियान

 चलाया  ।

 (5)  विदेश  स्थित  कार्यालयों  ने  एयर  इंडिया  के  साथ  संयुक्त  रूप  से

 आदि  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  की  यात्रा/व्यवसाय  प्रद्शनियों  में  भाग  लिया  ।

 (6)  एयर  इंडिया  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  रूप  से  संवर्धनात्मक  सेमिनारों  का  भी  आयोजन

 किया  जाता  है  जिनमें  यात्रा  व्यवसाय  क्षेत्र  के  निर्णायक  भाग  लेते  हैं  ।

 अरंडो  के  बीजों  के  आयात  पर  रोक

 9548.  श्री  सो०  माधव  रेडडी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अरंडी  के  बीजों  का  जिसकी  सप्लाई  कम  है  ओर  जिससे  अरंडी  का  तेल
 बनाकर  निर्यात  किया  जाता  आयात  करने  पर  रोक  लगा  दी

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्या  यह  सरकार  की  घोषित  नीति  के  विरुद्ध

 क्या  अरंडी  के  बीजों  के  आयात  पर  कितनी  और  बीमारी  के  देश  में  आने  के
 भय  से  रोक  लगाई  गई  है  और  यदि  तो  गालिक  आदि  का  आयात  किये  जाने  के  क्या
 कारण  ओर

 क्या  इस  प्रकार  की  नीति  के  परिणामस्वरूप  अन्य  देशों  में  भी  भारत  के  कृषि  उत्पादों  के
 आयात  पर  रोक  लगा  दी  जायेगी  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रियरंजन  वास  :  ओर  अरण्डी  के
 बीजों  के  आयात  की  सामान्यतः  अनुमति  नहीं  है  क्योंकि  ऐसे  आयातों  से  पोधों  की  नई  बीमारियाँ  आ
 सकती  हैं  और  यदि  देश  के  ब्राहर  से  सस्ते  अरण्डी  के  बीजों  के  आयात  करने  की  अनुमति  देदी  जाए
 तो  उत्पादन  तथा  घरेलू  कीमतों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  सकता  है

 से  जी  नहीं  ।

 जनसंख्या  में  वृद्धि  का  प्रतिशत

 9549.  श्रो  महेन्द्र  सिह  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सवीनतम  उपलब्ध
 आँकड़ों  के  अनुसार  देश  की  जनसंख्या  कितनी  है  और

 इसमें  प्रत्येक  दशक  में  कितने  प्रतिशत  की  बृद्धि
 हुई  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 मन््त्री  चितासलि  :  1981  में  हुई  नवीनतम  दस  वर्षीय

 जनमणना  के  अनुसार  भारत  की  जनसंख्या  685,184,692  थी  ।  इसमें  असम  राज्य  की  अनुमानित
 जनसंब्या  19,902,826  भी  शामिल  है  जहाँ  व्याप्त  विक्षुब्ध  परिस्थितियों  के  कारण  1981  में
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 जनगणना  नहीं  की  जा  सकी  ।  1901  से  1981  के  दौरान  भारत  की  जनसंड्या  में  दस  वर्षीय
 शत  विभिन्नता  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विव रण

 से  1981  के  दोरान  भारत  की  अनसंदया  में  दस  बर्षीय  प्रतिशत  बिभिन्नता

 वर्ष  दस  वर्षीय  विभिन्नता  प्रतिशत

 1901  न

 1911  न  5.75

 1921  नਂ  0.31

 1931  11.00

 1941  +नः  14.22

 1951  +  13.31

 1961  21.51

 1971  +-  24.80

 1981  +  25.00

 ]

 तोन  बीधा  कारीडोर  के  बारे  में  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  बातचीत

 9550.  क्री  एम०  बेंकटरत्नस  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  बीघा  कारीडोरਂ  क्या

 इस  संबंध  में  दोनों  देशों  के  बीच  बातचीत  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इस  बारे  में  समझौते  में  किन  कानूनो  अड़चनों  के  कारण  विलम्ब  हो  रहा  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  नटबर  :  से  1974  के  भूमि  सीमा

 करार  के  अग्तगंत  भारत  ने  तीन  बीघा  के  नजदीक  178  मीटर  »  85  मीटर  का  एक  क्षेत्र  सतत

 पटूटे  पर  बंगलादेश  को  देना  स्वीकार  किया  था  ताकि  बंगलादेश  की  दाहाग्राम  बस्ती  को  बंगलादेश  में
 पानबाडी  मौजा  से  जोड़ा  जा  इस  पट्टा  करार  पर  1982  में  दोनों  सरकारों  ने

 हस्ताक्षर  किए  इस  पट्टे  की  शर्तों  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  याक्रिकाएं  दायर  करके

 चुनौती  दी  गई  थी  और  बाद  में  इस  इलाके  के  कुछ  निवासियों  ने  अपीलें  दायर  की  अतः  सरकार

 इस  करार  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  सकी  |

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  डिविजन  बैच  ने  19  1986  को  इन  अपीलों  पर  अपना

 फँंसला  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  इस  डिविजन  बैच  के  इस  फंसले  के  खिलाफ  सरकार  ने

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  स्पेशल  लीज  पेटीशन  दाखिल  की  मामला  न्यायाधीन  है  ।
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 भूतपूर्ण  लेगा  अधिकारियों  को  ख्रीमा  सुरक्षा  भारत-तिब्धत  धीमा

 पुलिस  ओर  केन्द्रीय  रिजये.पुसिस  बल  में  पुर्लानमुक्सि

 श्री  अजय  मुदारान  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  सीन  क्यों  के  वौरान  सीमा  भारत  लिवज्वत  सीभा  पुलिस  और  केन्द्रीय
 रिजयं  पुलिस  बल  में  कर्ष-वार  और  बल-ब।र-कितने  धूतपूर्व  सेना  अधिकारियों  की  पुऑननियुक्ति  की

 गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  सन्चो
 पी०  :  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजबव॑  पुलिस  बल  और  भारतीय  तिब्बत  सीमा

 पुलिस  में  पुनः  नियोजित  भूतपुर्वे  सेनिक  अधिकारियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :-

 1984  1985  1986

 सी०  सु०  ब०  5  1  1

 के  रि०  पु०  ब७  2

 भा०  ति०  सी०  पु०

 हथफरघा  क्षेत्र  सें  बुनकरों  खर्खों  पर  लपेटन  वाले  मजदूरों  के
 लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र

 9552.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  कितने  बुनकर  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले

 बिहार  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  केन्द्र  खोले

 हथकरघा  क्षेत्र  के  कितने  बुनकरों/चरखों  पर  लपेटने  वालों  मजदूरों  को
 विशेषकर  बिहार  में  प्रशिक्षण  प्रदान  किया

 राज्य  में  प्रशिक्षण  बुनकरों  को  क्या  सुविधाएं  दी  और

 (=)  क्या  वर्ष  1987-88  के  दोरान  अधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 वस्त्र  मंत्रॉलय  मैं  उपसंत्री  एंस०  कृष्ण  :  छून्य  ।

 शून्य  ।

 भागलपुर  स्थित  बुनकर  सेवा  केन्द्र  में  बुनकरों  के  हुनरों  को  अपग्रेड  करने  के  लिए
 उनको  अल्पावष्ति  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  बुनकर  सेवा  केम्क्रों  द्वारा  रोलरों/अभिकों  को  ऐसा
 कोई  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जाता  है|  1985  से  1987  तक  इस  केन्द्र  में  30  बुनकरों
 को  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका
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 केन्द्र  सरकार  राज्य  में  अशिक्षित  बुनकरों  को  अलग  सुविधाएं  नहीं  दे  रही  है  ।  तथापि
 वे  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  कई  विकासात्मक  योजनाओं  का  लाभ
 उठा  सकते  हैं  जैसे  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  की  अंशपूजी  करघों  का

 कल्याण  योजनाएं  आदि  ।  वे  करघा-पूर्व  बुनाई  तथा  पश्चात्  कार्यों  में  बेहतर
 इनों  तथा  तकनीकी  सलाह  के  लिए  भी  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  की  सेवाओं  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 (४)  नहीं  ।

 घुड़दोड़  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग

 9553.  श्री०  वी०  एस०  क्रृष्ण  अग्यर  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  जहां  घुड़दौड़  होती  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  बारे  में  किये  जाने  वाले  उपायों  के  संबंध  में  सुझाव  देने  के

 लिए  कि  देश  में  घड़दौड़  क्लब  घुड़दौड  का  संचालन  बिना  किसी  गडषड़ी  के  घुड़दोड़  सम्बन्धी

 एक  राष्ट्रीय  आयोग  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विवार  कर  रही  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  ओर  घुडदोड़  संबंधी

 राष्ट्रीय  आयोग  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जिन  राज्यों  में  घुडदौड़  लोकप्रिय  है  उनके
 नाम  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  और  समा  पटल  पर  रख  दिये

 सिगापुर  में  भारतोय  प्र  वर्शनी

 9554.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  बाणिम्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंगापुर  में  भारतीय  प्रदर्शनी  लगाई  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  प्रदर्शनी  कितने  दिन  तक

 स्थान  चयन  में  किन-किन  बातों  को  में  रखा  गया  और

 व्यापार  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  मंचालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  और  सिंगापुर  में
 6  तथा  12  1987  के  बीच  एक  भारतीय  प्रदर्शनी  भायोजित  की  गई  इसका  उद्देश्य
 एशियान  बाजार  के  अनुरूप  भारत  के  बढ़ते  हुए  प्रौद्योभिकीय  तथा  निर्यात  क्षमताओं  को
 दर्शाना  तथा  आयसी  हित के  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  था  ।  इस  प्रदर्शनी  में  बहुत  सी  कम्पनियों  ने  भाग
 लिया  ।

 इस  प्रदर्नी  में  इन्टी  एण्ड  टी  तथा  इलेक्ट्रोनिक्स  थिभाग
 के  सहयोग  से  अनेक  सेमिनार  भी  आयोजित  किये  गये  ।

 इस  प्रदर्शनी  को  आयोजित  करने  का  स्थान  तथा  सिंगापुर  तथा  साथ  ही  भारत  और
 समग्र  एसियान  क्षेत्र  के  वीच  ब्यापर  तथा  आर्थिक  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  आशाजनक  संभाव्यता  को
 ध्यान  में  रखते  निश्चित  किया  गया  था  ।
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 प्रदर्शनी  में  अन्तिम  रूप  दिए  गए  व्यापार  की  अनुमानित  राशि  लगभग  21  करोड़  रु०

 है  ।  इसके  अतिथि  आयातकों  के  साथ  महत्वपूर्ण  संघ  स्थापित  हुए  ओर  कई  उत्पादों  तथा

 सेवाओं  के  लिए  बहुत  सो  महत्वपूर्ण  पूछताछें  दर्ज  की  गई  ।

 पोलेस्ड  के  साथ  प्रोद्योगिको  अ  तरण  सम्बन्धी  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर

 9555.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाडिल  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  साथ  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  ओर  सामान्य  शेयर-पू जी  में  भागीदारी  के

 सम्बन्ध  भें  किसी  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंच्री  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एडआर्डो  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद  ओर  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  का
 विलय  करन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 9556.  श्री  कुमारमंगलस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  कोचीन  और  मद्रास  में  निर्यात  निरीक्षण
 एजेंसियों  के  कार्यकारी  प्रमुख  नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  नहीं
 तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  निर्षात  निरीक्षण  परिषद  और  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  का  विलय  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  काण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  प्रियरंजन  दास  :  और
 दिल्ली  और  मद्र!स  स्थित  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरणों  में  अपर  निदेशक  संबंधित

 अभिकरण के  कायंकारी  प्रमुख  होते  हैं
 ।

 जी  नहीं  ।

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद  तथा  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  पहले  ही  एकीकृत  संगठन  के
 रूप  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  ह्वारा  एजेंटों  को  मान्यता  प्रदान  किया  जाना

 9557.  डा०  गौरी  हांकर  राजहूंस  :
 भी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अल्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिवहन  संघ  के  मान्यताप्राप्त  एजेंटों  ने  हाल  में  एज्ेटों  को
 मान्यता  दिए  जाने  के  संबंध  में  दो  प्रकार  के  नियम  अपनाये  जाने  पर  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  के
 विरुद्ध  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  ऐजेन्टों  को  मान्यता  प्रदान  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  मानदंड  और

 मान्यता  प्रदान  किये  जाते  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  लटबर  :  नहीं  ।

 अधभिकर्ताओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  से  सम्बद्ध  मानदण्डों  की  एक  प्रति  सदन  की  मेज
 पर  रख  दी  गयी

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  4470/87]  |

 3।  1986  तक  इन  मानदण्डों  के  अन्तर्गत  मान्यता  प्राप्त  करने  के  लिए
 1032  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिसमें  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  और  अन्य  अभिकरण

 भी  इनमें  से  800  आवेदन-पत्र  ऐसे  अभिकरणों  के  थे  जिन्हें  पहले  भी  भारत  के  विभिन्न
 पोर्ट  कार्यालयों  के  साथ  काम  करने  की  मान्यता  प्राप्त  और  232  आवेदन  ऐसे  थे  जिन्होंने  पहली
 बार  म्रान्यता  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 अब  तक  650  ऐसे  अभिकरणों  के  मामलों  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  ज्ो  पहले  से  ही
 पासपोर्ट  कार्यालयों  के  साथ  काम  करते  हैं  और  निर्णय  से  उन्हें  अवगत  कराया  जा  चुका  है  ।

 मान्यता  के  लिए  नए  अभिकरणों  से  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और
 उनके  बारे  में  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्राधिकरियों  से  रिपोट  मांगी  जा  रही

 आम्प्र  प्रदेश  में  कताई  एककों  को  पुनः  चालू  करता

 9558.  श्री  वी०  तुलसीराम  :  क्या  धबस्श्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रुग्ण  कताई  एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  एक  कोष  स्थापित

 किया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  में  ररण  एककों  को  कितनी

 राशि  मंन,र  की  गई  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कितने  रुण  एककों  को  थुनः  चालू  किये

 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्रो
 एस०

 क्षष्ण  :  जी  रुपण्ण  कताई  एककों
 के  पुनरुद्ध/र  के  लिए  निधियां  वित्तीय  संस्थाओं  प्रःन  की  जाती  हैं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रूग्ण  वस्त्र  मिलों  का  पुनरुद्धार  अनेक  बातों  जैसे  पूर्ण  पुररुद्धार  पैकेज  के  कार्यान्वयन  के
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 लिए  अपेक्षित  कुशल  कच्चे  माल  तया  अन्य  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  बढ़ी  हुई
 उत्पाद  के  लिए  आदि  पर  निर्भर  होता  एसे  रुगण  एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए

 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 ]
 हमर  पु पर्वतोप  कतकों  में  जलती  फिरतोी  कंटोन

 ५559,  श्री  हरीश  सबत  :  वया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंचलती  फिरतरे  कंन्टीनें  चलाने  का  प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय
 के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  अब  तक  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अन  संघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अक्षण  :

 ओर  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  स्टेशनों  पर  चलगी-फिरती  कींटीनें  पहले  से  ही  चल  रही  पर्वतीय
 क्षेत्रों  में  ।5  और  स्टेशनों  में  चलती-फिरती  कैंटीनें  स्थापित  करने  के  लिए  व्यवहायेता  रिपोर्ट  मांगी
 गयी

 ]

 कन्याकमारी  को  पर्यटन  के  रूप-में  बिकसित  करना

 9560.  भ्रो  डेसिस  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कन्याकुमारी  को  आकर्षक  पयंटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :

 प्रस्तावों  को  जांच  की  जा  रही  है  और  प्रस्तावों  की  निध्िियों  की  उपलब्धता
 परस्पर  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  किया  जाएगा  ।

 भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  कपास  का  निर्यात

 9561.  डा०  बेंकटेपबर  :  क्या  वस्श्न  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रुई  निगम  ने  1986  कें  उत्तराधं  से  कपास  का  निर्यात  ब,रना  आरम्भ
 किया  है  ;

 (a)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 3।  1987  तक  कपास  की  कुल  फितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  तथा  इससे
 कितना  मूल्य  प्राप्त  हुआ  ?
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 बस्त्र  मत्रालय  में  उप  मंत्री  कृष्ण  जी

 और  रुई  निगम  में  निर्यात  के  लिए  31-3-1987  तक  स्टेपल  रुई  को  1985-
 86  फसल  की  3.57  लाख  गांठों  तथा  1986-87  फसल  की  |  लाख  गांठों  का  पंजीकरण  किया
 इन  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  की  गई  कीमत  लगभग  60  करोड़  रु०

 दिल्ली  पुलिस  के  मामलों  सम्बस्धी  समिति

 9562.  डा०  चन्रशंलर  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारियों  संबंधी  मामलों  पर  विचार

 करने  के  लिए  मारवाह  समिति  बनाई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  समिति  ने  अपना  कार्य  पूरा  कर  लिया  है

 यदि  तो  उक्त  समिति  ने  वया  सिफारिशें  की  हैं  ;  भौर

 यदि  तो  उक्त  समिति  कब  तक  अपनी  सिफारिछों  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पी०  :  श्री  तत्कालीन  अपर  पुलिस  आयुक्त  को  तत्कालीन

 पुलिस  आयुक्त  द्वारा  1984  के  दंगों  के  दोरान  पुलिस  अधिकारियों/पुलिस  कार्भिकों  की

 भूमिका  की  जांच  करते
 के  लिए  कहा  गया

 इस  उद्देश्य  के  लिए  न्यायमूर्ति  रंगनाथ  मिश्र  जाँच  आयोग  के  गठन  श्री  मारबाह  को
 जाँच  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 वस्त्र  मंत्रालय  को  विशेष  संधघटक  योजना

 9°63.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  वया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वस्त्र  मंत्रालय  ने  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  वर्ष  1987-88  के  लिए  कोई  विशेष

 संघटक  योजना  ठंयार  की  है  ;  भौ

 यदि  तो  इसमें  शामिल  की  गई  योजनाओं  का  ब्योरा  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  ओर  ब्त्र  मंत्रालय  की
 विकासात्मक  योजनाएं  हथक  रघधा  शिल्पियों  आदि  के  लाभ  के  लिए  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  के

 जरिए  कार्यान्वित  की  जाती  कुछ  राज्यों  में  ये  दस्तकारियाँ  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जन  जातियों  द्वारा  परम्परागत  रूप  से  चलाई  जाती  इस  प्रकार  विभिन्न  विकासात्मक  योजनाओं
 के  अन्तर्गत  इन  राज्यों  को  रिलीज  की  गई  निधियों  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों
 को  लाभ  होता  है  ।
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 निर्यात  संघटक  यूनिटों  के  संबंध  में  भारतीय  निर्यात  संगठमों  के

 महासंघ  द्वारा  अध्ययन  किया  जाना

 9564.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीग्र  निर्यात  संगठनों  के  महासंव  ने
 109  प्रतिशत  निर्यातो-मखी  afael  निटों  के  संबंध  में  अध्ययन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  भारतीय  निर्यात  संगठनों  के  महासंघ  ने  वया  सिफारिशों  की  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रियरन्जन  दास  :  जी  हां  ।

 सिफारिशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  इन  एककों  के  समग्र  विकास  के  लिए
 एक  प्राधिकरण  की  सीमा  शुल्क  क्रियाविधि  में  ढील  एग्जिम  बेंक  द्वारा  ऋणों  के  मंजूर
 किये  जाने  में  शीघ्रता  लाना  तथा  ढील  करावकाश  सहित  राजकोषीय  प्रोत्साहन  विपणन

 सहायता  की  अवस्थापना  सेवाएਂ  प्रदान  करने  में  प्राथमिकता  घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र  में
 संविदा  करने  की  अनुमति  क्रियाविधि  संबंधी  संशोधन  आदि  ।

 बिहार  में  स्कूलों  और  कालेजों  में  राष्ट्रीय  केडेंट  कोर  लागू  करना

 9565.  श्री  क  वर  राम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  ऐसे  कालेजों  और  हाई  स्कूलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  राष्ट्रीय  केडेट  कोर
 लागू  कर  दी  गयी  है  ;  और

 झेष  कालेजों  और  हाई  स्कूलों  में  यह  कब  तक  लागू  कर  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  असंनुधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 बिहार  )  197  कालेजों  और  396  हाईस्कलों  में  राष्ट्रीय  केडेट  कोर  का  लागू  कर  दिया
 गया  है  ।

 प्रशिक्षण

 ऐमा  कोई  प्रस्ताव  न  डी  है  ।

 ]
 साथ  को  एल्यूमिना  का  निर्यात

 9566.  श्री  राधाकास्त  श्गिल  :  क्या  बाणिश्य  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नावें  को  एल्यूमिना  का  निर्यात  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  एल्यूमिना  का  निर्धात  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया
 जाएगा  ;

 क्या  राष्ट्रीय  एल्यूमिना  कम्पनी  ने  इस  सम्बन्ध  में  समझोता  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 जय  य८  कजजपा+े

 जाणिज्य  ब्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रंजन  वास  से  खनिक्ष  और

 धातु  व्यापार  निगम  मे  मैसस॑  हाइड़ो  स्विटजरलैंड  के  साथ  जो  कि  मैंसर्स  नोस्क  नामें
 का  व्यापार  विंग  1987  से  लेकर  मार्य  1988  के  दौरान  एक  लाख  मे०  टन

 एल्यूमिना  के  निर्यात  के  लिए  व्यवस्था  की  है|  निर्यात  आधार  पर  किया  ज्ञाएगा  ।

 विस्तुत  संविदा  को  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  जो  कि  इस  माल  के  सप्लायर  हैं  परामश
 करके  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।

 भारत  और  जापान  के  वीच  व्यापार

 9567.  चन्द्र  भानवेबो  :  क्या  वाणिण्य  मंत्री  यह्  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  जापान  के  बीच  व्यापार  में  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  वृद्धि  हुई  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  द्विपक्षीय  व्यापार  आँकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं  :  -

 :  करोड  रुपये

 वर्ष  निर्यात  आयात  कूल  व्यापार

 1983-84  825.63  1455.53  2281.16

 1984-85  5  1060.97  1240.41  2301.38

 1985-86  1190.19  1778.53  2968.72

 1986-87  951.18  1869.53  2820.71

 ] तक

 गाय  को  चर्बो  के आयात  करने  के  कारण  उद्योगों  पर  पाबन्दी  लगाना

 9568.  श्री  एस०  जयपासल  रेड्डी
 :

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  उद्योगों  को  गाय  की  चर्बी  आयात  करने  के  आरोप  पर  आयात
 आदेश  1955  के  खंड  के  अन्तगंत  प्रास्थगित  किया  गया  है  और  उन  पर  रोक  लगाई

 गई

 (@)  कौन-कौन  से  उद्योगों  पर  रोक  की  अवधि  के  बाद  में  सरकार  द्वारा  कम  कर  दिया
 और
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 कौन-कौन  से  उद्योगों  के  निदेशकों  के  विमद्ध  आयात  और  निर्यात  अधिनियम

 ऐसा  की  धारा  5  के  अन्तगंत  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  कौन-कौन  से  उद्योगों  के  निदेशकों  के  विरुद्ध

 ऐसा  मुकदमा  नहों  चलाथा  गया

 बाणिज्ष्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री(भ्री  प्रिय  रंजन  दास  :  उन  उद्योगों  के  जिन्हें
 प्रास्थगित  और  विवर्जित  स्थिति  में  रखा  गया  और  संख्या  के  रूप  में  संलग्न

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 उन  उद्योगों  के  नाम  जिनके  विवर्जन  की  अवधि  अपील  में  कम  कर  दी  गई  अथवा
 जितर्जन  को  रदद  कर  दिया  गया  अनुबंध  26  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 में  रख  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  टी०  दायर

 संलग्न  अनुबंध  '४  के  अनुसार  26  फर्मो  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  शिकायतें  दायर  की
 गई  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  करन के लिये  उन  सभी  मामलों
 जिनमें  कानून  का  गम्भीर  उललघंन  हुआ  अभियोजन  शुरू  करन  के  लिये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को
 भेजा  गया

 तिहाड़  जल  में  नशीली  दवाओं  का  कथित  निर्वाध  व्यापार

 9569.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तिहाड़  जेल  के  कैदियों  ने  उप  राज्यपाल  को  प्रस्तुत  एक  ज्ञापन  मे  जेल  में  रशीली
 दवाओं  का  निर्बाध  ब्यापार  और  हथियार  तथा  तेजाब  की  तस्करी  ओर  जेल  अधिकाश्यों  में  व्याप्त
 भ्रप्टाचार  का  आरोप  लगाया  है  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 सरकार  ने  तिहाड़  जेल  के  कंदियों  द्वारा  की  गई  शिकायतों  की  यदि  कोई  जांच  की  है  तो
 उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  और

 सरकार  ने  जेल  में  ऐसी  अवैध  और  असामाजिक  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  और  इन
 गतिविधियों  में  शाजिल  भ्रष्ट  अधिकारियों  का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  संप्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  भौर  जी  श्रीमान  ।
 अध्यावेदन  में  जेल  अधिकाब्यों  के  विरुद्ध  जेल  के  कर्मचारियों  की  सांठ  गाँठ  से  नशीली  दवाओं  की

 अधीक्षक  का  धृष्ट  बर्ताव  जंसे  आरोप  और  मुलाकात  की  असुविधाजनक  प्रणाली  साक्षा
 त्कार  प्रद'न  करो  में  पानी  की  कमी  और  अधिक  भीड़-भाड़  की  शिकायतें  निहित

 और  उक्त  अभ्यावेदन  पिछले  प्राप्त  हुआ  दिल्ली  प्रशासन  के
 अनुसार

 कांश  प्रथम  द्ष्टया  किसी  प्रयोजन  से  प्रेरित  प्रतीत  होते  फिर  भी  जेल  प्रशासन  ने
 सुरक्षा  उपायों  को

 कड़ा  किया  आगस्तुकों  और  वाड़ों  की  छानबीन  को  बढ़ाया  मह।निरोक्षक  किन्हीं  अवंध
 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  जेल  के  बार्डो  का  निरीक्षण  करते  २  हें  भैव  कभी  कमंचारियों  के
 ग्रस्त

 होने का समाचार मिलता है अथवा जेल प्राधिका-यों के ध्यान में आता है तो मामले कौ 72
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 मुस्तंदीः  की  है  भीर  यदि  किसी  जेलਂ  अधिकारी  का  भ्रस्त  होता  सिद्ध  हो  जाता  है  तो

 युक्त  अनु गासनात्मक  कायंबाही  की  जाती

 प॒तान  के  साय  व्यापांर  बढ़ाना

 9570.  ओीਂ  भोकान्त  दस  भर्रसह  कतव  बाडिवर  :  क्या  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यूनान  के  स्ताथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  लिए  किन-किल  क्षेत्रों  को  चुमा  गया

 क्ष्या-भारत  और  यूनान  के  बीच  कोई  द्विपक्षीय  ध्यापार  समंझौता  हुआ  ओर

 यदि  तो  तत्सबंघी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  भारत  गणराज्य
 कीं  सरकार  हैलेनिक  गंणराज्य  सरकार  के  बीच  वंशानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग
 सम्बन्धी  एक  फरार  पर  2  [983  की  हत्ताक्षर  हुए  थे  जिसके  अनुसार  दोनों  देशों
 के  थीच  वैशॉनिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  की  सुदृढ़  करने  की  दृष्टि  से  एक  संयुक्त  समिति
 स्थापित  की  गई  है  ।

 भारत-यूनान  संयुक्त  समिति  का  पहला  सत्र  29  सितम्बर  से  |  अक्ट्बर  1986  तक  नई
 दल्ली  में  आयोजित  किया  इस  बंठक  में  भारत  से  यूनान  को  निर्यातों  के  लिये  अभिज्ञात

 मदों  में  शामिल  हें  मांस  तथा  मांस  चमड़ा  रासायनिक  इंजीनियरी
 मिनी  टेलिफोन  उपस्कर  आदि  ।

 यूनान  से  आयात  के  लिए  अभिन्ञात  मदों  में  शाभिल  थेट्रोलियम
 उर्वरक  सूखे  अजीर  आदि  ।

 आयुध  कारणखानों  में  कर्म  चारियों  को  मई  भर्तो  पर  प्रतिथन्ध

 9571.  जो  जितेना  प्रसक्द  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने”की  करेंगे  कि  :

 या यह  सच  है  कि  सरकार  ने  आयुध  काश्खामों  में  कर्मचारियों  की  गई  भर्ती  पर
 प्रतिवन्ध  लगा  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  प्रतिबन्ध  कितनी  अवधि  के  लिए  लगाया

 गया  हैं  ;

 क्या  आयुध  कारखानों  भें  कमंचारियों  को  संख्या  तेजी  से  कम  होती  जा  रही

 (४)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कर्मचारियों  की  कभी  के  कारण  ऑयुध  कंपड़ी  तैयार  करने
 वाले  कारखाने  की  यूनिटਂ  जैसी  परियोजना  में  इसके  पूरा  क्यि  जाने  के  बाद  से  पूरा  उंत्पादन

 नहीं  हो  रहा  और
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 क्या  इस  कारखाने  में  कर्मचारियों  की  नई  भर्ती  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  को

 हटाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्यादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  भीशिवराज  :

 और  आयुध  निर्माणियों  में  भर्ती  पर  लगी  व्यय  में  मितव्ययता  बरतने  के  लिए  वित्त

 मंत्रालय  के  दिनांक  2-1-1984  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  एफ(।)-स्था०  द्वारा

 भर्ती  पर  लगाई  गई  सामान्य  रोक  का  एक  हिस्सा  वित्त  मन्त्रालय  के  दिनांक  2-4-1985  के

 इसी  संख्या  के  कार्यालय  ज्ञापन  में  यह  रोक  अनिश्चित  काल  के  लिये  बढ़ा  दी  गई  थी  लेकिन  जहाँ  तक

 आधुध  निर्माणियों  का  सम्बन्ध  है  उसके  लिये  निम्नलिखित  पहलुओं  पर  वित्त  मन्त्रालय  के  दिनांक

 28  मई  1986  के  इसी  संख्या  के  कार्यालय  ज्ञापन  में  रोक  पर  कुछ  छूट  दी  गई  थी  :--

 (-)  सेवानिवति  या  मृत्यु  के  कारण  उत्पन्न  होने  बाली  रिक्तियों  को  मन्त्रिमण्डल

 सचिव  की  समिति  द्वारा  की  गई  समीक्षा  के  आधार  पर  फालतू  घोषित  पद  समप्त
 किए  जाने  के  बाद  भरा  जा  सकता

 (2)  जब  कभी  भी  नये  वाहनों  की  खरीद  नए  संगठनों  आदि  की  स्थापना  जेसी  नई
 सम्पत्तियों  को  स्थाथित  किया  जायेगा  तो  ऐसी  परिसम्पतियों  को  चलाने  के  लिए  अपेक्षित
 स्टाफ  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  विद्यमान  क्षमता  में  से  पुनः  नियुक्ति  द्वारा  भरे  जा
 सफने  वाले  पदों  की  संख्या  को  स्टाफ  की  आवश्यकता  पर  निर्णय  लेते  समय  ध्यान  में
 रखा  जाना  चाहिए  ।

 नहीं

 कर्मर्षा-यों  की  कुल  मिलःकर  कमी  है  या  वे  अधिक  संख्या  में  हैं  इसका  मूल्यांकन  किया
 जा  रहा  है  ।  लेकिन  उपलब्ध  क्षमताओं  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  करने  के  लिए  आयुध  निर्माणी  बो्ड
 को  कहा  गया  है  कि  वे  कम  प्रौद्योगिकी  तथा  कम  मूल्य  वाली  मदों  का  निर्माण  बन्द  करके  उ,लब्ध

 होने  वाली  मानबर्शाक्त  को  पुनः  नियुक्त  करें  ।

 मन्त्रिमन्डल  साविव  की  समिति  के  मूल्यांकन  के  आधार  पर  आयध  निर्माणियों  में  जो  पद

 फालतू  हो  जाते  हैं  उन्हें  समाप्त  करके  सेवानि  ब्ति  या  म्र  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली
 रिक्तियों  के  लिए  भर्ती  करने  का  प्रस्ताव

 परिष्कृत  चमड़े  के  निर्यात  के  लिए  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  में  कमी  किया  जाना

 9572.  श्री  वेकटहन  :  कया  बाणिज्षय  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिष्कृत  चमड़े  के  निर्यात  के  लिए  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  की  दर  में  कमी  कर
 दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 बानिम्य
 पंश्रालय  में  राज्य  मअन््त्री  प्रियरंजन  बास  और  चमड़ा

 उत्पाद  क्षेत्र
 के लिए  तैयार  अमड़  की

 उपलब्धता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से
 31-3-1987  तक

 यान  से  किए  गए  तंयार  चमड़े  के  निर्यात  पर  5%  की  दर  से  प्रदान  की  जाने  वाली  नकद  मुआवजा
 सहायता  1-4-  987  से  बन्द  कर  दी  गई
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 खेल  सामप्नी  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  एल्यूमिनियम  के
 लिए  मूल्य  में  अन्तर

 9573.  भरी  एम०  रघुमा  रेडडी  :  क्या  बाणिल्ष्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खेल  सामग्री  में  प्रयुक्त  किए  जाने  वाले  एल्यूमिनियम  के  आन्तरिक  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  बीच  अन्तर  की  माँग  करने  के  लिये  कोई  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रियरंजन  दास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 विद्यत  चालित  करधों  को  व्यापक  गणना

 9574.  श्री  नर  सिंह  सूर्थवंशी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  13  अप्रैल  1987  को  केन्द्रीय  वस्त्र  उपमन्त्री  ने  बंगलोर  में  देश  में

 विद्य्त  चालित  करघों  की  शीघ्र  ही  व्यापक  गणना  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  टिप्पणी  को  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  मानदण्ड  सर्वेक्षण  की  चयन  का  सर्वक्षण  की

 पद्धति  आदि  के  बारे  में  विवरण  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी  हां
 ।

 देश  में  पहली  बार  विद्युत  करधों  का  एक  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  यह
 वस्त्र  आयुक्त  द्वारा  निर्धारित  एक  रूप  प्रश्नावली  से  राज्य  सरकार  पंजीकरण  प्रा  घिका  रियों  द्वारा  किया

 कच्ले  रेहाम  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रस्ताव

 95-5.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  प्रतिपूति  योजना  और  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  अन्तर्गत

 कच्चे  रेशम  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी  कर्नाटक  सरकार  की  मांग  रह  कर  दी

 कच्चे  रेशम  के  आयात  से  स्वदेशी  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  कितने  मूल्य  के  कच्चे  रेशम  का  आयात

 किया  ओर

 इसी  अवधि  के  दोरान  निर्यातकों  द्वारा  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  और  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के

 अन्तर्गत  कितनी  विदेशी  अजित  की  गई  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  रास्य  संत्रो  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 नहीं  ।
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 ,1986:8  8  6-8  आऋफात
 सम्बन्धी  आंकड़े  अभी

 तक  संकलित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 इन  दो  वर्षों  के  दोरान  रेशम  मदों  से  कुल  निर्यात  आय  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 1985-86  5-86
 —  1.59,  9,  8  >  के  सेड  रु०

 1986-87  “-  201.49  कज़ेड़  रु०

 को  ;अनधिकृत-:न््मा  रोकने  को  शक्ति  प्रकन  करता

 9576.  भी  प्रकाश  चख्र  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  दिल्ली  पुलिस  को  अनप्लिक्षत  कार्य  रोकने  की  शक्ति

 प्रदान  की  गई

 यदि  तो  यह  कार्य  पुलिस  को  साँपे  जाने  का  क्या  औचित्य  है  जबकि  दिल्ली  विकास

 प्राधिक  नगर  के  इंजीनियर  भऔर  ओ+व'रसियर  मौजूद  जो  कि  अनधिक्ृत  निर्माण

 कार्य  रोकने  क्के  लिये  प5प्सि  रूप  से  समक्ष  हैं  *  आर

 क्या  सरकार  का  विचार  पुलिस  को  दी  गई  इस  शक्ति  को  वापस  लेने  का  है  और  यदि

 नहीं  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  सथा  पेंशन  अंत्रा  लय  में  राज्य  संत्री  सथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पीौ०  :  प्रा०,रदि०-ल०  बने०  और  नई  दिल्ली  नगर

 पालिका  इत्यादि  से  अवध  में,्राप्त  पीसक्षयतों  पर  सुनवाई  करती  है  ।  ज़ब  इन  निकायों
 द्वगरा  मकान  गिराने  को  कारंवाई  की  जाती  है  तो  उन्हें  कानून  ओर  व्यवस्था  बनाये  रबने  के

 लिए  पुलिस  की  सहायता  दी  जाती  रास्ते  में  रकावट  डालने  वाले  अतिक्रमणों  के  म.मलों  मे  पुलिस
 को  दिल्ली  पुलिस  अधिनियम  के  तह्डत  उन्हें  हटाने  दिल्ली  पुलिस  से  इस  शक्ति  को  वापस
 लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पाकिस्ताम  द्वारा  भारतीय  वायु  सीमा  का  उल्लघंन  करना

 957  ?.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  दोरान  पाकिस्तानी  विमान  क्रितक्ी  अएर  आरतीय  वायु  सीमा  के  अन्दर

 क्या  पाकिस्तानी  सरकार  को  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  और

 क्या  इसी  अवधि  के  दौरान  चीन  की  ओर  से  भी  वायु  सीमा  का  उल्लघंन  किया  गया  ?

 डक्ा  प्ह्ाला  बे  रक्षा  अमुसंग्रात  ओर  विफकस  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 के  दौरान  पाकिस्तानी  विमानों  द्वारा  भारतीय  वायुत्रीमा  का  उल्लघंन  करने  की  कुछ  घटनाएँ

 हुई  ।  इस  सम्बन्ध  में  व्यौरा  प्रकट  करना  लोकद्वित  में  नहीं  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  अवसर  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  विरोध्न  प्रकट  किया
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 हां  ।  चीन  कें  किमारनों  द्वारा  हमारी  वायुशीमा  का  उल्लधंगਂ  किए  जाने  की  कुछ
 घटनाएं  हुई  इस  संबंध  में  विरोध  प्रकट  कियाਂ  गया  है  ।

 भारतीय  बायसेक््  के  लिए  हैलीकाप्टर  की  खरीद

 9578.  श्री  जगन्माय  पटनायक  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  पकिस्तान  ने  अपने  हेलीकाप्ठरों  में  ठेक-रोघी

 मिस्ताइलें  लमव।ई

 क्या  भारतीय  वायूसेना  अपने  हेलीकाप्टरों  में  ६स  प्रकार  की  प्रणाली  की  पिछले  कुछ  वर्षों

 से  मांग  कर  रही  और

 तो  इस  सम्बन्ध  में  १५1  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 रक्षा  संश्रालय  में  रक्षा  अन॒पंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अशण  :

 और  पाकिस्तान  द्वारा  ऐसे  हैलीकाप्टर  प्राप्त  करने  से  उत्पन्न  खतरे  का  सामना

 करते  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  ज़ा  रहे  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  एल्यूमिनियम  को  सप्लाई

 6.79.  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अच्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  प्रतिपूर्ति  योजना  के  अन्तगंत  कौन-कोन  सी  धातुएं  आती

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  निर्यातकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर

 एल्यूमिनियम  सप्लाई  करने  की  किश्ली  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बिझ्रेषताएं  क्या

 इन  घातुओं  के  श्ारसीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  अआल्यीं  के  को

 किस  प्रकार  समाप्त  किया  जाता  है  तथा  मूल्यों  के  अन्तर  को  कोन  वहन  करता

 (=)  क्या  किसी  स्तर  पर  इस  शोजना  के  कार्वबालन  का  बाशिण्यिक  ओर  वित्तीय  जैसे  विभिन्न

 पहलुओं  की  दृष्टि  से  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  सरिणमम  निकले  ओर  भाश  धर्ण  के  दोरान  हस  योजना  को

 चलाने  के  लिए  बजट  मे  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 वाशिफ्प  संक्ास्तय  में  राज्य  मंत्री  प्रधरंजन  बाड़  :  स्टील  पिय  आयरन  तथा

 अल्यूमिनियम  इस  समय  आई०  पी०  आर०  एस»  के  अन्तयंत  शामिलत्र

 जी  हां  ।
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 इस  योजना  में  अल्यूमिनियम  आधारित  इंजीनियरी  उत्पादों  का  निर्यात  शामित्र  यह
 अल्यूमिनियम  की  घरेलू  कीमत  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  के  बीच  कीमत  सम्बन्ध  अन्तर  की  प्रतिपूर्ति
 कःती  योजना  का  संचालन  इंजीनियरी  निर्यात  सबधंन  परिषद  के  द्वार  किया  जाना

 है  तथा  इसका  वित्त  पोषण  1987-88  के  दौरान  विपणन  विकास  सहायता  डी  निधि  से
 किया  जाना  है

 माहल्ड  स्टोल  ओर  गिग  आयरन  के  मामले  में  घरेलू  कीमतें  जे०  पी०  सी०  प्लांट  कीमत

 एलाय  स्टील  के  लिए  घरेलू  मुख्य  एलाय  उत्पादकों  की  विक्रय  कीमतों  का  औसत  है  ।

 अल्यूमिनियम  को  घरेलू  कीमत  का  निर्धारण  अल्यूमिनियम  नियंत्रक  द्वारा  मासिक  आधार  पर  किया

 जाता  स्टीन  और  अल्यूमिनियम  की  अधिकांश  मदों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  प्रकाशित  अन्तर्राष्ट्रीय
 कीमतों  पर  आधारित  होती  है  ।

 योजना  की  नियमित  मानीटरिंग  की  जा  रहो  है  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  पर  विभिन्न  घरेलू
 सामान  की  सप्लाई  विश्व  बाजार  में  हमारे  इंजीनियरी  निर्यातों  को  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  में  सहायक
 सिद्ध  हुई

 (a)  स्टील  और  पिग  आयरन  के  लिए  आई  पी  आर  एस  का  बित्त  पोषण  इंजीनियरी  माल
 निर्यात  सहायता  निश्रि  में

 से  किया  जाता  है  जबकि  अल्यूमिनियम  की  योजना  का  बिक्त  पोषण  एम  डो
 ए  निधि  में  से  किया  जाता  है  ।

 हिन्द  महासागर  के  सम्बन्ध  में  संयक्स  राष्ट्र  की  तबर्थ  समिति  को  बेठक

 9580.  डा०  बो०  एल०  इलेश  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  की  तदर्थ  समिति  की  हाल  में  हुई  बैठक  में  उसे  हिन्द  महासागर  को  शांति
 क्षेत्र  घोषित  किये  जाने  के  संबन्ध  में  होते  वाले  कोलम्बो  सम्मेलन  का  प्रारम्भिक  कार्य  पूरा  करने  की
 जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी

 यदि  तो  समिति  ने  अब  तक  क्या  प्रगति  की  और

 अगली  बैठक  की  कया  तारीख  निर्धारित  की  गई

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मम्जोी  एडआड्डों  :  जी  हाँ  ।

 और  अपने  प्रदेश  के  अनुसार  यह  समिति  कोलम्थो  सम्मेलन  के  लिए  तैयारियां  करती
 रही  ।  सदस्य  राज्यों  के  बीच  कुछ  मसलों  पर  मतभेद  बना  रहा  |  समिति  अगले  अधिवेशन  में  अपना
 काम  जारी  रखेगी  जो  22  जून  से  2  1987  तक  होगा  ।

 विदेक्षों  में  स्थित  संयुक्त  उच्चमों  में  पृ  जी  निवेश

 9581.  श्री  टी०  बश्ीर  :  क्या  बाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भारतीयों  को  विदेशों  में  स्थित  प्रमुख  संयुक्त  उद्यमों  में  इक्विटी-शेयर  में
 निवेश  करने  की  अनुमति  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?
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 वाणिल्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  सरकार  इक्तविटी  के
 लिये  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  नकद  प्र  षण  की  अनुमति  देती

 सरकार  ने  विदेश  स्थिति  संयुक्त  उद्यमों  में  31-12-1986  को  यथास्थिति  30.67

 करोड़  रु०  तक  नकद  प्र  षण  के  जरिये  हक्विटी  में  निवेश  का  अनुमोदन  किया  है  ।

 भारत  पम्ंटन  जिकास  मिगस  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  नि:शुल्क
 भोजन  को  व्यवस्था

 9582.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  कतिपय  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  ड्यूटी  के  समय

 निशुल्क  भोजन  की  व्यवस्था  है

 यदि  तो  इस  तरह  अनुमत्य  प्रत्येक  समय  के  भोजन  की  लागत  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  अधिकारियों  को  भुगतान  करके  अपने  अतिथियों/सम्बन्धियों  को  भोजन  कराने  की

 अनुमति

 यदि  तो  नवीनतम  कल्याण  योजना  शुरू  होने  से  पूर्व  और  उसके  बाद  अधिकारियों
 के  अतिथियों/सम्बन्धियों  को  दिए  गए  भोजन  के  लिए  कितनी  राशि  ली  जाती

 कया  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  अन्य  कमंचारियों  को  भी  दी  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मन्त्रो  मोहस्मद  :  और  700-1300  र०  तथा  इससे  ऊपर
 के  वेतनमान  वाले  सभी  कार्यवालकों  को  ड्यूटी  के  समय  निःशुल्क  भोजन  की  अनुमति  प्रयोग  की
 गई  कची  सामप्री  की  लागत  पर  निरमर  रहते  हुए  व्यंजनसूची  की  भोजन-लागत  8  रु०  से
 ।2  रु०  के  बीच  पड़ती  है  ।

 से  निगम  के  सभी  कर्मचारी  संबंधित  प्रभाग/एकक  के  अध्यक्ष  से  प्र।प्त  प्राधिकृत
 पत्र  प्रस्तुत  करते  भारत  परयंटत्॒  विकास  निगम  के  किसी  भी  होटल  या  रेस्तरां  में  स्वयं  और  6
 सदस्यीय  परिवार  के  लिए  लिकर  को  छोड़  कर  भोजन  ओर  पदार्थों  को  व्यंजन-सूची  कीमत
 पर  50%  कटोती  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 खोमी  के  निर्यात  सम्बन्धी  वायदे

 9583.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  चीनी  का  कितना  भंडार  मौजूद  है  और  उसके  निर्यात  संबंधी  वायदे  क्या
 ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  चीनी  का  निर्यात  कोटा  बढ़ाने  का  है  ?
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 लिखित  उंत्तर
 _  1971

 1978

 वाणिफ्य  संधालय  में  राश्य-मंत्री  (्ओी:प़ियहंजस-  वास  :  1987 -  को
 मान  स्थिति  के  अनुसार  छीनी  फ़ैनिक्ियों  के;पास  घरेलू  चीनो  का  अंतिम  स्तक  49.25  लाख  मे०  टन

 होने  का  अनुमान  है  ।

 चीनी  की  घरेलू  कमी  के  इस  प्मय  के  ब्िर्यात  खंबुक्त  राज्य  अमरीका  जोर
 बाजारों  तथा  कुछ  पड़ोसी  देशों  को  हमारे  अधिमानी  कोटों  तक  सीमित  नेपाल  को

 7,500  ठने  चीनी  फीः  बकाया  निर्यीस  बचनजश्डता  है  /  कम  अधिभानी  कोटों  के
 आधार  पर  को  10,000  टन  तक  कया  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  लगभग  6,800

 टन  चीनी  के  तिर्यात  सकते  हैं  ।

 .  च्ोनी  करार  1984.3  खदस्य  देशों  द्ारा  चीनी  के  आयात/निर्यात  पर  कोई
 कोटा  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 समझो  का  निर्मात

 9584.  झौ  असर  सिह  राठ्या  :  क्या  बाणिश्य  मंत्री  यह  बलाने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 समुद्री  उत्पादों  की  निर्यात  कम्पनियों  के  क्या  नाम

 प्रत्येक  कम्पनी  ने  पिछले  तीन  ब्षों  के  बोरान  प्रत्येक  बर्ष  कितने  मूल्य  श्रमुद्दी  उत्पादों
 का  निर्यात

 वया  यह  सच  है  कि  समुद्री  जिश्षषकर  झींगा  मछली  के  निर्यात  में  गिरावट
 आई

 ग्रदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (3)  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात  अढ़ाने  के  लिएं-कौन  से  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जशएनी  ।

 और  (८)  1926-87  के  दोरान  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  85843  मे०  टन  के  हुए जिनका  मृत्य  460.67  करोड़  रु०  था  जबकि  19४5-86  के  दौरान  83,651  मे०  टन  के  हुए  थे
 जिनका  मूल्य  398.00  करोड़  रु०  1986-87  के  दौरान  श्रिम्प  का  निर्यात  49.?  03  मे०  टन
 का  हुआ  जिसका  मूल्य  377.93  करोड़  रु०  जबकि  19:5-86  के  दौशान  के  आंकड़े  50,349
 मे०  टन  के  थे  जिनका  मूल्य  329.82  करोड़  रु०  1986-87  के  दौरान  श्रिम्प  के  निर्यात  को
 मात्रा  में  यह  मामूली  गिरावट  मुर्यतः  अम्पों  की  बहुत  ख़राब  लेडिय  के  कारण

 (४)  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  झींगा  फामिंग  का  मूल्य  वध्चित  बदों  जैसे  आर  क्यू  एफ  डिबिड्यूअलशि  गिवक कक  NP
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 1909  (me)

 1909  सिित  उत्तर

 श्रिम्तों  के  उसादन  कोःफ्रेत्काहिस  इक्िंश  म्रंछल़  उत्पक्ति-क्ालाएं  स्थापित  करना  तथा
 गहरे  समुद्रों  भें  पकड़ने  संबंधी  संसाधनों  के  उपयोग  सम्बन्धी  उपाय  |

 विल्ली-में  धइ केट  जारूसो  और  सुरक्षा  एलेेलियों  की  स्कपना

 9585.  डा०  पोलेश  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  सेवा  कुछ  सेवा-निवृत्त  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों
 और  अन्य  लोगों  ने  अनेक  प्राइवेट  सुरक्षा/जासूसी  एजेंसियाँ  खोली  है  ;

 (@)  यदि  यो  क्या  सरकार  ने  उनके  सही  कार्यकरण  और  पंजीकरण  को  विनियमित  करने
 के  लिए  कोई  मागे-निर्देश  निर्धारित  किए  हैं  ;

 बसा  इन  ए्मेख्रिम्"ों  को  लेवइमें  किराये  पर  लेने  के  संबंध  म  दिल्ली  स्थित्र  सरकारी
 क्रमों  को  कोई  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  ;  और

 क्या  इन  एजेंसिप्रों  के  फूर्यबुत्त  और  विश्वृद़्तीयता  ब्राँद  करने  के  ्ुस  इस  शम्॒य  कोई
 व्यवस्था  विद्यमान  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री
 पो०  :  इस  प्रकार  की  कुछ  एजेंक्षिग्रां  दिल्ली  में  कार्य  कर  रही  तथापि

 दिल्ली  पुलिस  के  पास  उनके  स्वामित्व  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 से  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  ने  बड़े  शहरों  में  निजी  ज़ासूसों/छुरक्षा  एजेंसियों  की
 गतिविधियों  को  विनिय्रभित  करने  के  लिए  सिफारिश  की  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकार  के  साथ
 पराम्शां  करके  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 अमरीका  के  सेक  टरी  आफ  स्टंट  फार  इन्टरनहनल
 आगगेताइजेशमਂ  की  भारत  यात्रा

 9586.  डा०  एल  इंज़ेश्  :  क्या  विदेश  मन्त्री  ग्रह  बताने  को  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  के  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट  फार  इ  टरनेशनल  आर्गेताजेशनਂ

 1987  के  अंत  में  दिल्ली  आए  थे  ;

 भदि  लो  उनके  साथ  हुई  वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  ;  भोर

 क्या  उनसे  जनेबा  में  दहृम्ज  में  हुए  संसुक््त  राष्ट्र  मानकक्षिकार  सस्मेलन  में  भ्रास्त  द्वारा
 व्यक्त  वृष्टिकोण  के  संबच्च  में  श्रर्बा  हुई  ओर  यदि  तो  इसम्र  संबंध  में  उनकी  प्रद्धिकिमि  क्या  थी  ?

 दिदेशा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।

 ओर  इस  यात्रा  के  दौरान  विभिन्न  शरहुपक्षीय  मंचों  पर  अनेकानेक  विषयों  पर
 बातघीत  जिनमें  मानव  अधिकार  आयोग  के  मामले  भी  शामिल  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर  8  1978
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 अर्कला  में  रिजार्टਂ  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 9587.  श्री  टी०  बच्चीर  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  व्कला  में  रिजार्टਂ  के  निर्माण  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया

 यदि  तो  इस  पर  आने  वाली  अनुमानित  लागत  और  अन्य  विवरणों  का  ब्योरा  क्या

 और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हाँ  ।

 अनुमानित  लागत  75.00  लाख  रुपए  प  रियोजना  में  खान-पान  तथा  अन्य

 पर्यटक  सुविधाओं  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 प्रस्ताव  पर  वित्तीय  स्वीकृति  हेतु  विधार  किया  जा  रहा

 c.
 निर्यात q भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  बुक  किये  गये  निर्यात  ऋ्यादेदा

 9588.  भ्रो  सेयद  शाहबुद्वीन  :  क्या  बाणिज्य  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो
 के  दौरान  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  आये  विदेशी  क्रेताओं  का

 वर्षवार  ब्योरा  क्या

 इन  मेलों  के  दौरान  विदेशी  क्रेताओं  ने  कितने  मूल्य  के  निर्यात  क्रयादेश  बुक  करवाए

 आयात  करने  वाले  देशों  द्वारा  बुक  कराये  गये  क्रयादेशों  का  ब्यौरा  बया  ओर

 कया  इन  मेलों  के  दौरान  बुक  किये  गये  क्रयादेशों  से  परवर्ती  वर्ष  में  संवन्धित  देशों  को

 दिए  गए  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  हुई  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रन्जन  दास  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  भारत  अन्तर्गष्ट्रीय  व्यापार  मेला  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  भागीदा  ॥  को  विदेशी
 खरीदारों  से  संपक  करने  तथा  निर्यात  व्यवसाय  के  लिए  वार्ता  करने  के  व्यवसाय  अवसर  प्रदान  करता
 है  ।  मेले  में  पहले  चार  दिन  केवल  व्यवसाय  करने  के  लिए  आरक्षित  होते  भारतीय
 व्यापार  मेला  प्राधिकरण  बुक  किए  गए  निर्यात  आह रों  व्यवसाय  के  आंकड़ें  समेकित  कर  सका

 तथापि  विदेशों  खरीदारों  द्वारा  दिए  गए  निर्यात  आर्डरों  के  पृथक  आँकड़  नहीं  रखे  मेले  में
 सम्पन्न  व्यवसाय  तथा  वास्तविक  निर्यात  निष्पादन  के  बीच  सह-संबंध  स्थापित  करना  भी  कठिन

 विवरण

 गत  तीन  वर्षो  अर्थात  1984,  1985  तथा  1986  के  दोरान  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले
 में  आये  प्रतिनिधि  मंडलों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ।
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 18  1909

 1984

 क्रम  संख्या  देह

 1.  इथोषिया

 2.  बंगलादेश

 3.  ओमान

 4.  वीयतनाम

 5.  सोवियत  संघ

 6.  कोरिया  लो.जन.गण

 7.  हांगकाँग

 8.  इटली

 9.

 10.  तन््जानिया

 ll.  कतार

 12.  चीन

 13.  भूटान

 1)

 2)

 1)

 2)

 1)

 प्रतिनिधि  संडल  का  गठन

 श्री  एल्मू  इथोपिआई  चेम्बर  ऑफ  कामर्स  के

 नेतृत्व  में  4  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मंडल  ।

 श्री  परवेज  पैराडाइज  इन्डेंट  कारपोरेशन
 लि  बांगलादेश

 श्री  अहमद  इन्टरनेशनल  ट्रेडिंग  कं०  चितगांग
 से  एक  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 श्री  अब्दुल  नवी  बिन  अहमद  अब्दुल  भौद्योगिक  रजिस्टार
 आओमान  सरकार  ।

 श्री  विदेश  व्यापार  मंत्री  के  नेतृत्व  में  4  सदस्यीय
 प्रतिनिधि  मंडल  ।

 चेम्बर  ऑफ
 मं  क  अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में  8  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ।

 सेल  द्वारा  प्रयोजित  15  सदस्पीय  प्रतिनिधि  मंडल  ।

 श्री  चोई  जोंग  कोरिया  क  विदेश  व्यापार

 मन््त्री  के  नेतृत्व  में  6  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मन्डल  ।

 श्री  पाल  इंडस्ट्रियल  कारेसहडिट  फार  ईस्टर्न

 रिब्यू  ऑफ  हॉगकॉग  ।

 श्री  गिनो  सेक्र  टटी  मिलन  फेयर  अथारिटी  ।

 महामहिम  श्री  कर्ट  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  इन  दि  मिनिस्ट्री
 ऑफ

 श्री  वल्ली  मेनजिग  डेलीन्यूज
 एस-सलम

 श्री  सुहल  ताइ  सीर  ट्रेडिंग  एण्ड
 कटिंग  कं०  दोहा  ।

 महामहिम  श्री  जाग  बेड़  वाइस  स्टेट  इकनामिक
 कमीशन  ऑफ  चाइना  के  नेतृत्व  में  6  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल

 श्री  महासचिव

 83



 लिखित  उत्तर  $  1978

 कतर  प्रतिनिधि मंडल  कक  क््नन--+-ः

 2)  6  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मंडल  भव

 3)  # अ्रदस्यीय  प्रतिनिधि  मं  डल

 फ़िलीप्रीन  क्री  पनटोनिम्रों  ट्रेड  तथा  इंडस्ट्रीज  के  स्त्री  के
 ह

 ब्रेतृत्व  3  बद्भधस्प  प्रतिनिधि  मन्हल

 15.  फ्राँस  श्री  एयद्रोतियो  छम़कोदा  वाइस  प्रेफ़ीडेन्ट  यूनिग्नर
 देश  पेरिस

 16.  केन्या  केन्या  श्री  शाह  क्राफ  सै  ०  खेबस  प्रिट  सरीन  प्रिंटर्स  मोम्वेस

 )

 17.  बर्मा  1)  मद्भार्माह्रम  भी  खिच.सेक्िग  विदेश  व्यापार  कै  नेतृत्व
 में  9  सदस्त्रीय  अ्तिक्तिल्चि  मंडल

 2)  श्री  थांग  सेन  तथा  थ्री  स्िन  मौंग  वर्मा  में  ख््रब  मनन््बालय  से

 सम्बद्ध

 18.  ब्रिटेन  इलेक्ट्रानिवस्न  का  ।5  स्रदस्यीय  ब्रिद्रिश  परचेज़  मिशन

 19.  ईरान  इकनासिक  रिलेशन्स  के  उपमन्त्री  के  नेतृत्व  में  23  सदस्यीय
 प्रतिनिधि  मंडल

 1985

 1.  बाई  श्रो  अब्दुल  ट्रढ  पा.्ड,.अआर.वाई  के  उप  मंत्री  के  नेतृत्व
 में  2  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मन्डल

 2.  श्रीलंका  श्री  राज  फंडरेशन  आफ  कामर्स

 एन्ड  श्रीलंका

 3.  मोजस्बिक  प्रेसीडंट  श्री  ऐम्बिकोमेगाई  के  नेतृत्व  में  कोजाभ्बिकम  चेम्बर
 आफ  कामस  से  7  सदस्वीय  प्रतिनिधि  मंडल

 4.  जापान  श्री  माजो  मियाको  के  नेतृत्व  में  इलेक्ट्रोनिक  इंडस्ट्री
 शन  आफ  जापास  का  12  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मष्डल  ।

 5.  सोवियत  संघ  1)  डा०  वाइस  प्रेसीडेंट  आफ  दि

 च्रेम्बर  आफ  काम

 2)  श्री  ट्रेड  आफ  के  उपमन्त्री

 3)  सोबियत  संध  कै  बाशिज्य  मस्त्री

 6.  माइस्रीरिया  1)  श्री  अलहाजी
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 18.

 पाकिस्तान

 कैन्या

 फिजी

 मैडागास्कर

 युगोस्लाविथा

 मलयेशिया

 एऐफ०  आर"०  जी०

 मारीशस

 युक्स्को

 4)

 जि  उशर
 oa

 भेम्बर  आफ  कामर्स  एन्ड  इंडस्ट्री
 ओंफ  नादजीरियों  के  नेतृत्व  में  3  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मन्डस  ।

 श्री  मुहम्मद  बैंची  स्टेट  चेम्बर  आफ  कामसे  आफ
 नाईजीरिया  के  नेतृत्व  में  3  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मन्डल

 श्री  चीफ  प्रोजेक्ट्स  स्टडी  एनन््ड
 मेंटेशन  डिपार्टमेंट के  नेतृत्व  में  सेटर  आफ  इंडस्ट्रीयल

 ब्रोग्डी  से  2  सबस्यीय  प्रतिनिधि  मनन््डल  ।

 श्री  महेबूबुंल  हक  के  पाकिस्तान  के  वित्तमन्त्री  के  नेतृत्व  में  3
 सदस्यीय  प्रतिनिधि  मरडेल  ।

 श्री  नोवा  नैरोवी  के

 नेतृत्व  भें  केस्था  नेशनल  चेम्बर  आफ  कामसं  एन््ड  इण्डस्ट्री  का
 10  सदस्यीय  प्रतिनिश्चि  मन्डल  ।

 श्री  विनोद  प्रबंध  पटेल  एन्ड  के

 नेतृत्व  में  फिजी  ईस््टांठ  से  3  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मन्डल  ।

 श्री  फिजी  व्यापार  के  नेतृत्व  में  3  सदस्यीय
 प्रतिनिधि  मंण्डल  ।

 श्री  ईराक  के  उप  मन्त्री  तथा  स्थायी  अवर  सचिव  ।

 श्री  रेम'"ड  प्रबन्ध  इम्पोर्ट  कार्परेशन  आफ

 शमिस्क

 श्री  इस्लाम  बंगलादेश  के  सिचाई  संत्री  ।

 श्री  रैक्टोमाओ  ऊर्जा  तथा  खनन
 गास्कर  के  मेतत्व  में  ५  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 सुभौसलोवियां  कै  व्यापार  आयुक्त  तथा  वाणिज्य  मण्डल  के
 अध्यक्ष  ।

 उद्योग  मंन्त्री  के  नेत॒त्थ  में  40  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 श्री  डाईटर  बंगेस्टग  के  बादस  प्रसीडेण्ट  ।

 मारीशस  चैँम्बर  आफ  कामसे  एण्ड  हि  के  प्रेसीडेण्ट

 यू
 ५4  ब  age

 प्रतिनिधि
 .

 श्री  यूत्फ  साली  मौहेम्मंद  के  नेतृत्व  में  ।4  संदस्यौय
 मण्डल  ।

 वैशीफिक  आफ  ब्राडकास्टिंग  डिविलैंपमेंट  के
 श्री  माँटिन  हैंईली  के  मैलृंत्व  में  14  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मंडल  ।
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 लिखित  उत्तर

 19.  ईरान

 20.  जी०  डी०  आर०

 21.  अफगानिस्तान

 22.  बहरीन

 23.  चीन

 24.  कतार

 25.  सऊदी  अरब

 1986

 1.  ब्रिनिदाद  एवं  टोवेगो

 2.  मारीटेनिया

 3.  सेनेगल

 4.  भूटान

 5.  वर्मा

 6.  एफ०आरण्जी०

 86

 बहरीन

 8  1978

 (i)  ईरान  के  चेम्बर  आफ  कामस  के  प्रेसीडेंट  श्री  खामोशी  के

 नेतृत्व  में  2  सदस्यीय  प्रतिनिधिमण्डल  ।

 (ii)  श्री  गुलाम  रजा  ईरान  के  उद्योग  मन्त्री  के  नेतृत्व  में
 8  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 श्री  एब०  जी०  डी०  आर»  के  स्टेट  प्लेनिंग  कमीशन
 के  डिप्टी  चेयरमैन  ।

 अफगानिस्तान  इन्जीनियर्स  एण्ड  आर्कीटेक्ट  का  4  सदस्यीय
 प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 श्री  अब्दुलवी  अल  बहरीन  चैम्बसं  आफ  काससे  एण्ड
 इन्डस्ट्री  के  प्रेसीडेंट  के  नेतृत्व  में  6  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 महामहिम  श्री  ल्यू  ज्यू  फारेन  इकक््नोमिक  रिलेशन्स
 एन्ड  ट्रेड  आफ  प्यूपल्स  रिपब्लिक  आफ  चाइना  के  वाइस
 मिनिस्टर  के  नेतृत्व  में  5  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 श्री  नौरी  अल-बहरानी  के  नेतृत्व  में  2  सदस्यीय
 मण्डल  ।

 शेख  सुलेमान  के  नेतृत्व  में  6  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 श्री  के०  श्री  के०  प्रसाद  एण्ड  कम्पनी  पोर्ट  आफ  स्पेन  के

 नेतृत्व  में  2  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ।

 श्री  मोहम्मद  अब्दुल्ला  ओल्ड  मारीटेनिया  से  एक
 व्यापारी  ।

 महामहिम  श्री  अवडीन-रहमानी  सेनेगल  के  वाणिज्य
 न्त्री  के  नेतृत्व  में  17  सदस्यीय  प्रतिनिधिमण्डल  ।

 श्री  कम्भोग  व्यापार  संवर्धन  भूटान  सरकार
 के  नेतृत्व  में  3  सदस्यीय  प्रतिनिधिमण्डल  ।

 श्री  यू०  टुन  सहायक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  विभाग
 रंगून  के  नेतृत्व  में  2  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ।

 महामदिम  डा०  यू०  इकनोमिक  अफेयर्स  तथा  टेक्नोलोजी
 के  नेतृत्व  में  20  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ।

 श्री  एच०एम०  अरयान  बोर्ड  आफ  डायरेबटर  के  बहरीन
 चेम्बसं  आफ  क।मर्स  के  नेतृत्व  में  8  सदस्पीय  प्रतिनिधिमंडल  ।
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 10.

 12.

 13.

 16.

 17.

 20.

 जी०डी०आर०

 क्यूबा

 नार्वे

 इटली

 श्रीलंका

 ब्रिटेन

 तनन्जानिया

 तुर्की

 युगोस्लोविया

 नाइजीरिया

 यू०एन०्डी०्पी०

 नीदरलेंड

 ओमन

 लिखित  उत्तर

 डा०  इग०  के०  और  माइनिंग

 मेटालुरी  तथा  पोटाश  के  नेतृत्व  में  15  सदस्यीय
 मण्डल  ।

 श्री  जोसो  एमिलिओ  क्यूबा  इलैक्ट्रोनिका  के  प्रथम
 वाइस-प्रेसीडेन्ट  के  नेतृत्व  में  दो  सदस्यीय  प्रतिनिधि  मंडल  ।

 डा०  बी०  एच०  सेक्रेटरी  जनरल  रायल  नार्वेयन

 मिनिस्ट्री  आफ  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  के  नेतृत्व  में  13

 सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ।

 टटालियन  इन्ड  स्ट्रेलिस्ट्स  का  7  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ।

 (1)  श्री  विजीया  बर्टलैस्ट  इलेक्ट्रोनिक्स
 कोलम्बो  ।

 (2)  श्री  आर०ए०ई०  च्रीफ  जिन्सा

 इलेक्ट्रो  को  लम्बो  ।

 डा०  डी०  प्रबन्ध  एल्कोनी  ओवरसीज
 ब्रिटेन  ।

 श्री  ओदीराव  अगारा  की  अध्यक्षता  में  2  सदस्यीय
 मन्डल  ।

 (1)  महामहिम  श्री  वी०  दीन  राज्य  मन््त्री  ।

 (2)  16  सदस्यीय  प्रतिनिधिमण्डल

 श्री  जोबान  रोडाकोवियो  की  अ्रध्यक्षता  में  8  सदस्यीय
 निधिमण्डल  ।

 महामहिम  श्री  सी०  बी०  वाणिज्य  और  उद्योग
 आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  6  सदस्यीय  प्रतिनिधिमण्डल  ।

 प्रौद्योगिकी  अन्तरण  सम्बन्धी  एशिया  ओर  प्रशान्त  केन्द्र  का
 60  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  एन०
 डी०पी०

 महामहिम  डा०  डी०  डेलमान  नीदरलेंड  के  दूसरे  मण्डल  के
 अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में  7  सदस्यीय  प्रतिनिधिमण्डल  ।

 श्री  अनवर  अली  डब्ल्यू०जे०  टावल  एण्ड
 ओमन  ।
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 जिश्लिद  ख़ज्र
 ८  1918

 बंगाल में  प्रक्ंट्न  स्पक्षों  पता  लगाना

 9589.  श्री  जतीश  चम्त्र  सिह  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  में  पर्यंटन  स्थलों  का  पता

 लगाते  के  बारे  में  11  1986  के  अतारांकिन  प्रप्न  संख्या  6387  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रक्रिम  बंगल  में  रूप  से  फ्यंठन  केन्द्रों  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने  के  लिये

 जिन  15  केर्दों  का.पता,लग्तया  है.वे-कहांककडां

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  कश्ने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  पर  अब  तक  कितनी  घनराशि  ध्यय  की  है

 पर्यटन  संत्री  सोहम्मद  :  राज्य  में  अवस्थाबद्ध  तरीक ेसे  विकसित
 किये  जाते  वाले  15  अभिनिर्धारित  केन्द्रों  के  नाम  प्रकार

 क
 अपर  अग्ोष्या  ।

 से  छठी  योजना  तथा  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  केन्द्रीय  पर्यटन

 मंत्रूहलय  ने  पश्चिम  बंगाल  में:विशिन्त  फ्यंडन  परियोजनाओं  के  लिए  144.38  लाख  रुपये  की  राशि  ;
 स्वीकृत  की  है  और  ४1.45  लाख  रुपये  रिलीज  किये  ये  परियोजनाएं  कार्यान्वयन  की  विभिन्न
 अवस्थाओं  में  हैं

 बिदेशी  भाषा  विद्यालय  आफ  फारेन  में  काम  करने  वाले

 आएग्राएकों  को  रा  में  सुधार

 9590.  श्री  घमंक्रेर  श्विह्त  त्मम्ी  :  कया  हक्जा  मंत्री  सहन  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरक़ार  की  रक्षा  अंस्क्ाझ़ों  में  शिक्षण  प्रणाली  को  सुचारू  बनाने  के  खिए  विदेशी
 भाषा  विद्यालय  आफ  फारेन  को  राष्ट्रीय  रक्ष॥  अकादमी  ओर  राष्ट्रीय  संग्य  अकादमी
 की  तरह  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  अथवा  अन्य  किसी  विश्वविद्यालय  के  साथ  संबद्ध  करने
 की  योजना  और

 कया  रारकार  का  विचार  विदेशी  भाषा  विद्यालय  में  काम  करने  वाले  अध्यापकों  की
 सेवा  दशा  ग  उ.्हें  (  स्वविद्यलप्रों  में  क्येशी  भपणाओों  के  अध्यापकों  के  वराबर  समझकर  सुधार  करने

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अस  संघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  :

 नहीं  ।

 हि
 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  विदेशी  भाषा  विद्यालय

 में  लेक्च॒रारों  के  वेतनमाव  प्रकार  द्वारा  स्त्रीकृत  चतुर्थ  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 घित  कर  दिये  *  ये  हैं  ।
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 कामपुर  के  छावमों  लेत्रों  के  जरतावाही  सफाई  व्यक्स्याः

 9591.  भरी  एम०  बो०  चताज्नेखर  मूति  :  रक्षा  कात्रपुर  के  क्षेत्र  के
 जलप्रवाही  व्यवन्था  के  बारे  में  दिनांक  3.  1986  के  अतारांकित  संख्या  4571  के  उत्तर
 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  ने  कानपुर  छावनी  क्षेत्र  में  जल  सप्लाई  और  जल  प्रवाही
 व्यवस्था  के  संकंध  में  बिस्कृक्त  अनु  मान/नक्ते/लिर्माण  ड्राइंमः  भौर  फस्योबना  स्पोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  लस्सस्थन्धीਂ  ब्यौराਂ  कया  और

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  और  परियोजना  को  पूरा  करने  लिए  क्या  कदम  उठाने

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  अन्  संघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरुण  :
 और  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  पानी  सप्लाई  की  योजना  को  बढ़ाने  के  लिए  अभी  परियोजना
 रिपोर्ट  बना  रहा  15  1987  तक  छसके  पूरा  होने  की  संभावना  जल  प्रवाह  वाली

 सप्लाई  व्यवस्था  के  लिये  योजना  इसके  पश्चात  बनायी  जाएगी  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  पटसन  संगठन  का  सम्मेलन

 9592.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अन्सर्राष्ट्रीय  कठ्सन  संगठनः  नेਂ  हाल  ही  में  ढाका  में  अपना  साक्षयां  सम्मेलनਂ
 जित  किया

 यददि  उसमें  वर्ष  1986-87  के  दोशन  बिश्क  में  पटस्नत  की  स्थिति  के  बारे
 में  किये  गये  आरलन  और  समीक्षा  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  तथा  1987-88  के  दौरान  कसी  स्थिति  रहने
 का  पूर्वानुमान  लगाया  गया  और

 पटसन  उद्योग  में  वतंमान  संकट  से  उबरने  के  लिये  क्या  तरीके  सुझाये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  श्री  एस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 और  ),  परिषद  ने  अंतर्राष्ट्रीय  पटसन  संगठन  द्वारा  तंथार  किये  गये  दस्तावेजों
 के  आधार  पर  किश्व  पटशन  स्थिति  कों  समीक्षा  को  ।  विशेषकर  एकड़  कीमश  स्थिति
 कच्चे  पटसन  और  पटसन  के  माल  के  निर्यातों  पर  विचार  विमर्श  किया  पररषद  ने  पटक्षन
 तथा  संश्लिष्ट  वस्तुओं  के  बीच  प्रतियोगी  स्थिति  की  भी  समीक्षा  की  ।

 2.  यह  नोट  किया  गया  कि  1986-87  के  दौरान  प्रमुख  पटसन  उत्पादक  देशों  में  पटसन

 कृषि  के  अंतर्गत  क्षेत्र  मेंਂ  पिछले  बच  कीमतों  में  गिरावेंट  आते  के  फलस्वरूप  कमी  हुई
 1986-87  के  दौरान  कच्चे  पट्सन  की  कुछ  1985-86  की  भरपूर  फसल  से  बचे  विपुल

 स्टाक  के  कारण  अधिक  थी  ।
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 3,  अनेक  सदस्यों  ने  अंतर्तष्ट्रीय  पटसन  संगठम  सचिवालय  के  प्रयासों  का  स्वागत  किया

 तथा  संशोषन  अस्ठुत  किए  और  अतिरिक्त  जानकारी  दी  ।  राष्ट्रीय  बफ़र  स्टाक  श्रतनन्धों  के  सम्बन्ध  में

 नियतिक  देशों  के  श्रतिनिधियों  द्वारा  कक््तत्य  दिए  यए  /  परिषव  के  सत्र  के  दौरान  दी  गई  मृल्यवान

 राष्ट्रीय  नीतियों  के  निर्धारण  में  सहायक  सिद्ध  होगी  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  के  पास  पटसन  का  भन््डार

 9593.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  पटसन  उद्योग  को  ग्रंड  सात  और  आठ  के  पटसन  का
 दिये  जाने  का  एकमुण्त  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  उस  पर  उद्योग  की  प्रतिक्रिया  क्या

 क्या  निगम  के  गोदामों  में  तीस  लाख  से  अधिक  गांठों  का  भंडार  भरा  पड़ा  है  जिसमें

 अधिकतर  निम्न  और  मध्यम  ग्रेड  का  पटसन  और

 यदि  तो  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  विचार  है  ?

 यर्श्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 अब  तक  उद्योग  की  प्रतिक्रिया  बहुत  उत्साहवर्धक  नहीं  रही  है  ।

 और  भारतीय  पटसन  निगम  के  बफर  स्टाक  के  लिए  ८5.26  लाख  गांठों  को

 छोड़कर  इस  समय  निम्न  और  मध्यम  श्रेणी  के  कच्चे  पटसन  की  लगभग  28.57  लाख
 गांठों  का  स्टाक  राष्ट्रीय  पटसन  त्रिनिर्माण  निगम  की  मिलों  तथा  राज्य  के  स्वामित्वाधीन  त्रिपुरा
 पटसन  मिलों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  सरकारी  खाते  में  टिविल  थै॑लों  के
 खरीद  से  सम्बद्ध  निजी  पटसन  मिलों  की  बिक्षियाँ  की  जा  रही  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  पटप्नन
 मिलों  की  खली  बिक्री  करने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दूतावा्सों  को  सम्पत्ति  कर  से  छूट

 9594.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  राजनयिक  मिशनों  को  सम्पत्ति  कर  से  छूट  दी  गई

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  दूतवासों  की  ओर  सम्पत्ति  कर  की  करोड़ों  रुपये
 की  धनराशि  बकाया  और

 उनसे  यह  धनराशि  वसूल  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जमे
 गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्ताम्णणि  :  नई  दिल्ली  नगर  पालिका

 क्षेत्र  में
 स्थित  विदेशी  राजनयिक  मिशनों  को  सम्पत्ति  कर  से  छूट  दी  गई  किन्तु  दिल्ली  नगर  निगम

 क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  छूट  नहीं  दी  जाती
 |  हु
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 और  दिल्ली  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार  में  अपनी  सम्पत्ति  वाले  कुछ  दूतावासों
 पर  14.60  लाख  रुपये  का  सम्पति  कर  बाकी  दिल्ली  नगर  निगम  ने  मामले  को  विदेश
 मंत्रालय  के  साथ  पहले  ही  उठाया  हुआ  है  ।

 हजरायल/वक्षिणी  अफ्रीका  के  नागरिकों  को  वीजा  की  मंजूरों  देना

 9595.  श्री  संयद  शाहबुब्दीम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  वार  कितने  इजरायली  नागरिकों  को  भारत  आने  या  भारत  में

 प्रवेश  करने  के  लिए  वीजा  या  प्रवेश  पत्र  दिए

 पिछले  तीन  वर्षों  में  वर्षधार  कितने  दक्षिणी  अफ्रीकी  नागरिकों  को  भारत  आने  या  भारत

 में  प्रवेश  करते  के  लिए  वीजा  या  प्रवेश  पत्र  दिए  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  में  कौन-कौन  से  अस्तर्सरकारी  या  गैर-सरकारी

 राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  किए  गए  जिनमें  इजरायली  या  दक्षिणी  अफ्रीकी  नागरिकों  ने  प्रतिनिधि
 या  परयंवेक्षक  अथवा  सहायक  कर्मचारियों  के  रूप  में  भाग  लिया  तथा  उनकी  सम्मेलन  वार  संख्या
 कितनी  थी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  ग्ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पो०  :

 1984  1985  1986

 बट  314  27

 864  824  274

 कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रकार  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 दिल्ली  में  स्यायिक  अधिकारियों  की  वेयक्तिक  सुरक्षा

 9596.  क्री  ज्ञांताराम  नायक  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आतंकवादियों  से  सम्बन्धित  मुकदमों  को  निपटाने  वाले  न्यायिक
 अधिकारियों  को  वँयक्तिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  निर्णय  क्रिया

 दिल्ली  में  इस  समय  ऐसे  कितने  न्यायिक  अधिकारियों  को  इस  प्रकार  सुरक्षा  प्रदान  की
 गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  यदि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  कोई  मांग
 अनुदेश  जारी  किए  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  न्यायिक  अधिकारियों  को  खतरे  की  आशंका  के  आधार  पर  सुरक्षा

 प्रदान  करना  राज्य  सरकार  का  काम
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 दिल्ली  में  सात्त  स्थाह्रिका  अजिक्तारियों  उन्जय  न्यावालग  के  न््यायात्षीशों  को

 सुस्क्षां  प्रदानः की  गयी  है  |

 भारत  सरकार  द्वारा  कोई
 दशा-निर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 आजीवन  कोरादासਂ  को  सजी  भगत  रहे  कैंदियाँ  को  पेरोल  पर  रिहा  करना

 9597.  श्री  परस  शास  भारद्वाज  :  कया  गृह  मंजी  यह  बताते  की  करेंगे  कि  :

 कया  दिन्ली  उच्च-त्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  दिल्ली  प्रशासन  को  ऐसे  निपषमः  अथवा

 मा्न-निर्रेश  तैयार  करने  को  कंहा  हैं  कि  आजीवन  कारावास  की  सज़ा  भुगत
 रहे  जो  कंदी  4-5

 में  जेल  में  हैं  और  जिनका  व्यवहार  अच्छा  रहा  उन्हें  प्रतिवर्ष  एक  महीने  के  लिए  परोल  पर  रिहा
 किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  ओर  दिल्ली  रुल्च
 न्यायालय  ने  एक  आअीवन  कंदी  की  रिट  याचिका  को  नामंज्र  करते  हुए  दिल्ली  प्रशासन  से  आजोवन
 सजा  प्र/प्त  दोण  सिद्ध  अपराधियों  था  लम्बों  अवधि  का  कारावास  की  सजा  भुगत  रहे  दोष  सिद्ध
 अपराधियों  की  पैरोल  पर  रिहाई  के  लिए  नियम  या  दिशा  निर्देश  बनाने  की  सिफारिश  की
 न्यायालय

 ने  यह  भी  कहा  है  कि  जिन  आजोवन  काराकन्ष  प्राप्त  दोष  सिद्धअप्राधियों  ने  4/5  साल
 कारावास  की  सजा  भुगत  ली  है  गौर  जिनका  अच्छा  व्यवह्वार  रहा  हैं  उन्हें  प्रत्येक  वर्ष  एक  महीने  की
 अवधि  के  लिए  छुट्टी  दी  जाए  और  जिन  दोष-सिद्ध  अपरःधियों  ने  7  वर्ष  की  अवधि  की
 सजा  भुगत  ली  है  ओर  जिनका  जेन्न  में  अच्छा  व्यवहार  रहा  है  उनके  मामले  में  छुट्टी  की  अबधि  को
 6  सप्ताह  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 ]
 फोच्चीन  स्थित  नोसेमिक  केन्द्र  में  चुक्षों  को  एक  स्थस्त  से  हुटाकरਂ  कुसरे

 स्थान  पर  पुनः  लगाना

 9598.  श्री  मुल्लापल्ली  रामफक्रपान  :  कया  श्थक्ष  मस्ती  यह  बताने  की  कुस  करें  कि  :

 क्या  नोस्ेनया  ने  कोल्मीन  स्थित  नोसेलिक  केन्द्र  के  किरकार  के  वौरान  पूर्ण  रूब  से  विकसित
 वृक्षों  को  एक  स्थाने  से  हटाकर  दूसरे  स्थान  पर  सफलतापूर्वक  लगा  दिया

 ु  यदि  तो  कोचीन  नौसेनिक  केन्द्र  में  इस  प्रकार  कितने  वृक्ष  लबाये  गये  थे  और
 उनमें  से  कितने  वृक्ष  जीवित

 क्या  सरकार  ने  वृक्षों  को  पुनः  लगाने  की  इस  पद्धति  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  कोई
 कर्दम  उठाएं  और

 किसी  वृक्ष  को  पुनः  लगाने  पर  कितना  औसत  ख्  आता
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 रक्षा  मंऋसत्र  में
 रता  अनृतंजरत  और  विधास  विभान  में  र्य  बरत्रो  :

 हां  ।

 और  मार  1987  में  2।  वृक्षों  को  फिर  लगाया  इनमें  101  पेड़
 ठीक  हैं  ।  यदि यह

 प्रयोन  सफल  हो  जाता  है  तो  दक्ष  प्रशाली  कोਂ  अभय  जगहों  मो  अपनाया
 जायगा  ।

 लगभग  115  रुपये  प्रति  वक्ष  ।

 भश्षम-मेशपलथ  सी  मा  बिदाद

 9599.  ध्ली  मल्लायल्ली  रामचखन  :  क्या  गह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेघालय  द्वारा  1987  से  अब  तक  विभिन्न  प्रकार  की  गतिविधियों  के

 जरिये  असम के  गाँवों  मेंਂ  अनशधथिकृत  कब्जा  किये  जाने  के  कोई  मामले  हुए  हैं  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिकृत  कब्जे  को  रोकने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाए  और

 असम  और  मेथालय  के  बीच  सीमा  विवाद  हल  करने  के  लिए  अब  तंक  क्या  कायंबाही
 की  गई  है  ?

 गृह  संत्रालक  में  राज्य  मस्त्री  घिन्तामणि  :  असम  राज्य  स  कार  ने  तारीख
 1.4.1987  87  की  आतनी  रिपोर्ट  में  असम-मेघालय  सीमा  पर  पींनींगकाटा  में  लगाए  गए  सीमा  खम्भों

 को  मेघालय  के  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  हटने  तत्का  वप्चष्ठ  पुलिस  काने  के  अध्लीन  कुछ  सीमावर्ती  गांवों
 मेघालय  राज्य  बिजली  बोड  द्वाया  विज्ञ,त्रीकरण  के  बारे  में  उल्लेख  किया  इसी  प्रकार मंघ

 लय  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  असम  राज्य  विद्युत  बोड्ड  द्वारा  पिलींगकाटा  क्षेत्र  में  झई
 टेंशन  लाउन  बुर्ज  बन'ःये  जा  रहे  हैं  तथा  उस  क्षेत्र  के  मुद्बियाओं  को  परेशान  किया  जा  रहा  है  ।

 असम  तथा  मेघालय  के  मुख्य  सचिवों  को  तनाव  करने  तथा  शान्ति  बनाए  रखने
 के  लिए  कदम  उठाने  हेतु  6.4.87  को  अनुरोध  किया  गया  ।  असम  तथा  मेघालय  के  सुख्य  मत्रियों  को

 भेजे अपनेਂ  तक्रीख  20  अज्रैल  1987  के  पत्र  में  गृह  मंत्री  ने  मतभेदों  को  आपसो  विच्चार-विमर्षा
 द्वारा  हल  करते  का  अम्रोध  किया

 असम  और  मेघालय  की  राज्य  सरकारें  आपसी  हितमें  के  मामलों  में  एक  दूसरे  से  निकट
 का  सम्वन्ध  बनाये  हुए  हैं  ।

 पाकिस्तान  हारा  नई  नहर  निर्माश

 9600.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  इच्छोगिल  नहर  के  साथ-साथ  एक  नई  नहर  का  निर्माण  किया  है
 भौर  सीमा  पर  नई  सडके  बनाई  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  हैं  और  सरकार  क  शाप-धाष
 सीमा  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 नागरिक  सुरक्षा

 मंत्रालय  में  रक्षा  अनसंघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरुण  :

 और  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  पाकिस्तान  ने  हृच्छोगिल  नहर
 के  साथ-साथ  एक  नई  नहर  का  निर्माण  किया  लेकिन  1970  के  दशक  से  इच्छोगिल  नहर  और

 अनतर्गष्ट्रीय  सीना  के  मध्य  एक  टेंक-रोधी  अवरोध  मोजूद  पाकिस्तान  द्वारा  सीमा  पर  नई
 सड़कों  के  निर्माण  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  गतिविधियों  पर  बारीकी  से  नजर  रखी
 जातो  है  तथा  पूर्ण  सुरक्षा  तैयारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 बाद  ]
 नई  बिल्ली  नगरपालिका  में  जाली  शेक्षणिक  प्रमाण  पत्र  के  आधार  पर

 कर्मचारियों  को  नियुक्ति/पदोर्न्नात

 9601.  पटेल  :  क्या  गुह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगरपालिका  में  ऐसे  अनेक  कर्मचारियों  का  पता  लगा  है  जो  बहाँ  जाली
 शैक्षणिक  प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर  काय॑  कर  रहे

 यदि  तो  अब  तक  ऐसे  क्रितने  मामले  पकड़े  गये  हैं  और  उनके  बिरुद्ध  क्या  कायंवाही
 की  गई

 क्या  जाली  प्रमाणतत्र  इस्तेमाल  करने  के  लिए  उन  कमंचारियों  के  विरुद्ध  चल  रही
 का्यंगाही  के  बावजूद  उनमें  से  कुछ  कमंचारियों  को  पदोन्तत  किया  गया  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  और

 कया  सरकार  का  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  त्रुटियों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  हेतु  कोई
 मार्गनिर्देश  जारी  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  :  से  ऐसे  10  मामलों  का
 पता  लगाया  गया  सभी  मामलों  में  विभागीय  कारंवाइयाँ  छुरू  की  उनमें  से  3  को  नौकरी
 से  हटा  दिया  2?  को  पदावन्नत  कर  दिया  गया  और  4  को  वेतन  वृद्धि  रोकने  का  दण्ड  दिया
 गया  ।  ब।की  एक  को  लिखित  चेतावनी  दी

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  जातीय  समूहों  द्वारा  एक  पृथक  राज्य  की  मांग

 ०602.  श्री  नित्यानम्द  सिश्र  :  कया  गृह  मन््त्री  यहू  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कुछ  सीमावर्ती  जातीय  समूह  एक  प्रृथक  राज्य  की  मांग  कर
 रहे  हैं  ?

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  भ्रतिक्रिया  है  ?
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 गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  चिस्तामणि  :  से  जिल्यांगरोग  पिपुल्स
 जिसकी  अध्यक्षता  रानी  मेडिन  लियू  ने  की  ने  जिल्यॉगरोग  नागाओं  के  लिए  इस

 सपय  मणियुर  और  असम  में  रह  रहे  भारत  संघ  के  अन्तगंत  पृयक  की  मांग
 की  इस  मांग  को  मानना  सम्भव  नहीं  पाया  गया  ।

 राजस्थान  में  पाकिस्तानो  जासूसो  गिरोह  का  पता  लगाना

 9603.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुलिस  ने  राजस्थान  में  विस्थापित  हिन्दुओंਂ  के  वेश  में
 सक्रिय  पाकिस्तानो  जासूसों  के  गिरोह  का  हाल  ही  में  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 देश  में  जासूसी  करने  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  कदम
 उठाये  गये  और  वर्ष  1986-87  के  दौरान  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेन्दान  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  तथा  गृह  भन््त्रालय  में  राज्य
 संत्री  पी०  :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राजस्थान  पुलिस  ने
 4  1987  को  गंगानगर  जिले  में  अनूपगढ़  में  एक  पाक  जासूसी  गिरोह  का  पता  लगाया  है  पांच
 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  उनके  विरुद्ध  एक  मामला  दर्ज  किया  गया

 जासूसी  और  किसी  व्यक्ति  या  संगठन  द्वारा  ऐसी  अन्य  प्रतिकूल  गतिविधियों  के  प्रयासों
 का  पता  उसे  विकल  बनाते  के  लिए  सभी  सुरक्षा  तथा  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  द्वारा  लगातार
 सतकंता  रखी  जा  रही  हैं  ।

 बर्मा  से  भारत  आये  भारतोय  मूल  के  लोगों  के  संगठन  को

 भूमि  आवंटित  करने  को  मांग

 9604.  भ्री  बलवन्त  रामूवालिया  :

 श्री  तेजा  सिंह  बर्दो  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1964  से  1981  की  अवधि  के  दौरान  बर्मा  से  भारत  वापस  आये  भारतीय  मूल
 के  लोगों  क ेएक  संगठन  ने  अपनी  आवासीय  समस्या  के  हल  के  लिए  भूमि  अथवा  भवन  का  आबंटन
 करने  को  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांग  के  अनुसार  मकानों  के  निर्माण  के  लिएं  भूमि  आवंटित  करने

 की  मन््जूरी  दे  दी  गई

 यदि  तो  इस  संगठन  को  अब  तक  भूमि  आंबंटित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 भौर

 इस  मामले  में  और  कितना  समय  लगते  की  संभावना  है  ?

 95



 लिखित  उत्तर  8  1978
 इामाा  —  _-  नीत++

 गुह  संव्रालश  यें  राज्य  मत्रो  किशामणि  :  पे  बर्मा

 जो  पूरे  भारत  में  बसे  हुए  के  किसी  संगठन  से  भूमि  या  मकानों  के  आबंटन  के  लिए  कोई  विशिष्ट

 मम  प्राप्त  नहीं  हुई  तथाप्रि  कब्बित  बर्सा  आस्छ्र  प्रत्यावाली  केन्द्रीय  संघ  जिसका  मुख्यालय

 विशा  ब्ापत्तनम  मं  से  एक  प्रतिवंदन  प्राप्त  हुआ  है  जिममें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समाज  कमजोर
 वर्धो  के  समान  बर्मा  प्रत्यावासियों  को  मकान  की  सुविधायें  उपलब्ध  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 चूकि  के.द्रीय  सरकार  की  योजना  के  अनुसार  पात्र  बर्मा  प्रत्यावासियों  को  मकाम  सहायता  के  लिये  केवल

 ऋण  दिया  जाता  अतः  उस  प्रतिवेदन  को  उचित  कारंवाई  हेतु  आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  को  भेज  दिया
 गया  है  ।

 वाद  ]
 जापान  को  लौह  अयस्क  का  निर्यात

 950)5.  श्रीमतो  बसवराजेदवरी  :
 श्री  जी०  एस०  बसदराजू  :

 श्री  एप्त०  एस०  ग्रदष्टी  रु
 श्रीमररी  जयन्ती  पटनायक  :
 श्रों  यश्ञवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमा  भारत  ने  लौह्न  अयस्क  की  सऊप्लाई  के  बारे  भें  ज्ञापानी  इस्पात  मिलों  के  साथ  की
 शर्ट  अपनी  बातचीत  मे  बडी  सफलता  प्राप्त  की

 यदि  तो  क्या  इसमे  देश  मे  इस्पाल  को  प्रोष्साहन

 वर्ष  1987  में  जापान  को  लौह  अयस्क  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जाना  है  और
 इसका  मूल्य  क्या  है  तथा  बध  1986  में  किए  गए  नियात  को  तुलना

 म  इसकी  मात्रा  और  मूल्य
 कितना  और

 जापान  को  लौह  अयस्क  का  किन-किन  पत्तनों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ?

 वाण्ज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  वारा  :  से  जापानी  इस्पात
 उद्योग  में  प्रचलित  की  स्थितियों  के  बाबजूद  भारत  को  आशय  है  कि  1987-88  के  दोरान
 जापान  को  किये  जाने  वाले  निर्यातों  का  अपना  मौ  जूदा  स्तर  बनाए  रखेगा  जबकि  कुछ  अन्य  प्रमुख
 सप्क्ायरों  की  खक्दा  की  गई  म्यक्राओं  को  जापानी  कस्पात  मि्तों  कमः  कियर  गया  है  ।  1986-87
 के  दोखम  जावान  को  लोहਂ  अम्स््क्ष  के  सियतति  21°19  मिलियन  मे०  टन  होने का
 अनुमान  है  जिनका  मूल्य  409:56  करोड़  रु०  होगा  तथा  1987-88  के  दौरान  निर्यात  इसो  स्तर  के
 लगभग  रहते  की  है  ।

 लौह  अयस्क  के  नियर्ति  से  देश  में  इस्पात  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ ेगा  क्योंकि  केवल
 देशी  मात्राओं  का  ही  निर्यात  किया  जाता

 जापान  को  लौह  अधस्क  के  निर्यात  मुख्यतः  मारमूगोआ  और
 नत्रे  मंगलौर  पत्तनों  की  मा्फंत  किद्रे  जाते
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 कुद्र मुख
 आयरन  और  कम्पमी  लिमिटेड  द्वारा  जापान  के  साथ  ठेका

 9606.  श्री  .।  ०  कृष्ण  राब  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  कद्रेमुख  आयरन  भौ
 र  कम्पनी  लिमिटेड  ने

 लोह  अयस्क  कांस्टेन्ट  की  सप्लाई  जारी

 के  लिये  जीपीन  की  इस्पात  मिंलों  के  साथ  एक  नाम  ठेका  किया  और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  सन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  प्रियरंजन  दास  :  जी  हां  ।

 पर  (७)  करार  के
 |
 अनुसार  आंपीन  1987-88  फै  दौरान  ्कैद्र  मुंख  आयरन

 ह
 कम्पनी

 लिमिटेड  से  2.25-2:50  मिलियन  मे०  टन  लौह  अयस्क  कन्सेट्रेट  खरीदेगा  ।

 अंगोला  के  साथ  सहयोग

 9607.  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाल  पाटिल  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंगोला  के  प्रतिनिधि  दल  ने  अंगोला  में  लघु  उद्योगों  के  स्थापित  किये  जाने  के
 सम्बन्ध  में  भारत  से  सहयौग  की  दृच्छा  प्रकट  की  ओर

 याँदे  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाहौ  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रियरंजन  वास  :  जी

 भारत  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  अनेक  परियोजना  प्रोफाइल  अंगोला  सरकार  को  उनके
 विचागर्थ  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  थाय  के  मूल्य  में  वृद्धि

 9608.  भी  बेलंबन्स  सह  रोमबार्सिया  :  ह
 श्री  तेजा  सिह  दर्दो  :  क्या  बाणिल्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  भें  चाय  के  मुल्य  बढ़  रहे

 यदि  तो  क्या  इससे  भारतीय  बाजार  पर  भी  प्रभाव  और

 बदि  तो  बेंडते  हुएं  धूल्यों  की  हंस  प्रबृति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 ज्ञाणिश्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  प्रियरंजन  वास  :  »l987  तक

 लन्देंने  की  नीलेंमिंयों  जौकिं  थाय  का  प्रमुंख  अन्तर  ष्ट्रीय  बाजाए  भोसत  नीलामी  कीमतें  1986

 में  उसी  अवधि  की  तुलना  में  भाय  की  ओम्रत  नींलॉमी  कीमतों  में  वृद्धि  नहीं  दर्शाती

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 9609.  श्री  मुल्लापल््ली  रामचन्द्रस  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1985  और  1986  के  दौरान  वर्षवार  कितने  अध्यादेशों  की
 घोषणा

 व  1986  के  दौरान  किस  राज्य  ने  सबसे  अधिक  अध्यादेश  घोषित  किये  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री
 पी०  :  वर्ष  1985  और  1966  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  8  अध्यादेश

 प्र््यापित  किए  गये  ।

 वर्ष  1986  के  दोरान  राज्यों  द्वारा  जारी  किए  गए  अध्यादेशों  की  संख्या  को  उनसे

 सुनिश्चित  करने  के  बाद  अपेक्षित  सूचना  सभा  परट्टल  पर  रख  दी

 अन्तर-राज्य  विवाद

 9610.  थ्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर-राज्य  विबादों  को  निपटाने  के  लिये  सर्वोच्च  न्यायालय  की  एक  अलग  पीठ
 बनाने  अथवा  एक  अलग  न्यायिक  निकाय  बनाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 कया  उक्त  मामले  पर  राज्य  सरका'ों  के  साथ  विचार  विमर्श  किथा  गया  और

 इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 गृह  भन्त्रालथ  सें  राज्य  सन््त्री  चिस्तामणि  :  जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 प्राथसिक  स्तर  से  लेकर  कालेज  स्तर  तक  सेना  विशान  पढ़ाया  जाना

 9611.  श्री  आए०  एम०  भोये  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  प्राथमिक  स्तर  से  लेकर  कालेज  स्तर  तक  सेना  विज्ञान  पढ़ाने
 का  विचार

 क्या  सरकार  ने  उक्त  विषय  पर  पुस्तकें  तेयार  करने  का  कार्य  शुरू  कर  दिया  और

 शिक्षण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  कर  दिया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा
 अन्  संघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  अरुण  :

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  रक्षा  मंत्रालय  के  विधाराधीन  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 सोमावततों  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  निर्माण

 9612.  डा०  ए०  के०  पटेल
 श्री  जंगा  रेडडी  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  सीमावर्ता  क्षेत्रों  का  विकास  करने  तथा  इन  क्षेत्रों  के सामरिक  महत्व
 की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  निर्माण  करने  के  संबंध  में  विशिष्ट
 प्रस्ताव

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  तथा  अगले  वर्ष  में  किसने  क्षेत्रों  में  यह  कार्य  करने  का
 विचार

 इस  संबंध  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए
 ओर

 छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  इस  संबंध  में  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंकितना  कार्य  किया
 गया

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  लना  :  हां  ।

 चालू  वर्ण  में  सीमा  सड़क  संगठन  के  कार्यकलापों  के  मुख्य  क्षेत्र  हैं-जम्मू  तथा

 हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  सिविकम  और  पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर  पूर्वी  राज्य  ।
 ये  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  के  अतिरिक्त  अगले  वर्ष  इन  क्षेत्रों  में  कोई  महत्वपूर्ण
 परिवतंन  किए  जाने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 1985-90  की  अवधि  के  दोरान  लगभग  3200  सड़क  बनाने  की  योजना  है  ।

 छठी  योजना  के  वौशान  जो  उपलब्धियां  हुई  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  प्रस्तुत

 विवरण

 1980-85  के  दौरान  सीमा  सड़क  संगठन  की  उपलब्धियां
 क्ल्जनिलिजित+  कान न  न  तन  चतल तल   ॑लत  -  >++  निया नीी  नी  «>>

 काये  क्षेत्र  उपलब्धियां

 जम्मू  तथा  कश्मीर  214.92

 हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  126.85

 राजस्थान  172.44

 घ्िक््किम  और  पश्चिम  बंगाल  100.39

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  1171.70

 अन्य  क्षेत्र  161.88

 जोड़  1948'18
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 के  झह्ाशों  हस्मकों  को  धकसना

 9613.  श्रीमती  वसवराजइवरी
 :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  अपने  नौसेना  के  जहाजों  में  डीजल  तथा  स्टीम  इ  जन  के  स्थान  पर

 अमरीकी  जेटਂ  विमानों
 के  ४  जन  लगाने  का  निर्णय  लिया

 हु
 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 ..  :  ससझोते  के;कब  तक/काडसन्त्रिक:ईकिए  जाते  सं कबला है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अन  संघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रूपड़ा  उद्योग  को  लम्ब  |हझाजो-कपासत्की  अ्द्लाक्शकता

 9614...  श्री  अक्राड़ा  जो०  श्राठिश  :  क्या  वस्त्र  कज्जी!यह  बताने  की  कृपा'करेंगे कि  :

 देश  में  वर्ष  1985  और  1986  के  दोरान  कपड़ा  उद्योग  को  रेशे  वाली  कपास

 की  कितनी  आवश्यकता  थी  और  वर्ष  1987  में  इसकी  कितनी  होने  का  अनुमान

 यूपों  में  से  वक्न  में,इस  क्लिस्स  की  क्रषास  को  कितनी  उपज

 Ax)  आदतीय्  ऊई  ने  दस  किस्म  की  कितनी  कप्स  खरीदी  ओर  उसमें  से  कितनी
 कपास  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  और

 इस  किस्म  की  कपास  की  अधिक  मात्रा  खरीदने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं  ?

 बस्ज  प्ंद्मलय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  सम्बे  रेशे  वाली  कपास  के  संबंध  में
 1985-86  तथा  1986-87  कपास  क्यों  के  दोरान  उच्चोग  द्वारा  उत्पादन  तथा  मांग
 लिखित  प्रकार  है  :-

 अति

 वर्ष  उत्पादन  मंच

 1985-86  54.50  42.33

 1986-87  48.38  55.97

 1987-88  उपलब्ध  नहीं  46.00
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 18  1909  :--  लिखित  उत्तर तप  —  तर ही  जाायणथ/थयथ।प।/यपापपयय:  नम

 और  (a)  भारतीय.रुई  निगम  ने  च  लू  कपास  व  षे  1986-87  के  दौोरात  लम्बे  तथा
 अधिक  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  की  लगभग  2.74  गांठों  की  अधिप्राप्ति  की

 ।  भारतीय  रुई  निमम  को
 कपास  की  इस  किस्म  की  1.50  लाख  गांठों  (1986-87  का  एक  निर्यात  कोटा  दिया  गया
 है  ।  भारतीय  रुई  निगम  जब  कभी  महाराष्ट्र  के  अलावा  सभी  राज्यों  में  कीमतें  न्यूनतम  समर्थन  स्तरों
 से  नीचे  गिरने  का  रुख  होता  है  तो  कीमत  समर्थन  प्रचालनों  के.तहत  कपास  की  अधिप्राप्ति  करते
 राष्ट्रीय  वस्त्र  राज्य  वस्त्र  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  आदि  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करते  के  लिए  निगम  वाणिज्यिक  प्रवालनों  के  तहत  भी  कपास  की  अधिप्राप्ति  करता  है  ।

 सोमावर्ती  क्षेत्रों  में  तेतात  सुरक्षा  कर्मियों  को  आधुनिक
 उपकरण  उपलब्ध  कराता

 9615.  श्री  मोहन  भाई-पटेल  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तनात  सीमा  सुरक्षा  बल  और  अन्य  सरक्षा  अभिकरणों  को

 गुजरात  और  पंजाब  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  घुसपैठी  ओर  तस्करी  रोकने  हेतु  आधुनिक
 उफ्करण  उपलब्ध  कराने-का  विन्ञार

 ह

 यदि  तो  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  घुसपैठी  और  तस्करी  रोकने  में  इन  नए  आधुनिक
 उपकरणों  के  किस  हृ॒द  तक  प्रभावकारी  साबित  होते  की  संभाववा  और

 इस-स्थिति  से  निबटमे  हेतु  सरकार  का  अन्य  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार

 लोक  बझ्िक्रायत  तथम  पेंझन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पो०  :  सीमा  सुरक्षा  बल  जो  भारत-पाकिस्तान  सीमा  की  सुरक्षा  कर  रहा

 नाईट  विजन  ओर  सीमा  पार  से  घुसपैठियों  और
 तस्करों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  जीप  और  मोटर  साईकल  दिए  जाते  इसी  प्रकार  इस  कार्य
 में  लगी  अन्य  एजेंसियों  को  भी  उनके  द्वारा  निष्पादित  की  जाने  वाली  ड्यूटियों  से  संबंधित  आबश्यफ
 उपकरण  दिए  जाते  हैं  ।

 यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  इस  प्रकार  के  आधुनिक  उपकरणों  से  बलों  की  कार्यक्षमता
 में  सुधार  होगा  ।

 भारत  सरकार  ने  सीमा  पर  सतकंता  को  सुदृढ़  करने  हेतु  भारत-पाक  सीमा  के  लिए  5

 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  आवश्यक  मूल  सं  रचनाओं  सहित  सीमा  सुरक्षा  बल  की  25  बटालियमनें  भी  स्वीकृत
 की

 गोवा  में  अवाध  व्यापार  क्षेत्र  को  स्थापना

 ५616.  थ  ज्ञांताराम  नायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संध  राज्य  क्षेत्र  दमन  ओर  दीव  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गोवा  में

 अबाध  ब्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करते  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  भ्रस्ताक  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और
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 यदि  तो  क्या  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  किस
 आधार  पर  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  कुछ  राज्य  सरकारों
 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  और  दीव  से  निर्यात  प्रोसेसिग  जोनों  की  स्थापना  के  लिए  सुझाव
 प्राप्त  हुए  थे  ।  सभी  पहलुओं  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रघते  हुए  सरकार  ने  1983
 में  केवल  चार  निर्यात  प्रोसेसिग  जोन  स्थापना  करने  का  विनिश्चय  ये  फाल्टा

 कोचीन  तथा  नोएडा  में  स्थित  हैं  ।

 जाँच  आयोगों  पर  किया  गया  व्यय

 9617.  श्रो  श्ांताराम  नायक  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जांच  आयोग  1952  के  अन्तगंत  नियुक्त  प्रत्येक  आयोग  पर

 कुल  कितना  व्यय  किया  है  ?

 लोफ  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  जाने  वाले  पर्यटकों  को  संख्या

 9618.  क्री  नित्यानन्द  मिश्र  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  ठीन  वर्षों  के  कितने  पर्यटक  उड़ीसा

 इससे  राज्य  को  प्रत्येक  वर्ष  में  कितना  लाभ  और

 क्या  वहां  जाने  वाले  पयंटकों  की  संख्या  में  कमी  आई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  आंकड़ों  के
 3  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  की  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  प्यंटकों  की  अनुमानित  संख्या  इस

 प्रकार  है  :

 वर्ष  संख्या

 1984  28,373

 [985  26,134

 1986  29,168

 विदेशी  पर्यटक  से  राज्य  सरकार  को  हुए  आधिक  लाभ  का  अनुमान  उपलब्ध  नहीं

 1985  के  दोरान  उड़ीसा  में  पयंटक  यातायात  में  कमी  आने  का  प्रमुख  कारण  1984
 के  उत्तराद्ध  तथा  1985  के  पूर्बाद्ध  के  दौरान  देश  में  घटित  विभिन्न  घटनाओं  का  प्रतिकूल  मीडिया
 कवरेज  था  और  परिणामतः  देश  के  कुल  पयंटक  यातायात  की  बृद्धि  दर  में  कमी  आई  ।
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 लोन  और  पाकिस्तान  के  बोच  कराकोरम  राजमार्ग  से  पर्यटक-यातायात  के
 विनियसन  के  लिए  समझोता

 9619.  श्री  टी०  बश्ीर  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ध्यान  9  1987  के  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  ओर
 बिलाया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  चीन  और  पाकिस्तान  ने  कराकोरम  राजमार्ग  से
 यातायात  को  विनियमित  करने  के  लिए  एक  समझौता  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बियेशा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हाँ  ।

 सरकार  ने  कराकोरम  राजमाग  के  संबंध  में  पाकिस्तान  और  चीन  की  सरकार  के  समक्ष

 विभिन्न  अबसरों  पर  विरोध  प्रकट  किए  हैं  ।  इनके  माध्यम  से  भारत  की  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  किया
 गया  है  कि  भारतीय  प्रःश  के  उन  हिस्सों  से  होकर  इस  राजमार्ग  का  निर्माण  किया  जाना  जो
 पाकिस्तान  के  अवध  कब्जे  में  है  तथा  इसे  पयंटकों  के लिए  तथाकथित  रूप  से  खोला  भ्रीन  और
 पाकिस्तान  की  अवैध  कार्यवाइयां  हैं  और  भारत  को  ये  अस्वीकायं

 केरल  में  एजोमाला  में  नोसेनिक  अकादसी  के  लिए  भूमि
 ~

 ञं 9620.  श्री  टी०  बश्ीर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  में  ऐजीमाला  में  नोसैनिक  अकादमी  के  लिए  कुल  कितना  भू-क्षेत्र  अजित  किया
 गया

 अजित  की  गई  भूमि  का  कल  मल्य  कितना  है

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  एजीमाला  में  कुछ  और  भूमि  अजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुतंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 ओर  केरल  सरकार  ने  नौसेना  अकादमी  की  स्थापना  के  लिए  1014.374  हेक्टेयर  क्षेत्र  मुफ्त  दे
 दिया  है  ।

 और  एंट्रीकुलम  गांव  में  12.3  हेक्टेयर  अतिरिक्त  भूमि  अजित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 निर्यात  निशेक्षण  परिषद  ओर  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  के  लिए अलग-अलग शोर्ष

 9621.  भरी  संतोष  कुमार  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद्  और  निर्यात  निरीक्षण  ऐजेंसियों  के  1987-88  के  बजट

 अनुम  न  वया

 103



 लिखित  उत्तर  8  1987
 जा  वि

 निर्यर्ति  निरीक्षण  परिषदें  औरं  निर्यात्तिं  निरीक्षण  एजेंसियों  के  तकनीकौ  वित्तीय  और

 प्रशासनिक  शीर्षों  के  नाम  क्या

 क्या  सभी  शक्तियाँ  एक  ही  ध्यक्ति  में  निहित  और

 यदि  तो  क्या  इनके  अलंगे-अलग  शीर्ष  नियुक्त  करने  का  विचार  है  ?

 याणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  बास  :  !987-88  के  लिए
 ते  किए  गए  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  बजट  प्रक््कतनों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निर्यात  निरीक्षण

 परिषद  के  हिए  65  लाख  रु०  तथा  59  लाख  रु०  के  व्यय  के  प्रावधान  की

 प्यवस्था  की  गई  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरेंणों  के  बजट  प्राकंकलनों  में  836.74  लाख  रु०  के  व्यय
 की  व्यवस्था

 निदेशक  तथा  क्वालटी  के  अधीन  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  में
 तकनीकी  प्रभागों  की  देख-रेख॑  संयुक्त  निदेशकों  द्वारा  की  जातीं  है  तथा  वित्तीय  और  प्रशासनिक  प्रभाग
 की  देख॑-रेखਂ  भी  संयुक्त  निदिशेक  द्वारा  की  जांती  है  ।  निर्थात  निरीक्षण  अभिकरणों  के  प्रमुख  अपर
 निदेशक  के  रैक  के  वरिष्ठ  अधिकारी  होते  हैं  तथा  अंभिकरण  स्तर  पर  अलंगਂ  अलग  कार्यो  के  सम्बन्ध
 में  संयुक्त  निदेशक  उप  निदेशक  तथा  उप  निदेशक  द्वारा  उनकी  मदद
 की  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्र्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद  और  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  के  भर्ती  निगम

 9622.  श्री  संतोष  कुमार  तिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  निरीक्षण  परिषद/निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  के  भर्ती  नियम  अधिसूचित  किये
 जाने  से  पहले  विधि  मंत्रालय  से  मंजूर  कराये  गये  और

 यदि  तो  विधि  मन्त्रालय  द्वारा  इन  नियमों  को  कब  मंजूर  किया  गया  था  और  इन्हें
 कब  अधिसूचित  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  निर्यात
 निरीक्षण  अभिकरण  1980,  जिनकी  विधीक्षा  विधि  मन्त्रालय  द्वारा  4.7.1980  को
 की  गई  सरकार  द्वारा  2.8.1980  को  अधिसूचित  किए  गए  थे  ।  नियमों  के.अन्तगेत  निर्यात
 निरीक्षण  परिषद  तथा  निर्यात  निरीक्षण  अधिकरणों  भें  अधिकारियों  तथा  कमंचरारियों  की  अदला-बदलो

 हो  सकती  है

 सेना  में  भर्तों  में असियभितताएं  ओर  क्ष्टायार

 9623.  भरी  बलवम्त  सिहे  रामंबालिया  :
 श्री  तेजा  सिह  दर्दो  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत
 तीन”बर्षों  के  दोरान  वेंपंवार  सेना  में  नई  प्षंती  के  सम्बन्ध  में  तथाकचित

 अनियमितताओं  भौर  भ्रष्टाब।र  के  कितने  मामले  उनके  मन्त्रालय  की  जानकारी  में  आए

 '  इस  सम्बन्ध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  को  कया  दष्ड  दिया  गया  और

 भविष्य  में  ऐसे  मामलों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  असुसंधान  और  विकास  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  अरुण  :
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भर्ती  में  अनियमितता  के  जो  मामले  ध्यान  में  आए  हैं  उनकी  संल्या  नीचे

 दी  गई  है  :-

 1984-85  5  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 1985-86  5-86  99

 1986-87  6-87  33

 ये  मामले  मुख्यतः  गलत  तरीके  से  या  जाली  भर्ती  एजेन्सियों  द्वांरा  भर्ती  किए  जोने  के  कथित
 भ्रप्टाबार  के  मामलों  में  10  अफसरों  एवं  40  जे  सी  ओ  अन्य  रेंकों  का  हाथ  होते  का  भी  पता
 लगा

 सभी  शिकायतों  की  जांच  या  तो  विभागीय  तौर  पर  की  जाती है  या  केन्द्रीय  जांच
 आयोग  द्वारा  ।  तीन  अफंसरों/सांत  जे  सी  अन्य  रैंकों  के  खिलाफ  प्रशासंनिक/अनुशासनात्मक
 कारंवाई  की  गई  बाकी  मामलों  की  जांच  की  जा  रहो  गलत  तरीके  से  भर्ती  किए  जाने  के
 मामलों  की  रिपोर्ट  जांच  के  लिए  स्थानीय  पुलिस  अधिकारियों  के  पास  भी  दर्ज  की  जाती

 भर्ती  की  प्रक्रिया  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  भर्ती  में  जालसाजी  का  कोई
 मौका  न  मिल  सके  ।

 ]

 हरियाणा  और  चण्डीगड़  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  पासपो्टों
 के  लिए  लम्बित  पड़े  आवेदन-पत्र

 9624.  भी  दलवन्त  सिंह  रामूबालिया  :
 श्री  तेजा  सिह  दर्दो  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  और  चण्डीमढ़  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  पासपोर्टों  के  लिए
 बड़ी  संख्या  में  आवेदन  पत्र  लम्बिंत  पड़े

 यदि  तो  3]  1987  को  लम्बित  पड़े  आवदैं्देन  पत्रों  की  कुल  संद्या
 कितनी

 ये  आवेदन-पत्र  कब  से  लम्बित  पड़े

 इनके  निपटान  में  विल॑म्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 (४)  इन्हें  कब  तक  नि््टाये  जाने  की  संभावना  है  ?
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 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।

 चन््डींगढ़  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  में  जिसके  क्षेत्राधिकार  में  हिमाचल
 प्रदेश  और  पंजाब  पांच  जिलों  को  छोड़कर  जो  जालंधर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  के  अन्तर्गत
 आते  के  राज्य  तथा  संघ  प्रदेश  चन्डीगढ़  शामिल  31-3-1987  तक  की  स्थिति  इस  प्रकार

 --  24,  749

 चण्डींगढ़  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय

 अनिर्णीत  कुल  आवेदन  पत्र

 पंजाब  16074

 हरियाणा  5640

 हिमाचल  प्रदेश  1204

 घन्डीगढ़  संघ  प्रदेश  1831

 24,749

 टिप्पणी  :  बकाया  आवेदन  पत्रों  का  जब  से  वे  अनिर्णीत  पड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 (3  महीने  से

 पंजाब  8728

 हरियाणा  3987

 हिमाचल  प्रदेश  464

 चण्डीगढ़  संघ  प्रदेश  863

 (3  महीने  खे

 पंजाब  4683

 हरियाणा  665

 हिमाचल  प्रदेश  296

 चण्डीगढ़  संघ  प्रदेश  381

 (6  महीने  से

 पंजाब  2663

 हरियाणा  988

 हिमाचल  प्रदेश  442

 चण्डो गढ़  संघ  प्रदेश  587

 106



 लिखित  उत्तर 18  1909

 बहुत  से  मामले  संबद्ध  पुलिस  प्राधिकारियों  से पहचान  ओऔर/अथवा  सुरक्षा  रिपोर्टें  प्राप्त
 न  होने  के  कारण  रुके  हुए  संबद्ध  प्राधिकारियों  से  ये  रिपोर्टे  शीत्र  भेजने  के लिए  कहा  गया  है  ।

 अनिर्णीत  मामले  संबद्ध  पुलिस  प्राधिकारियों  से  रिपोर्टे  प्राप्त  होते  ही  निपटा  दिए
 जाएंगे  ।

 बाद  ]

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता

 9625.  भ्री  मोतीलाल  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  कर्मचारियों  को  दिए  जा  रहे  मकान  किराये  भत्ते  पर
 होने  वाला  व्यय  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  द्वारा  वहन  किया  जाता  और

 यदि  तो  गत  वर्षों  के  बारे  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  गत  तीन  वर्षों
 के  दोरान  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  कमंचारियों  को  दिये  गये  मकान  किराया  भत्ते  का  एक  जो
 कि  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरणों  द्वारा  वहन  किया  गया  निम्नलिखित  अनुसार  था  :  --

 वर्ष  राशि

 1984-8  5  42,716.50

 1985-86  42,323.12

 1986-87  7  26,066.10*

 (30-9-86

 लेखा--परीक्षा  के

 शुनकरों  को  धागा  और  रंग  सामग्री  को  सप्लाई

 9626.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  बस्त्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वाराणसी  और  संपूर्ण  देश  के  अन्य  स्थानों  में  अनेक  परम्परागत  और  कीमती  साड़ियों
 के  बुनकरों  को  सिन्थेटिक  साड़ियों  से  प्रतिस्पर्धा  क ेकारण  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  कया  उन्हें  उचित  मूल्य  पर  धागा  और  रंग-सामग्री  उपलब्ध  करके  उनकी

 सहायता  करने  की  कोई  व्यवस्था  की  गई  और

 क्या  उन  बुनकरों  की  सहकारी  समितियों  को  उनके  उत्पाद  बेचने  का  एकाधिकार  प्रदान
 किया  जायगा  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।
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 जय  न

 ;  परम्परागत  उबर  कीभषत्तों  प्राम्ी  स्राड़ियों  का  जिसमें  कुल  बुनाई  तकनीकःके  अन्तग्र स्त

 उम्माद्वन-करने  बले,हथक  रपा.बुद्करों  की  करने  के  भारत  सरकार  मे  भये  आश्क्षण

 नियम  के  अन्तर्गत  उन्हें  प्री  तरह  से  हथकरघा  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित  इनमें

 शामिल है  सभी  शुद्ध  रेशम  की  (  सादी  जारजट  तथा  शिफोन  को

 रिक्त  ताने  अथवा  अतिरित्त  बाने  वाली  अन्य  टाई  तथा  डाई  सड़ियाँ  कोटा  डोरि  साड़ियां  आदि  ।

 रक्षा  ओर  अन्य  विभागों  द्वारा  हुथक्ररधा  को  ख्रोद

 9627.  भरी  अदूदम  ओराम  मूति  :  ज्या  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सब  और  अत्य  सस्कारी  सरकारी  निर्देशों  के  बावजूद
 अपनी  आवश्यक  बस्त्रों  की  ख़रीद  हयकरघा  क्षेत्र  से  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  जया  क्रार्यंवाही  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  क़ा  पविज्ञार  प्रा  क्षेत्र  के  लिए  जः्भप्नद  विक्री  उम्रवस्था  करने  का  है
 क््रों कि  देश  में  उत्पार्धदित  वस्त्र  का  एक  तिद्ठाई  बस्ज  क्षेत्र  से  अमछय  ओर

 हथकरपा  कपड़े  की  विक्री  को  फ्रोत्साहन  वेसे  के  अस्य  क्या  उपाय  करने  का
 कजार  है  ?

 अम्त्न  मंत्रालय  सें  उपबंद्री  एस०  कृष्ण  :  संलम्न  क्विसण  के  अशुसार  14
 मर्दे  हयर्रा  क्षेत्र  से खरीदने  के  लिए  क्षारक्षित  हैं  ओर  इन  मदों  की  सभी  खरीदारियां  पूति  तथा
 निउ्टान  महानिदेशालय  एण्ड  द्वारा  विभिन्न  सरकारी  विभाओों  से  प्राप्त  मांगपत्रों
 के  आधार  पर  केवल  हथकरघा  क्षेत्र  से  ही  की  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शोध  हथकरघा  सहकारी  स्रश्नितियों  कथा  राज्य  हृधकरघा  विकास  निगमों  को
 शेयर  प्

 जी  सहायता  देकर  हथकरघा  क्षेत्र  को बाजार  सहायता  दे  रही  जिसका  उपयोग  और
 अधिक  फुटकर  दुकानें  खोलने  सईहत  अउज्जार  को  हढ़ाने  के  लिए  दिया  जाता  राष्ट्रीय
 करघा  विकास  निगम  ने  जययूर  तथा  कोचीन  में  भी  विपणन  कम्पलं१स  बोले  हैं
 ओर  अन्य  संभाव्य  शहरों  में  ऐसे  और  कम्पलैक्स  खोलने  की  योजना  बना  रहा

 वस्त्र  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  और  अधिक  मांग  सुज़ित  करने  के  लिए
 देश  के  बिभि-म  भागों  में  नियमित  रूप  से  हथकरघा  एकक््सपोस  लगाए  जाते  उपभोक्ता  जागरूकता
 पैद्  क्ररने  के  लिए  प्षंत्रश्नंनरत्मक  उज्ा्म  के  रूप  में  हथफशवा  इस्तों  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विज्ञापन
 भी  दिए  जाते  रहे  हैं  ।

 बिबरण

 1.  घोतियां

 2.  साडियां

 3.  पिक  क्कलाथ
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 4.  लुगियां

 5.  गमछे

 6.  सादी  बुनाई  वाला  कपड़ा

 7.  बेड  शीट

 8.  वेड  स्प्रैड

 9.  बैड  कवर

 10.  नेपकिन

 11.  सौलिए  काम्ब  तका

 12.  काटने  क्रेप

 13.  मशचूप  क्लाथ

 14.  डस्टर

 टिप्पणी  :

 बैडशीट  तथा  तौलिए  आदि  जैसी  ये  जो  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के

 लिए  आरक्षित  इसके  वावजद  भी  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  से  खरीदी  जाती  रहेगी  कि  वे

 हथकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  की  जा  रही  अगर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  इन

 क्षित  मदों  में  से  किसी  मद  को  सप्लाई  करने  की  स्थिति  में  न  हो  तो  इन्हें  हथकरघा  उद्योग  से  भी

 खरीदा  जा  सकता

 निर्यात  और  आयात  बेंक  और  दूसरे  संगठनों  द्वारा  बिदेश्ञों  में  संयुक्त
 उच्च  मों  की  सहायता

 9628.  भ्री  भट्टम  श्री  राम  मूति  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  और  आयात  बेंक  भारतीय  उंद्यौंगपतियीं  को  विदेशों  में  परियोजना  लगाने

 में  सहायता  प्रदान  कर  रहा

 अन्य  कौन  से  संगठन  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इसी  तरह  की

 सहायता  प्रदान  कर  रहे  और

 ऐसे  संगठनों  द्वारा  वर्ष  1983  से  लेकर  इन  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  को

 अलग  कितनी  सहायता  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 भारत  में  अन्य  कोई  ऐसा  वित्तीय  संगठन  नहीं  है  जो  कि  विदेश  में  संयुक्त  उद्यमों  की

 पना  करने  के  लिए  भारतीय  संवर्धक  कम्पनियों  को  इक्विटी  वित्त  देता  हो  या  इक्विटी  के  आधार  पर

 ऋण  देता  हो  ।

 1983  से  एग्जिम  बेंक  ने  विदेश  में  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  हेतु दक

 आठ  भारतीय  संवर्धक  कम्पनियों  को  2.21  करोड़  रु०  का  कुल  इक्बिंटी  वित्त  दिया
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 नये  संयुक्त  उद्यम  मंजूर  करने  के  मानदन्ड़

 9629.  श्रो  भट्टम  श्रीरासमूति  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  विदेशों  में  स्थापित  करने  के  लिए  कितने

 संपुक्त  उद्यम  मंजूर  किये  गये

 क्या  इस  प्रकार  के  कोई  उद्यम  कार्थान्वयन से  पूर्व  ही  त्याग  दिए  गये  थे  और

 स्थानीय  उद्य  मयों  सरकार  द्वारा  अधिग्रहीत  कर  लिए  गए

 यदि  तो  स्थानीय  उद्यमियों/सरकार  द्वारा  अधिगृहीत  कर  लिए  गए  संयुक्त  उद्यमों
 के  संस्थापक  उद्यमी  कौन

 प्रत्येक  संयुक्त  उद्यम  में  निवेश  के  लिए  क्रितनी  विदेशी  मुद्रा  दीं  गई  और  प्रत्येक  संयक्त
 उद्यम  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  भारत  को  प्राप्त  और

 बड़ी  संख्या  में  संय  क््त  उद्यमों  की  सफलता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  नये  उद्यम

 मंजूर  करते  के  लिए  कोन  से  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  अनुमोदित  संय  क्त  उद्यम  निम्नोक्त  अनुसार  हैं  ।

 1984  1985  1986

 16  13  10

 (i)  उपर्युक्त  39  अनुमोदित  संयुक्त  उद्यमों  में  से  ग्याहर  को  कार्यास्वयन  से  पहले
 छोड़  दिया  गया  ।

 (॥)  जी  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थानीय  उद्यमियों/सरकार  द्वारा  किसी
 भो  ऐसे  संयुक्त  उद्यम  का  अधिग्रहण  नहीं  किया  गया  ।

 प्रश्न  हीं  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  कार्यान्वयन  से  पहले  छोड़े  गये  संयुक्त  उद्यमों  में  विदेशी
 मुद्रा  का  कोई  बहिगंमन  या  अन््तर्वाह  नहीं  हुआ  ।

 (४)  विदेशों  में  भारयीय  संयुवत  उद्यमों  को  अनुमोदन  करने  सम्बन्धी  मुख्य  मार्गदर्शी  सिद्धान्त
 संजग्न  है  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 मुख्य  सार्गदर्शो  सिद्धांत

 ।,  व्यक्ति  विशेष  द्वारा  विदेशों  में  निविश  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  यह  केवल  कंपनी
 1956  के  अंतर्गत  पंजीकृत  कम्पनियों  तक  ही  सीमित

 ।0
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 2.

 3.

 4,

 भारतीय  संवर्धंक  कम्पनियों  की  वित्तीय  क्षमता  पात्रता  के  लिए  एक  आवश्यक
 दण्ड  हैं  ।  पिछले  निर्यात  निष्पादन  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 संथुक्त  उद्यम  करार  पर  बल  दिया  जाता

 भारतीय  इक्विटी  सहभागिता  घरेलू  मशीनरी  और  उपस्कर  के  निर्यात  के  रूप  में
 स्पष्ट  दृष्ठिगत  होनी  चाहिए  ।  प्रत्येक  मामले  में  गुणावगुण  आधार  पर  मुल्कों
 के  पू  रायल्टियां  और  अन्य  हकदारियों  के  पूजीकरण  के  जरिये  इक्बिटी

 सहभागिता  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता

 सामान्यतः  भारतीय  इविवटी  अन्शदान  को  पूरा  करने  के  लिए  नकद  प्रेषण  की  अनुमति
 नहीं  दी  जानी  चाहिये  लेकिन  गुणावगुण  के  आधार  पर  ठोस  तथा  उपयुक्त  मामलों
 पर  विचार  किया  जा  सकता  ऐसे  मामलों  पर  विचार  करते  समय  यह  देखा  जाए
 कि  दीर्घावधि  के  दौरान  पृ  जीगत  माल  तथा  सेवाओं  के  पर्याप्त  निर्यातों  की  व्यवस्था
 की  गई  है

 अतिरिक्त  दक्बिटी  के  अन्शदान  के  अनुरोधों  पर  परियोजना  के  गत  निष्पादन  तथा
 अन्य  वित्तीय  ब्यौरों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संयुक्त  उद्यम  के  बारें  में  विचार  किया

 जाए  ।

 निर्यातित  मशीनरी
 भी  इस्तेमाल  शुदा  या  दुवारा  ठीक  की  गई  मशीनरी  के  निर्यात  कीं  अनुमति  नही  दी

 आदि  भारतीय  मेक  की  होनी  चाहिए  |  भारतीय  निवेश  पर  किसी

 संयुक्त  उद्यमों  के  प्रस्ताव  तकनीकी  व  वित्तीय  दृष्टि  से  अर्थक्षम  होने
 चाहिए  तथा  वे

 लाभप्रदता  अनमानों  सहित  विस्तत  परियोजना  रिपोर्ट  से  समर्थित  होने  चाहिए  ।

 व्यापारिक  संयुक्त  उद्यम  के  स्थापित  होते  ही  देश  में  विद्यमान  अशिकरणों  प्रबंधों  को

 सम  प्त  कर  दिया  जाए  तथा  उस  देश  में  भारतीय  संवधंकों  के  व्य
 पारिक/गेर-व्यापारिक

 कार्यालयों  को  बन्द  कर  दिया  जाय  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  संयुक्त  उद्यम  के  पूरा  होने  की
 णी  निर्दिष्ट  करें  ताकि  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के  बाव  संयुक्त

 उद्यम  से  प्रतिफल  कमीशन  तथा  का  अनुमान  लगाया
 जा  सके  ।

 जहां  भारतीय  संवर्धक  कंग्नी  1956  की  घारा  372(4)  के  प्रावधानों

 के  अन्तगंत  आता  तो  वह  उक्त  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  प्रपत्र  पर  कंपनी

 कार्य  विभाग को  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  करेगा  जिसके  साथ  आवध्यक  शुल्क  तथा  फेरा

 1973  की  धारा  27  के  अन्तगंत  आवेदन  पत्र  को  प्रतिलिपि  भी  संलग्न  करेगा  ।

 भारतीय  संवर्धक  से  आशा  की  जाती  है  कि  वह  णाणिज्य  मंत्रालय  को  संयुक्त  उद्यम

 के  संत्रंथ  में  निर्धारित  प्रपक्ष  पर  वाधिक  निष्पादन  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
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 9630.  श्री  असर  सिंह  राठवां  :  क्या  वाणिल्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  शुष्क  बन्दरगाहों  की  संख्या  कितनी  है  और  वे  कहाँ-कहां  स्थित  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  अथवा  इन्हें  स्थापित  किए  जाने  क ेसमय  से  अब  तक  इन

 बन्दरगाहों  से  किए  गए  व्यापार  का  ब्यौरा  क्या

 कया  इनका  कार्य  संतोषजनक

 यद्दि  तो  क्या  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  और  शुष्क  अन्दरगाहें
 स्थ्रापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (=)  यदि  हूं  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वाणिण्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियरंजन  वास  मुन्शी  ओर  देश  में  कोई

 शुष्क  बन्दरगाह  स्थापित  नहीं  किए  यए  अन््तर्देशीय  स्थानों  में  रेलबे  द्वारा  अब  तक  सात
 देंशीय  कन्टेनर  डिपो  सी  स्थापित  किए  गए  हैं  ताकि  कन्टेनराइज्ड  कार्गों  के  अन्द:-नोडीय

 परिवहन  के  लिए  समेकित  सेवाएਂ  प्रदान  की  जा  इन  आई०सी०डी०  के  स्थान  तथा  हैंडल  किए
 गए  ट्रैफिक  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :-

 आईसी०्डो०  का  स्थान  20  फुट  समतुल्य  एककों  के  रूप  में

 हेंडल  किए  गए  कन््टेनरों  की  संख्या
 1983-84  1984-85  1985-86  5-86

 ]:  बंगलौर  886  2631  4854

 2.  गंदूर  40  60  162

 3.  अनापरुती  1276  1096  1026

 4.  कोयम्वतूर  29  1346  2317

 5.  नई  दिल्ली  104  3676  11548

 6.  हे  रा  30

 7.  लुधियाना(धनदेरी
 न  न  न

 कुल  9335  8809  19937

 1986-87  में  इन  आइ०सी०ही०  के  द्वाद्ा  हैंडल  किया  गया  कुल  ट्रैफिक  अनन्तिम  रूप  से

 अनुमानतः  30112

 जी  हां  ।.
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 और  (8)  देश  के  विभिम्न  पत्तनों में  ऐसे  14  अतिरिक्त  स्थान  अधिज्ञात  किए  गए
 जिनमें  भविष्य  में  आई०सी०डी०  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भाव्यता  इन  केन्द्रों  के  आई०सी०डी०
 को  स्थापित  करना  ट्रैफिक  की  मात्रा  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 हंगरी  को  सिर्धात

 ध्वी  यश्नवन्तराथ  भडल्स  :  क्या  थाजिक्ष्य  सन््ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  वर्ष  1985  के  दोरान  है  गरी  को  किए  जने  बाले  सिर्यात  में  बंद्धि

 यदि.हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  तथा  कोन-कोन  सी  वस्तुओं  का  निर्यात  किया

 वर्ष  1986  के  दौराम  उस  देश  के  साथ  व्यापार  संतुलन  कैसा  और

 इस  देश  के  साथ  निर्यात  व्यापार  बढ़ाने  के  लिएं  कौन  से  कदम  उठाए  गए  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियरंजन  दास  :  से  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दोरान  भारत-हन्गरी  व्यापार  के  व्यापार  कारोबार  तथा  व्यापार  संतुलन  की  स्थिति  निम्नोक्त

 अनुसार  है  :--
 मकान  नव  किजललीक  कक  sensi  “-  -  बनਂ  निनन-नमनममन जानना  बन  ले  अमनम+  जाओ  कहने  बे

 रु०

 1984-85  5  1985-86  1986-87

 हन्ग री  को  निर्यात  21.26  26.15  38.78

 हम्यरी  से  श्रायात  30.99  45.51  29.02

 कुल  व्यापार  कारोबार  52.25  71.66  67.80

 व्यापार  संतुलन  —  9.73  +9.76

 जंसा  कि  उपर्य क्त  भांकड़ों  से  देखा  जा  सकता  है  1985-86  के  दोरान  व्यापार  संतुलन  भारत
 के  पक्ष  में  रहा

 हन्गरी  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  निम्मलिखित  उपाय  किए  गए

 व्यापार  के  विविधीकरण  और  विस्तार  पर  विधारवि  मर  करने  कै  लिए  अन्तर
 कारी  जैठकें  ।

 हन्गरी  की  कम्पनियों  के  साथ  एम  एम  टी  क्षी  भोर  एस  टी  सी  के  प्रति-व्यापार  क्षेत्र

 का  विकास  करने  कीं  संभावनाओं  का  पता  लगाना

 वाणिज्यिक  स्तर  के  प्रतिनिधिमण्डलत्रों  का  आदान  प्रस्सन  ।

 भारत  से  हम्शशी  को  निर्वात  किए  जाने  बाली  मुख्य  मदे  सोयामौल  एक्स  काली

 लोह  ग्र  हौजरी  ओर  पटसन  और  पटसन  अधे  तैयार  और  तैयार

 चमड़ा  उपभोक्ता  इलैक्ट्रानिक  अनेक  उपभोक्ता  वस्तुए
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 ,  अकमा  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के
 लिए  जिपुरा  सरकार को  राहत  राषि

 9632.  श्री  प्रकाश  चन्द्र

 री  एस०  रघुमा  रेडडी  :

 श्री  सुभाष  यादव  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  बंगला  देश  से  आये  शरकमा  जनजाति  के  शरणाथियों  का

 वास  के  लिए  सरकार  को  अतिरिक्त  राहत  राशि  प्रदान  करने  का  विचार  है  ;  और

 (  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चितामणि  :  ओर  भारत

 चकमा  आदिवासी  शरणार्थियों  उनके  बंगला  देश  भेजे  ज़ाने  तक  निर्वाह  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा

 किये  गये  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिये  त्रिपुरा  सरकार  को  सहायता  अनुदान  रिलीज  कर  रही
 अब  तक  303.23  लाख  रुपये  की  राशि  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  स्वीकृत  की  गई

 चाय  उच्चयोग  की  वित्तपोषण  व्यवस्था  को  स॒व्यवस्थित  करना

 9633.  श्री  सत्येज्  नारायण  सिंह  :  क्या  वाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  उद्येग  की  वित्त  पोषण  व्यवस्था  की  सुव्यवस्थित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संग्रंध  में  मनत्रालयों  के  बीच  किस  प्रकार  का  समन्वय  किया  जा  रहा

 क्या  चाय  उद्योग  को  अविलम्ब  राहत  और  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  जैसा  कि
 विभिन्न  वित्त  पोषण  योजनाओं  में  व्यवस्था  और

 क्या  चाय  उद्योग  की  मोजुदा  समस्याएं  इस  मामले  में  समय  पर  सहायता  न  मिलने  के रे
 कारण  हैं

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मन््त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  सातवीं
 योजना  के  दौरान  बागान  फसलों  की  वित्तीय  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  द्वारा  गठित

 जिसके  अध्यक्ष  एन  ए  बी  ए  आर  के  चेयरमेन  योजना  बिस  चाय  बोर्ड  के
 भारतीय  चाय  एसोसिएशन  तथा  यू  पी  ए  ऐस  वाणिज्य  मन्त्रालय  तथा  कतिपय

 व  णिज्यिक  बेंकों  के  प्रतिनिधि  शामिल  चाय  के  सम्बन्ध  में  एक  अलग  कायदल  ने  जिसे  कृत्तिक  बल
 द्वारा  गठित  किया  गया  चाय  उद्योग  की  वित्तीय  समस्याओं  के  संबन्ध  में  कृत्तिक  बल  को  अपनी

 की  था  ।

 इसके  चाय  उद्योग  के  लिये  संस्थागत  वित्त  के  समन्वय  के  संबंध  में  एक  स्थायी
 जिसके  अध्यक्ष  भारतीय  रिजरं  बैंक  के  डिप्टी  गवंनर  तथा  जिसमें  चाय  चाय  उद्योग

 तथा  वित्तीय  संस्थाओं  एवं  वाणिज्य  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  शामिल  वित्त  से  सम्बन्धित  समस्याओं
 की  जांच  करती
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 ट्रेफिक  लाइट  व्यवस्था  कार्यक्रम

 9634.  भी  कसला  प्रसाद  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  दिल्ली  में  सड़क  दुघंटनाओं  के  बारे  में  3  अप्रेल

 1987  के  अताराकित  प्रश्न  संख्या  5628  के  उत्तर  क  संबन्ध  में  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ट्रेफिक  लाइट  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  ऐसे  सभी
 यातायात  नियंत्रित  करने  वाले  चौराहों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  ट्रेफिक  लाइट  की  व्यवस्था  करने  संबन्धी
 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 वी०  :  समय-समय  पर  सर्वेक्षण  किए  जाते  हैं  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  पूर्षी  कोरीडोर  में  अत्याधुनिक  यातायात  लाइट

 प्रणाली  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  कन्नाट  प्लेस  क्षेत्र  से  शुरू  होने  वाले  कुछ  महत्वपूर्ण  चोराहों  पर

 समकालिक  संकत  प्रणाली  आरम्भ  करने  का  भी  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 जेल  सुधार  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 9635.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण०  अस्यर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्न  राज्यों  की  वर्ष  1986-87  के  दौरान  जेल  सुधारों  के  लिए  कोई  कंन्द्रीय

 सहःयता  दी  गई  है

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 जेल  सुधारों  के  संबन्ध  में  मुल्ला  समिति  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्तामणि  :  ओर  (a)  :  जी  श्रीमान

 आठवें  वित्त  आयोग  के  अधिनिणंय  के  अधीन  1985-89  के  लिए  137.5  करोड़  रुपए  के

 कुल  परिव्यय  की  स्वीकृति  दी  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  उपसब्ध  सूचना
 के  राज्यों  को  1:85-86  क॑  दौरान  की  गई  25  प्रतिशत  अदायगी  के  अतिरिक्त  1986-87
 के  दौरान  135.70  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  गयी  ।

 जेल  सुधार  के  लिए  मुल्ला  समिति  पर  किया  गया  कुल  व्यय  लगभग  23.72  लाख
 रुपये  का
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 लिखित  उत्तर  8  1987

 84  में  हुए  दंगों  के  पीड़ितों  को  अनुग्रह  राशि  का  शीह्म

 भुगतान  करने  के  लिए  समिति  का  गठन

 9636.  भरी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  1984  में  दंगों  के  ऐसे  पीड़ित  व्यक्तियों  जिनके  व्यापारिक

 प्रतिष्ठानों/दुकानों  का  बीमा  नहीं  हुआ  था  की  रंगनाथ  मिश्र  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 और  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  उचित  मात्रा  में  अनुग्रह  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  करने  के  लिये  दिल्ली
 प्रशासन  के  परामछें  से  एक  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  कया

 दिल्ली  में  1984  में  हुए  दंगों  के  पीड़ितों  को  अनुग्रह  राशि  का  शीघ्र  भुगतान
 करने  के  लिये  क्या  काय  विधि  निर्धारित  की  गई  और

 क्या  1984  दंगों  पीड़ित  एसोसियेशनਂ  ने  इस  समिति  में  स्वयं  को  सम्बद्ध
 करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  दिया  है  और  यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  चितासणि  :  जी  श्रीमान्  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अभी  रूप  रेखा  तैयार  नहीं  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  किन्तु  दिल्ली  में  1984  के  दंगा
 पीड़ित  व्यक्तियों  को  उपयुक्त  अनुग्रह  पूर्वक  अनुदान  की  ज्ञीध्र  अदायगी  करने  के  लिए  कोई  समिति
 गठित  नहों  की  गई  है  ।

 पाकिस्तान  से  आए  सिन्धी  प्र  वासियों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  करना

 9637.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  से  आये  सिन्धी  लोगों  ने  भारतीय  नागरिकता  के  लिये  आवेदन  किया
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कासिक  शिकायत  तथा  पेदान  मंत्रालय  सें  राज्य  मन््त्रो  लथा  गृह  सम्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  सरकार  को  पाकिस्तान  से  आये  कुछ  सिन्धियों  से  भारतीय

 नागरिकता  प्रदान  करने  के  लिए  आवेंदन  प्राप्त  हुए  नागरिकता  1955  और  उसके
 अन्तगंत  नियमों  के  अधीन  संवेधानिक  अहंताओं  को  पूरा  करने  वाले  व्यक्तियों  के  भावेदनों  को  स्वीकार
 किया  जा  रहा  है  और  नागरिकता  प्रदान  की  जाती

 शरण  कपड़ा  मिलों  द्वारा  फालतू  भूसि  को  बिक्रो

 9638.  क्री  एम०  वी०  चन्प्रदोखर  मृति  :
 झ्ी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  द्वारा  फालतू  भूमि  की  बिक्री  के  लिए  एक  नई  त्रुटि
 रहित  प्रणाली  तैयार  करते  का  विचार  है  जैसा  कि  विनांक  15  1987  के  दृष्डियन  एक्सप्रैस
 में  प्रकाशित  हुआ

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  मामला  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  रुग्ण  मिलों  में  बिक्री
 निधियों  को  पुनः  आरम्भ  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आगे  क्या  कदम  उठाये  ज॑  ने  का  विचार

 अस्त्र  सन््त्रालय  में  उप  संत्रो  एस०  कृष्ण  :  निर्धारित  शहरी  भूमि  अधिकतम
 सीमा  प्राधिकरण/तथा  या  राज्य  सरकार  ऐसी  बसी  जमीन  के  निपटारे  के  लिये  नियम  तथा  कायंप्रणाली
 बनाने  में  सक्षम  हैं  ?

 नहीं  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जासूसो  गिरोह

 9639.  श्री  परसरास  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  ओर  चालू  वर्ष  के  दौरात  कितने  जासूसी  गिरोह  पकड़  गये

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 देश  में  जासूसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपच्ाारात्मक  उपाय

 किये  जाएँगे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  म्रन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 री  पी०  चिदस्थरस  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  जहरोली  गस  का  उत्पादन

 9640.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  कया  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  पाकिस्तान  एक  ऐसी  जहरीली  गंस  का  उत्पादन  कर  रहा
 है  जिसका  गैस  म्यूनीटिओन््सਂ  जैसी  युद्ध  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  ईघन  के  रूप  में  प्रयोग
 किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबन्ध  में  राजनयिक  अथवा  अन्य  प्रकार  के  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 विदेश  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्चो  एड्आर्डो  सरकार  ने  पाकिस्तान  द्वारा
 रासायनिक  हथियारों  का  उत्पादन  किये  जाने  से  सम्बद्ध  ख़बरों  को  देखा
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 ऐसीਂ  सकी  डिनका  की  सूरक्षम  पर-प्रभाब  पड़ता  ध्यानपूर्वक

 मूल्मांकल  कियाਂ  जाता  और  उपयुक्त  कदम  उठाये

 सरकारिया  आयोग

 9641.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  राज्य  संबन्धों  की  समीक्षा  के  लिए  स्थापित  किए  गए  सरकारिया  आयोग  के

 निर्देश  पदों  के  संबन्ध  में  किसी  राज्य/पक्ष  ने  आपत्ति  की

 यदि  संबन्धित  राज्यों/पक्षों  क ेनाम  क्या  हैं  और  उनके  द्वारा  क्या  स्पष्ट
 आपत्तियां  उठायी  गयी

 इन  आपत्तियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिय

 क्या  जिन  राज्यों/पक्षों  ने  आपत्तियां  उठायी  हैं  उन्होंने  आयोग  को  दिया  है  अथवा
 उसके  साथ  बेठकी  की  और

 उन  राज्यों/पक्षों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अब  तक  आयोग  को  ज्ञापन  दिये  हैं  अथवा
 बैठकें  की  हैं  ?

 गृह  सस्थालघ  राज्यਂ  सन्त्री  :  विद्ारा्थं  विषय  के  बारे  में
 सरकार  को  कोई  ऐसी  आपत्ति  की  नहीं  है  लेकिन  सभी  राष्ट्रीय  राजनैदिक  दलों
 तथा  राज्यों  (2  राज्यों  को  दृवारा  मामलों  पर  विचार  व्यक्त  करते  हुए  आयोग  को  ज्ञापन

 प्रस्तुत्त  किये  गये  हैं  ।

 से  प्रश्न  हो  नहों  उठते  ।

 आयोग  हाल  ही  में  बनाये  गये  2  मिजोरम  और  अरुणाचल  प्रदेश  के
 अलावा  सभी  राज्य  सरकारों  से  ज्ञापब/उत्तर  प्राप्क  हो  जिन  राजनेतिक  दलों  ने-प्रश्फेशरी  के

 उत्तर/अपने  ज्ञापन  फ्रस्तुल  किए  हैं  उनकी  सूची  विद्वरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उन  राजनैतिक  पार्टियों  की  सूची  जिन्होंने  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  के  बारे  में  सरकारिया  आयोग
 की  के  उत्तर/क्षापत्  भेजे

 राष्ट्रीय  पार्टियां

 1.  भारतीय  जनता  पार्टी

 कृम्युतिस्ट  पार्टी  आफ  इण्डिया

 कम्युनिस्ट  पार्टी  आफ  इण्डिया

 अप्डियन  कांग्रेस  इण्डिया  कांन्रेस  कमेटी

 इण्डियन  नेशनल  कांग्रेस फ

 है
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 जनता  पर्टी

 लोक  दल

 राज्य  पादियां

 आल  इण्डिया  फावर्ड  ब्लोक

 द्रथिड  मुनेत्र  कडगम

 केरल  कांग्र  स

 महाराष्ट्वादी  गोमांटक

 मुस्लिम

 एण्ड  वर्करय्  पर्दी  आऋ  इप्डिया

 रिवोस्यूशम रीः  खोलालिस्ट

 शिरोमणि  अकाली  दल

 सिक्किम  संज्ाल  करियध्न

 पंजीकृत  पार्दियां

 झारखंड  मुक्ति  मोर्चा

 नागालैण्ड  पीपुल  पार्टी

 रिपब्लिकन  पार्टी  आफ  इण्डिया

 सोसलिस्ट  यूनिदी  सेन्टर  इण्डिया

 अन्य  पार्टियां/प्रूप्स

 एक्शन  कमेटी  आफ  नोथे-इस्ट  रिजनल  पार्टिज  कार्फेस

 असोम  जातीय  वादी  दोल

 भारतीय  जनता  युवा  मौर्चा

 डेमोक्रोटिक  सोशलिस्ट  पार्टी

 गोमन्त  लोक  पोक्स

 इण्डियन  नेशनल  कांग्रेस  डिसीडेस्ट

 केरल  कांग्रंस  ग्रू

 खासी  हिल्स  औटोनोमस  डिस्ट्रीक्ट  काउंसिल

 मलयाली  देशीय  मुन्नानी
 नमाध  कडगम

 प्रजा  सोसलिस्ट  पार्शी

 श्पब्लिकत  पार्टी  आक्  इष्डिया
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 33.  रिवोल्यूशनरी  कम्युनिस्ट  पार्टी  आफ  इण्डिया

 34.  तमिल  अरासू  कडगम

 35.  तमिलनाडु  कामराज  कांग्र  स

 36.  तेलगू  जत्ती  बिमुक्ति  संगम्

 37.  यूनाईटेड  गोवंस

 38.  युवा  जनता  ।

 मा  सुरक्षा  बल  में  भर्तो

 9642.  प्रो०  नार/यग  चन्द्र  पराधार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  माच/अप्रैल,  1987  में  सीमा  सुरक्षा  बल  में  की  गई  भर्ती  1987  में
 सीमा  सुरक्षा  बल  में  की  गई  भर्ती  में  हिमाचल  प्रदेश  के  उम्मीदवारों  क ेसाथ  अन्याय  किये  जाने  की

 कोई  रिपोर्ट  मिली

 यदि  तो  धर्मशाला  में  की  गई  भर्ती  और  बाद  में  जालन्धर  में  अनावश्यक  छंटाई
 किये  जाने  के  बारे  में  वास्तव  में  क्या  शिकायत  मिली  और

 सरकार  ने  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या

 ठही  की  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  और  कुछ  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  धर्मशाला  में

 सु०  ब०  द्वारा  चुने  गये  उम्मीदबारों  की  जालन्धर  में  पुनः  उसी  प्रकार  की  परीक्षा  और  जाँच  की

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  और  प्रकरण  में  उचित  कायं  वाई  की  जाएगी  ।

 महाराष्ट्र  में  रई  की  गांठों  को  खरीद

 9643.  श्री  प्रतापराव  बी०  भोसले  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  राज्य  संघ  से  रूई
 की  गांठें  खरींदने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  पर  वया  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उत्प्रवासो  अभिकों  के  लिए  विदेशों  में  दकोलों  की  नियुक्ति
 9644.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  सरकार  ने  विदेशों  में  उत्प्रवासा  भारतीय  श्रमिकों  के
 दायों  के  मुंकदमें  लड़ने  के लिए  वकील  नियुक्त  करने  तथा  उनके  वहां  फंसे  रह  जाने  की  स्थिति  में
 उनके  प्रत्यवतंन  का  खर्च  वहन  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  नटबर  :  और  उत्प्रवासन
 1983  में  प्रस्तावित  संशोधन  के  एक  अंग  के  रूप  में  इस  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है

 कि  उत्प्रवासियों  क ेलिए  भी  ऐक  कल्याण  कोष  बनाया  जाए  जिसमें  प्रमुख  रूप  से  उत्प्रवासन  शुल्क  से
 धन  प्राप्त  जब  कल्याण  कोष  की  स्थापना  हो  जाएगी  तो  इससे  उत्प्रवासियों  को  स्थानीय

 आदि  में  उनके  विवादों  में  कानूनी  सहायता  दी  सकती  है  ।

 विदेशों  में  फंसे  भारतीय  श्रमिकों  को  भारत  में  उत्प्रवासी  के  संरक्षकों  के  यहां  जमा  सुरक्षा
 राशि  से  उन्हें  प्रत्यावितित  करने  का  प्रावधान  पहले  से  ही  ऐसे  किसी  निराश्चित  भारतीय  को

 प्रत्यावतित  करने  की  शक्ति  भारतीय  मिशनों  को  भी  प्राप्त  है  जो  अपने  कोंसली  दायित्व  के  एक  अंग

 के  रूप  में  उनसे  दस  बात  की  प्रतिज्ञा  ले  लेने  के  बाद  उन्हें  भारत  भेज  सकते  है  कि  भारत  पहुंचकर  वे

 अपने  ऊपर  की  गई  खर्च  की  राशि  लौटा  इसी  तरह  भारतीय  मिशन  किसी  भी  भारतीय  राष्ट्रिक
 को  वकील  से  भी  मिलवा  सकते  हैं  लेकिन  उन्हें  वकील  की  फीस  आदि  का  खज  वहन  करने  का

 अधिकार  नहीं

 आन्ध्न  प्रदेश  में  रुण  कपड़ा  मिर्ले

 9645.  श्री  वी०  तुलसीराम  :  क्या  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  3।  1987  को  कितनी  और  कौन-कौन  सी  कपड़ा  मिलें  रुग्ण

 आन्ध्र  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  मिलवार  कौन-कौन  सी  मिलों  का  पुनरुद्धार
 किया

 सातवीं  पंचवध्र  यु  योजना  अवधि  के  दौरान  किन-किन  मिलों  का  पुनरुद्धार  किया
 और

 उपयुक्त  अवधि  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  भी  सरकार  ने  इन
 मिलों  के  पुनरूद्धार  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  कृष्ण  :  31.3.87  को  विद्यमान  स्थिति
 के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  में  दो  रुग्ण  बन्द  सूतो  कपड़ा  मिलें  ये

 1.  दीवान  बहादुर  राम  गोपाल  मिल्स  सिकन्दराबाद  ।

 2.  श्री  रामचन्द्र  स्पिनिंग  पाण्डलपाका  ।

 रुग्ण  कपड़ा  मिलों  का  नवीकरण  एक  सतत  प्रक्रिवा  है  जोकि  विभिन्न  बातों  पर  निर्भर

 करता  है  ज॑से  पुनस्थापना  पेकेज  के  कार्यान्वयन  की  कुशल  मांग  और  बाजार

 रूई  की  कीमतें  तथा  अन्य  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  लागत  आदि  ।
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 उन्त  मिलों  के  नौभ  बताना  संभव  नहीं  है  जिनका  सातवीं  पंचवर्षीय  योजमा  अवधि  के

 दौरान  मनंथींक रण  किया  जार्टगां  क्योंकि  लेखा  नवीकरण  ता्षी  किया  ज  सकतो  है  जब  रण  मिलीं

 पुनस्थायना  पैकेज  के  लिए  आवेदन  किया  हों  ।

 सरकार  रुणण  भिलों  के  पुलरूद्वार  के  लिए  वित्तीय  सहश्यसा  नहीं  देसी  ये  निधियां

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दी  जाती  है  ।

 पुलिस  1860  में  संशोधन

 9646.  थीं  वी  तुलसीशॉब  :  क्या  गंहँ  मश्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1860  में  संशोधन  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विंचाराधीस  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लौंक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  संज्रालथ  में  राज्य  संत्री
 पौं०  :  और  पुलिस  मधिनियभ  1861  की  राज्य  संरकारों  के  पशभं  से

 पुनरीक्षा  की  जा  रही

 फ्येटन  के  संबंध  में  समन्वय  समिति

 9647.  श्री  बी०  तुलसीरास  :  क्या  पर्येठन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दक्षिण  राज्यों  में  पयंटन  का  विकास  करने  हेतु  देश  के  प्रत्येक
 दक्षिणी  राज्य  से  एक  प्रतिनिधि  सहित  एक  उच्च  स्तरीय  समन्वय  समिति  गठित  की  गई  और

 (a)  यदि  तो  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  और  इस  समिति  के  सुझाव  सरकार  को
 कार्यान्वयन  हेतु  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाते  की  संभावन  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 उत्तर  श्रदेषां  के  अलमोड़ा  और  पिथयौरागढ़  जिलों  में  युद्ध  मैं
 मारे  गएं  सैनिकों  की  विधवाएं

 9648.  श्री  हरीश  रावत  :  क्यां  रंक्षां  भन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  ओर  पिथीरागढ़  जिलों  में  युद्ध  में  मारें  गए  सैनिकों  की
 विधवाओं  कीं  कूल  संख्या  कित्तनी  भौर

 इस  विधवाओं  की  रोजंगार  प्रदान  करने  के  लिए  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  किए  गए  प्रयासों
 का  ब्यौरा  कया  है  ?
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 सक्षा  मंत्रासम  रक्षा  अनुल्धान  भोर  व्क्तास  विजाध  में  रक्त्स  मंत्रों  अरुण  :
 उत्तर  प्रदेश  के  अन्मोड़ा  जिले  में  युद्ध मे ंमारे  गए  सैनिकों  की  202  विधवाए  है  और  पिथोराग्रढ  जिले
 में  इनकी  संड्या  313

 भाग्त  सरकार  के  विद्यमान  अनदेशों  के  अन्तगंत  रोजगार  केन्द्रों  क  अधिसूचित  केन्द्रीय
 सरकार  में  समूह  और  के  वगों  की  50  प्रतिशत  रिक्तियों  को  प्राथमिकता  बाली  श्रेणियों  के
 उम्मीदवारों  से  भरा  जाता  25.12.1971  कामिक  विभाग  द्वारा  ज्ञारी  अनुदेशों  के  अन्तर्गत

 युद्ध  में  मारे  गए  प्रत्येक  सनिक  के  परिवार  के  दो  सदस्यों  को  रोजगार  केन्द्रों  में  पंजीकरण  किए  बिना
 सीघी  भर्ती  द्वारा  समूह  “ग/'घ”  पदों  में  नियुक्त  किया  जा  सकता  इस  प्रयोजन  के  लिए  युद्ध  में
 मारे  गए  सैनिक  की  पुत्र/प्त्रियों/नजदीकी  रिस्तेदारों  के  अतिरिक्त  परिवार  के  उन  सदस्यों  कों

 नियुक्त  किया  जाता  है
 जो  मृतक  सैनिक  के  परिवार  के  भरण-पोषण  के  ल्लविए  सहमत  होते  हैं  ।  जिन

 पात्र  आश्रितों  की  रक्षा  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  सिविवियन  पदों  में  नियुक्ति  नहीं  हो  पाती  उनके  मामलों
 को  रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  भूत५व॑  सैनिक  सेल  को  भजा  जाता  है  जो  प्राथमिकता
 ]।  के  अन्तगंत  उन्हें  अन्य  मंत्रालयों/विभागों  में  निग्रुक्त  करने  का  प्रबन्ध  करता  है

 कामिक  विभाग  ने  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  प्राथमिकता  वाली  श्रेणियों  को  सूची
 31.7.1984  को  पनः  परिचालित  की  है  ओऔर  राज्य  के  रोजगार  निर्देशकों  को  इससे  अवगत  करा
 दिया  गया  है  ।  श्रम  मंत्रालय  ने  भी  अपने  12.2.1987  के  पत्र  में  राज्य  के  रोजगार  निदेशकों  को
 प्राथमिकता  वाली  श्रंणियों  में  इन  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  कहा  रोजगार  एवं
 प्रशिक्षण  महानिदेशालय  का  भूतपूर्व  सैनिक  सेल  मृत  सेना  कामिक  के  परिवार  के  पात्र  व्यक्तियों  की

 सूची  बनाता  है  और  संबंधित  ब्यौरों
 को  जिला,क्षेत्रीय  रोजगार  केन्द्रों  तथा  पुनर्वास  महानिदेशालय  को

 भेजता  है  ताकि  प्राथमिकता  वाले  पदों  के  लिए  १न  आश्रितों  को  उम्मीववार  के  रूप  में  भेजा  जा  सके  ।
 संबंधित  जिला  सनिक  बोर्ड  भी  रोजगार  देते  वाली  एजेंसियों  को  इन  व्यक्तियों  के नाम  भेजता  है  ।
 उत्तर  प्रदेश  सरकार ने  भी  युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  के  आश्षितों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 रोजगार  देने  रे  लिए  प्रावधान  किए

 ््जउआ्7_्जऱ्फ़_्२्ः<़
 उत्तर  प्रदेश  में  कपड़ा  सिलों  के  लिये  क्सीय  सहायता

 9  49.  श्री  हरीक्ष  रावत  :  बया  वस्त्र  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  दो  गर्थों  के  दौरान  कपड़ा  मिलों  को  कुल  क्रितनी  राशि  की  विशष
 वित्तीय  सहायता  दी

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इन  कपड़ा  मिलों  के  विस्तार  और  इनके  कायंकरण  में  सुधार  के
 लिये  अधिक  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  को  कहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस  ०  कृष्ण  :  1984  से  भ्रब  तक

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  दस्त्र  मिलों  को  सहायता  के  रूप  में  जो  कुल  राशि  दी  गई  है  वह
 नई  एककों  की  स्थापना  के  लिए  4425  लाख  रु०  रही  है  तथा  आधुनिकीकरण  सहायता  के  रूप  में
 5547  लाख  रु०  रही  है  ।
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 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  वस्त्र  निंगम  ने  संडीला  तथा  मेरठ  स्थित

 अपनी  कताई  मिलों  की  आधुनिंकीकरण-सह-विविधीकरण  योजना  की  लागत  के  एक  भाग  की  वित्त

 व्यवस्था  के  लिए  7.05  करोड़  रु०  के  आधुनिकीकरण  ऋण  के  लिए  आवेदन  किया  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  कताई  मिल  (1)  ने  मउनाथ  भंजन  तथा  बाराबंकी  स्थित  अपने  3  एककों  की

 आधुनिकीकरण  तथा  विविधीकरण  योजना  की  लागत  के  एक  भाग
 को  पूरा  करने  के  लिए  6.55

 करोड़  रु०  के  ऋण  के  लिए  आवेदन  किया  इसके  सन्त  कबीर  सहकारी  कताई  मिल्स

 जिला  बस्ती  ने  भी  2.29  करोड़  रु०  के  आधुनिकीकरण  ऋण  की  मदग  की  है  ।

 आइंनेंस  फंफ्ट्री  मरावनगर  से  आयातित  लोहे  की  चोरो

 9650.  श्री  हरोश  रायत  :  क्या  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  9  1987  को  मुरादनगर  आडंनेंस  फैक्ट्री  में  लाखों  रुपये  मृत्य  कं आयातित

 लोहे  को  उस  समय  जब्त  किया  गया  जबकि  उसे  चोरी  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  धस  मामले  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मनन््त्री  शिवराज  वो०  :
 और  9-3-1957  को  मुरादनगर  क॑  एक  ठेकंदार  के  दो  ट्रकों  को  उस  समय  पकड़ा  गया

 जत्र  वे  मुगदनगर  की  आयुध  किर्माणी  के  गेट  से  बाहर  जा  रहे  सुरक्षा  कर्मचारियों  ने  ट्रक  में  ले
 जाए  जा  रहे  अनुपयोगी  रेत  के  नीचे  छिपाये  गये  लगभग  4000  रुपए  मूल्य  के  70  कि०  ग्र।०  नोहे  के

 टुकड़े  और  ।0।  220  डले  कच्चा  लोहा  पकडा  ।  उसी  दिन  आकस्मिक  जांच  में  एक  अन्य
 जिसको  टूटे  हुए  कप्सਂ  का  ठेका  दिया  गया  के  एक  ट्रक  में  142  वजन

 की  अवैध  सामग्री  पायी  गई  और  इस  सामग्री  को  लोडिंग  साइड  में  ही  उतार  दिया  गया  ।

 दोनों  ठंकंदार  के  ठेके  समाप्त  कर  दिए  गए  हैं  और  एक  जांच  बोर्ड  को  इन  मामलों  की  जांच
 करने  हेतु  कहा  गया  है  ताकि  अपराध  के  लिए  जिम्मेवार  व्यक्तियों  क॑  खिलाफ  कारंवाई  की  जा  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटन  महत्व  के  स्थलों  के  विकास  के  लिए
 मास्टर  प्लान

 9651.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटन  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  राज्य  में  विभिन्न  पर्यटन  केन्द्रों  का
 विकास  करने  और  उनके  बीच  समन्वय  बनाये  रखने  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  बनाने  का  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  रेल  कार्ड  पास  सुविधा
 9652.  भी  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  गृह  मं  न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार
 ने

 प्रत्येक  स्वतंत्रता  सैनानी  को  दर्शनਂ  के  लिए  एक  वर्ष  की  अवधि
 के  लिए  बैध  रेल  काई  पास  जारी  किया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  सुविधा  स्वतंत्रता  संभानियों  की  उन  विधवाओं  को  नहीं  दी  गई
 जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  से  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  मिल  रही  है  :  और

 >

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्तामणि  :  केन्द्रीय  राजस्व  से  स्वतंत्रता
 सनानी  पैंशन  प्राप्त  कर  रहे  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वैध  प्रथम  श्रणी  के

 निःशुल्क  कम्पलिमेंट्ररी  रेलवे  प.स  की  सुच्धि  दिनांक  19.11.  86  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए
 बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  नि.शुल्क  यात्रा  सू  विधा  देने  का  उद्दं  ध्य  उन्हें  भाग्त

 जिनकी
 आजादी  के

 लिए
 वे  में  अपनी  इच्छा  के  स्थानों  को  देखने  का  अवसर  देना  था  |  इस  योजना

 में  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाए  शामिल  नहीं  हैं  ।

 दिल्ली  में  बाल  भवन  के  स्थल  पर  स्वतंत्रता  सेनानियों  का  स्मारक  बनाता

 9653.  श्री  विजय  कुमार  यादल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  उस  स्थान  जहां  इस  समय  बाल  भवन  स्थिति  है  ,  अग्र जों  के
 काल  के  दोरान  एक  जेल  थी  ;

 (@)  क्या  इस  जेल  में  तीन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  फांसी  दी  गई  थी  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  तीनों  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  स्मृति  में  उस  स्थान  पर  जहां है  <
 इन्हें  फांसी  दी  गई  थी  ,  एक  स्मारक  वनाने  का  और

 यदि  हां  ,  तो  कब  तक  ओर  यदि  नहीं  ,  तो  इसके  बया  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  तेंद्ञान  म  त्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मत्रो

 पी  ०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  १२  रक्ष  दी  जायेगी  ।

 ]
 समा  सुरक्षा  बल  के  आधुनिकीकरण  की  योजना

 9654.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  !

 क्या  सरकार  सीमा  सुरक्षा  बल  को  आधुनिकीकरण  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिक्तायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  ओर  सीमा  सुरक्षा  बल  को  पहले  ही  सेल्फ  लोडिंग  दूरबीन

 इत्यादि  हथियारों  और  उपकरणों  से  सैस  किया  गया  उनकी  भूमिक्रा  की  महत्ता  तथा

 करण  की  अवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उनकी  उपेक्षाओं  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती
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 उब्रिल्ही  के  फ्िरद्ध  ;  दिका  हों

 9655.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पृल्निस  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जनता  प्राप्त  शिकायतों  में  से  क्रितती
 यतों  का  निपटान  बाकी  है  ;

 ये  शिकायतें  कितने  समय  से  लम्बित  पड़ी  हुई  हैं  ;

 ओ  किस  अकार  की  हैं  ;  भौर

 है इन'शिकायतों  का  कब  तक  रनिपठान  कर  दिया  जशएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  भन्त्री
 पी०  :  110.

 औसतन  15/20  दिन  ।

 इन  शिकायतों  में  भ्रष्यक्शर  आदि  के  आरोप.हैं  ।

 पुलिप्त  आयुक्त  हवा  रा  शुलिस  उप+आम्रकत  के  सत्य  की  वासी  साप्ताहिक  बैठकों  में
 लम्बित  शिकायत्ञों  पर  उनके  शीघ्र  निपटान  के  लिए  विचार-विमश  किया  जाता  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  की  विशेष  संघटक  योजना

 9656.  भ्री  अनाबि  श्वरणद्राप्त  ख़ाशिक्िय  सग्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठक्के  मन्नालय  ने  1986-87  6-87  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  एक  विशेष
 संघटक  योजना  तैयार  की  थी  ;

 यदि  तो  उसमें  शामिल  की  गई  का  ध्यौरा  क्या  है  ;  भौर

 (4)  ब्रोज़बा:के  लिए  कुल  किक्कती  राधि  शिक्षर्रस  अई'है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  मंत्रालय  ने
 1986-87  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  अलग  से  कोई  विशेष  संघटक  योजना  नहीं  बनाई
 है  ।  विभिन्न  वस्तुओं  के  संबंध  विकास  -  पर्सिकेज़्नाओं  े  लग्बन्फ्ति  यरत  बोर्ड  इस
 उद्देश्य  के  लिए  सतृत  आधार  पर  कुछ  योजनाएं  कार्यात्वित  कर  रहे  हैं  और  ब्रदनुसार  बजट  संबंधी
 सदायता  में  प्रतिवर्ष  पर्याप्त  व्यवस्था  क्री  जाती  है  ।

 पुलिस  सैथा  और  अन्य  विधि  प्रवत्तंन  एजेंसियों  में  ट्रेड  यूनियन
 गतिविधियों  पर  रोक  लगाना

 9657.  कुमारी  ममता  बनर्जी  :
 क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व््या-सक्कार  सेबा  और  देश  की  ल्लिल्लि  प्रवत्तंन  एजेन्सियों  में  ट्रेट
 यन  यत्तिविधियों को  फेषित  करे को  ध्यव्रस्था-करने  के  लिए  विप्नेयक  अ्रस्युत  कदने  का
 विचार  है  ;  ओर
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 यदि  तो  ऐसे  विधेयक  के  ससद  में  कब  स्थापित  किए  जानें  की  संभाकता  है  ?

 लोक  शिकायत  तंथों  पेंहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  बतंमानत  नियम  अर्थात  १लिस  बल  पर  अधिनियम

 1966  के  अलावा  इस  विषय  में  इस  सश्रय  केन्द्रीय  विधामसन  कया  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 प्रश्म  ही  नहीं  उठला  ।

 भारत  और  थाईलंड  के  बीच  द्विपक्षीय  संबंध

 9658.  श्रीमती  जयन्ती  पटनॉयक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  थाईलैंड
 के  साथ  हिपक्षीय  संक्धी  और  सहयोग  को  बशावा  देने  कें  लिए  क्या  कदम  उंठाए  गए  हैं  ?

 विदैंद  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कै०  नटेबर  :  थाईलैंड  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंध  और
 सहयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  उच्च  स्तर  पर  एक  दूसरे  के  देश  की  बहुत  सी  यात्राएं  हुई  अक्तूबर  86
 में  हमारे  प्रधान  मन्त्री  की  थाईलैंड  की  यात्रा  के  दोरसान  सिद्धान्त  रूप  में  यह  स्वीकार  किया  गया  था
 कि  विभिनन  क्षेत्रों  में  हमारा  द्विपक्षीय  सहथोग  बहाया  जाए  ।  इसके  बाव  1986  और
 1987  में  क्रमशः  विदेश  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  और  विदेश  राज्य  मंत्री  श्री  नटवर  सिंह  ने

 बकौक  कीं  यात्रा  थाईैलैण्ड  की  राजकुमारी  महाचेक्री  सिरीधोर्न  भी  1987  में  भारत  की
 यांत्रां  पर  आई  और  तीन  सप्ताह  तक  यहां  इस  बात  पर  सहमति  हुई  है  कि  भारत  और
 थयाईलैण्ड  के  बीच  एक  संयुक्त  आयी4॑  गठित  जाएगा  ।

 मलयेशियार  के  साथ  प्रतिकल  स्वापार  संतुलन

 9659  :  श्रीमती  ज॑यन्ती  पंटनॉथक  :  क्या  वार्णिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कऋारत  का  मलबेशिया  के  साथ  प्रतिकूल  व्यापार  संतुलन  बढ़ता  जा  रहा  है

 यंदि  तो  इस  संबंध  में  कौन  से  सुंधारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  मलयेशिया  सरकार  से  इस  संधन्ध  में  बातश्वीत  की  गई  है  ;

 य॑ँदि  तो  £स  स॑यन्ध  में  मलंयेशिया  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 (३)  प्रतिकल  व्यापार  संतुलन  को  कम  करने  के  लिए  कोन  से  संयुक्त  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 शॉनिंस्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रन्ंजन  वास  :  (  लयेशिया  के  साथ  मारत
 का  ध्येपिाशर  घांटा  जो  1982-83  मं  153.27  करोड़  रु  1984-85  में  बढ़कर  477.51
 रु०  हो  गया  ।  1985-86  मैं  न  कैंबल  हमारे  आयातों  के  मूल्य  में  गिरावट  आने  के  कारण

 अपितु  हमारे  निर्यातों  में  पर्याप्त  बृद्धि  होने  की  बजह  से  भी  काफी  घटकर  277.31  करोड़  रु०  रह
 गया  ।  1986--  87  )  में  व्यापार  घाटा  337.62  करोड़  रु०  हो

 व्यापार  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  जो  सुधारात्मक  उपाय  किए
 जा  रहे  उनमें

 शामिल  हैं  हमारे  निर्यातों  को  विनिमित  माल  और  बल्क  वस्तुओं  के  रूप  में  विविधीकृत  करना  तथा
 साथ  ही  मलेशिषाई  जधिकरियों  के  साथ  वार्ता  आधार  पर  मारतीय  कम्पनियों  के  लिए  पश्योजनाओं
 की  संविदाओं  के  जरिए  निर्यात  संत्रधंत  ।
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 जी  हां  ।

 मलेशियाई  सरकार  व्यापर  अन्तर  ल  को  कम  करने  के  लिए  प्रभावी  उपाय  करने  के  लिए

 सहमत  हो  गई  है  ।

 व्यापार  अन्तराल  को  कम  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  व्यापार  स्तरों  पर  किये  जा  रहे
 प्रयासों  में  शामिल  है  ;  भारतीय  कम्पनियों  की  मलेशिया  में  परियोजनाओं  में  और  अधिक  भागोदारी

 प्रतिनिधि  मंडलों  का  आदान-प्रदान  तथा  व्यापार  भेलों  व  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  ।

 बल्गारिया  के  साथ  सम्बन्ध

 9660.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बल्गारिया  का  विपक्षीय  सहयोग  के  अन्तर्गत  भारत  से  कम्प्यूटरों  को  खरीद  करने
 का  विचार  है  ;  और

 ह्विपक्षीय  सहयोग  के  अन्तगंत  बल्गारिया  से  अन्य  किन-किन  चीजों  का  आयात  किए  जाने
 और  उसे  किन-किन  चीजों  का  निर्यात  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 वा  ज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  प्रियरंजन  दास  :  और  भारत  से

 बल्गारिया  को  1987  में  निर्यात  के  लिए  निर्देशात्मक  सूची  जो  कि  व्यापार  सम्बन्धी
 बल्गारियाई  कायंदल  की  5  या  6  1987  को  हुई  बेठक  में  तैयार  की  गई  निजी  कम्प्यूटरों
 के  लिए  कम्प्यूटर  साफ्टव्रेयर  तथा  कम्प्यूटर  परिधीय  वस्तुओं  सहित  इलेक्ट्रानिक  मदों  के  निर्यात  के

 लिए  व्यवस्था  की  गई  बल्गारिया  से  1987  में  आयात  की  जाने  वाली  मद्दों  की  सूची  में  शामिल
 सोडा  पी.वी  पेराफिन

 पोलिस्टा  लौह  तथा  अलौह  मशीनरी  तथा
 उ  औषधि  तथा  भेषजीय  इलेक्ट्रानिक  संघटक  तथा  शैक्षिक  कम्प्यूटर  एवं

 अखबारी  लोनियर  अल्कालाइन  वें/नि,  टिटेनियम  डायोक््साइड  तथा  विविध  मर्दें
 जिनमें  म्टता  कागज  तथा  कागज  काला
 आदि  शामिल  भारत  से  बल्गारिया  को  1987  में  निर्यात  के  लिए  मर्दे  सूती

 इस्पात  के  तार  के  ग्रफाइट  लोह  अयस्क/पं  मैंगनीज  अभ्रक  तथा
 अभ्रक  तंवार  चमड़ा  तथा  चमड़े  का  निटवीयर  तथ्य  औषधि  तथा
 भेषजीय  कीटनाशन  क,ली  काफी  तथा  इं(टेंट  वस्त्र  मशीनरी

 र्सौ  नरी  पटसन  इलेक्ट्रानिक  निजी  कम्प्यूटरों  के  लिए  कम्प्यूटर
 स  फ्टवेयर  तथा  कम्प्यूटर  परिधीय  बस्तुयें  व  विविध  मर्दे  जिनमें  फोटो  कापीइंग  इलेट्रिक  टाइप

 इलेक्री  पेट्रोलियम  रेज्जिन  आदि  ।

 दिल्ली  में  1984  के  दंगा  पीड़ितों  के  लिए  राहत  कार्यक्रमों  को  लागू  करना

 9661.  श्री  संयद  दाहब॒ुब्वीन  :
 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  के  दिल्ली  के  दंगा-पीड़ितों  के  लिए  राहत  कायंक्रमों  को  लागू  करने  के  बारे
 में  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  मःनदंड  के  संदर्भ  में  |  87  तक  कितनी  प्रगति  ओर
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 प्रत्येक  राहत  कार्यक्रम  के  अस््तगंत  कितने  दावे  प्रस्तुत  किए  उनमें  से  कितनों  को
 स्वीकार  किया  गया  तथा  कितनों  को  रह  किया  गया  ?

 गृह  सस्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चिन्ताम्णि  :  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  ।

 मृत्यु जख्मी आवास इकाई बीमा को नुक्सान । प्राप्त दावे 3,294 3,725 8,622 469 2 अस्वीकृत दावे 865 5,085 94 3 स्वीकृत दावे 2,425 2,602 3,537 373 4 लम्बित दावे 4 न 2 विवरण दिल्ली प्रशासन ने के दंगा पीड़ितों को निम्नलिखित मानदन्डों पर राहत दी है :-- मृत्यु मामले 20,000 रु० जख्मी 2,000 रु० आवास इकाईयों को हुआ नुकसान : आंशिक नुकसान 2,000 र० भारों नकसान 5,000 रू० कल नकसान रु० ()) 2,245 मृत्यु मामलों में 20,000 र० की दर से भुगतान किया गया 3 मामलों में 20,000 रु० की दर से भुगतान किया जाना है तथा मामलों में 0,000 रु० की अतिरिक्त राशि का भुगतान गिया जाना इसके अतिरिक्त लगभग 2,600 घायल व्यवितयों भौर 3,500 से अधिक आवास इकाइयों तथा नुकसान के मामलों में राहृत दी गई दिल्ली उपायुक्त द्वारा 373 मामलों में बीमा दाबों के सम्वन्ध में 82:8 लाथ रुपए वितरित किए गए हैं । (४) 6,745 मामलों में 33:94 क रोड़ रुपए की राशि के बैंक ऋण दिए गए (४) विधवाओं सहित के दंगा पीडितों को फ्लैट आबंटित किए गए है (५) दंगा पीड़ित विधवाओं को दिल्ली प्रशासन के सरकारी तथा अद्ध संगठनों में रोजगार दिया गया है । अब तक उनमें से 292 ने पद भार संभाल लिया
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 (vi)  3  बिघकाओं की  विवाह  के  उद्देश्य  के  सिके  प्रत्येक  को  5/000  रु०  दिए  गये  48

 विधवाओं  को  भी  उनकी  लड़कियों  के  विवाह  के  फ्रत्मेकਂ  को  000  धिए  गए

 अपंधेडीਂ  तेले  की  निय॑ति

 9662.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1987-88  के  दोरान  अरण्डी  के  तेल  का  निर्यात  वढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रीलिंय  में  राज्य  मन््त्रो  प्रियरंजन  दास  :  सरकार  मूल्य  वधित  रूप
 में  अरुण्डीं  के  तेल  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  रही  इनमें  शामिल  हैं  अरण्डो  तेल

 ऑँधैधीय  के  निर्योत  पर  5%  की  दर  निजलीकृत  अरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  पर  8%  की

 दर  से  तथा  अन्य  व्युश्पंन्भों  के  निर्यात  पर  10%  की  दर  से  भकद  मुआवज़ा  तथा

 जिनेटिड  अरण्डी  के  तेल  तथा  निज्जलीकृत  अरुष्डी  के  तेल  पर  3%  की  दर  से  साभ  ।

 वक्षिण  को  रिया  के  साथ  व्यापार

 9663.  प्रो०  चन्द्रभान  देवी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरात  भारत॑  और  दक्षिण  कोरिया  के  बीय॑  व्यापारं  में  वद्धि  हुई  है  और  यं॑दि  तो
 तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 य।णिज्य  मत्रालव  में  राज्य  मैंत्री  प्रियरंजन  दास  :  जी  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  भ।रत  और  दक्षिण  कोरिया  के  बीच  व्यापार  बढ़ा  जंसा  कि  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 करोड़  रु०

 वर्ष
 ररररज+रः

 निर्याया  आयात  व्यापार  कारोबार

 1983-84  88°66  14635  23501

 1984-85 5  89-46  147°30  236°76

 1985-86  9289  270°58  363°47

 1986-87  73°42  212°68  286°09

 86)

 चिथ्वत॑  चालिंस  केरंघों  की  ऋण  दिए  जोगी  के  संबंध  में  जॉंकलन  करने  के
 के  लिए  कृतिक  बल

 9664:  भ्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :
 श्री  एम०  रधमा  रेड्डो  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  संरकार  ने  देश  में  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  विद्युत  चालित  करघों  को
 निकीकरण  कोर  काय॑  पूंजी  दोमों  के लिये  ऋण  दिये  जमे  के  बारे  में  आंकलम  करते  क॑  लियें  हाल  ही  में
 एक  वि५ष  कृतिक  बल  स्थापित  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  कृतिक  बल  द्वादा  अपनी  सिफारिशों  कम  तक्
 प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  आशा

 वस्च्रसंत्रालय  मे  उप  एस०  कृष्फ़  :  और  जी  ऋण  के
 वर्तमान  प्रवाह  का  अध्ययन  आंकलम  करने  तथा  विकन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  विद्यत  आअलित  करप्रों  को

 ऋण  की  उपलब्धता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  उपाय  सुझाने  के  लिए  वस्त्र  आयुक्त  कौ  अध्यक्षता  में  कृतिक
 बल  की  स्थापना  की  गई  है  |  कृतिक  से  अपनी  रिपोर्ट  को  चार  माह  की  अवधि  में  प्रस्तुत  करने
 को  कहा  गया  है

 टर्कों  के  प्रति  निधि-मण्डल  का  दोरा

 9665.  श्रीघती  वम्नतरागहबरी  :  क्या  बामिज्य  मंत्री  यह्ट  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टर्को  के  किस्ली  प्रतिनिधि-मण्डल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा

 यदि  तो  यदि  कोई  समझौते  किये  गए  हैं  तो  वे  क्या  ओर

 इसके  परिणाम  स्वरूप  टर्की  के  साथ  भारत  के  व्यापार  को  बढ़ावा  मिलने  की
 संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  शाज्य  मम्त्री  प्रिय  रजन  दास  :  पिछले
 भग  एक  वर्ष  से  टर्की  से  ॥छेक  प्रतिनिधिमण्डल  आए  हैं  जिनमें  एक  वह  शामिल  है  जो  1986
 में  टर्की  के  प्रधान  मन्त्री  के  साथ  आया  इन  प्रतिनिधि  मंडलों  के  साथ  किसी  भी
 चारिक  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  इन  प्रतिनिधि  मण्डलों  से  भारतीय  ओर  टर्की  के  व्यापार
 और  उद्योग  क्षेत्रों  को  विभिन्न  क्षेत्रों  में  एक  दूसरे  की  क्षमता  तथा  संभाव्यता  को  बेहतर  तरीके  से
 जानने  में  सहायता  मिली

 यूरोपीय  आर्थिक  सम्रुदाप्य  क्षेत्र  भें  भारक़ीय  वस्सुओं  के  लिए  बेहतर
 बाजार  तेयार  करने  के  लिए  फ्रांसोीसी  सहायता

 ०666.  श्रीमतो  बसवराजेद्बरों  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  आथिक  समुदाय  क्षेत्र  में  अपनी  बस्तुओं  के  लिए  बाजार  में
 विस्तार  करत  हेतु  फ्रांसीसी  सहायता  की  मांग  की

 ग्रदि  तो  क्या  1986  के  दोराक़  फ्रांसीस्री  क्िदेश  व्यापार  मंत्री  के  साथ

 उनकी  अनक  बार  बात  चीत  हुई  #  और

 यदि  तो  फ्र  स-यू  रोगीय  आर्थिक  समुदाय  क्षेत्र  में  भारतीय  वस्  ुओं  के  लिए  बेहतर
 4 बाजार  तंधार  करने  मे  किस  सीमा  तक  सहमत  हुआ  है  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रम्जन  वास  और  जी  हां  ।

 1985  में  तकनीकी  ओर  आधिक  सहक्ोोग  प्ंद्ंघी  भारत  फ्रांसीस्तो  सयुक्त  सम्रिश्ति  की

 दिल  में  हुई  फंचवी  बैठक  के  दो?ान्र  भारतीय  पक्ष  में  भारत  के  कतिपग्र  निर्यात  उत्पादों  के  लिए  ब्रेहतर
 प्रवेश  पाते  के  छिए  फ्रंसीस्लो  सहायता  प्राप्त  करने  छा  अनुरोध  किया  1986  में  जब
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 फ्रॉंसीसी  विदेश  व्यापार  मंत्री  भारत  के  दौरें  पर  आए  थे  तो  उंनके  साथ  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय
 देशों  में  अधिक  बाजार  प्रवेश  के  प्रश्न  पर  भी  विचार-विमर्श  हुआ

 फ्रांसीसी  प्राधिकारियों  ने  इस  संबंध  में  भारत  के  अनु  रोधों  को  नोट  कर  लिया  है  तथा

 यरोपीय  आर्थिक  सम्रदाय  कमीशन  में  इस  विषय  पर  चर्चा  के  दौरान  उनको  ध्यान  में  रखने  पर

 सहमति  प्रकट  की  है  ।

 गाय  की  चर्बों  के  मासलों  में  उच्च  म्यायालयों  द्वारा  सरकारी  आदेश्षों
 का  अपास्त  किया  जाना

 9667.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  ख्लां  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  मामले  में  आपात  1955  के

 खण्ड  8:1  के  अंतगंत  जारी  किए  गए  सरकारी  आदेश  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  अपास्त  कर  दिए

 गए  और

 क्या  सरकार  ऐसे  सभी  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  करेगी  ?

 .  वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ]
 अांउमारो  क्षेत्रों  मे ंचोरी  और  अनधिकृत  प्रवेंग  रोकना

 9658.  श्री  वा  चन्द्र  जेन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  राज्यों  में  चांदमारी  क्षेत्र  स्थित

 इन  क्षेत्रों  में  अनाधिकृत  प्रवेश  की  रोकथाम  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए
 गए

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  राजस्थान  में  पोखरन  के  चांदमारो  क्षेत्र  में  ताँबे
 की  चोरी  हुई

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  रक्षा  विभाग  चोरी  के  ऐसे  मामलों  की  रोकथाम  के  लिए  चांदमारी  क्षेत्र  में  पर्याप्त
 प्रबंध  कर  रहा  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  अन  संधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 नागालैंड  तथा  मेघालय  को  छोड़कर  देश  के  सभी  राज्यों  में  चांदमारो  क्षेत्र

 चांदमारी  क्षेत्र  में  अनधिक्ृत  प्रवेश  रोकने  के  लिए  ये  प्रबंध  किए  गए  रेंज  क्षेत्र  का
 सीमांकन  करना  ;  चांदमारी  के  सभी  मार्गों  और  रास्तों  पर  लाल  ध्वज  लगाना  ;  रेंज  के  मुख्य
 निगम  स्थलों  पर  क्षेत्रीय  भाषाओं/हिन्दी  में  बोर्ड  फायरिंग  होने  से  पूर्व  स्थानीय  लोगों  को  पहले
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 सूचित  करना  ;  रेडियो  संचार  सुविधा  के  साथ  प्रवेश/निर्गंग  स्थलों  पर  संतरी  तैमात  करना  और
 फार्यारिंग  के  दौरान  रेंज  को  दौवार  पर  चौकसी  करना  ।

 और  1986  और  19०7  से  अब  तक  ऐसे  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली

 इस  संबंध  में  पर्याप्त  प्रबंध  पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  और  जब  आवश्यकता  होतो  है  तो
 संबंधित  पद्धतियों  में  बराबर  सुधार  किया  जाता  है  |

 विवेश  नीति  सम्बन्धी  परामर्दा  के  लिए  भारतोय  विश्वविद्यालयों  के

 क्षेत्रीय  अध्ययन  केन्द्रों  को  मान्यता  देना

 9669.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेश  नीति  संबंधी  विभिन्न  मामलों  पर  परामर्श  के  लिए  भारतीय

 विश्वविद्यालयों  के  क्षेत्रीय  अध्ययन  केन्द्रों  को  मान्यता  दी

 यदि  तो  म्रान्यता  प्राप्त  ऐसे  कितने  केन्द्र  हैं  और  इन  केन्द्रों  स ेकिस  प्रकार  की

 यता/सलाह  प्राप्त  की  जाती  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विचार  गोष्ठी  और  सम्मेलन  आयोजित  करने  के

 लिए  प्रत्येक  केन्द्र  को अलग-अलग  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  के०  नटवर  :  विश्वविद्यालय  अमुदान  आयोग

 के  माध्यम  से  सरकार  विश्वविद्यालयों  में  क्षेत्र  अध।यन  केन्द्रों  क ेविकास  को  प्रोत्साहित  करती  है  और

 समय-समय  पर  उनके  साथ  मिलकर  काम  करती  है  ।  किसी  भी  क्षेत्र  अध्ययन  केन्द्र  को  इस  तरह
 परामर्श  के  प्रयोजन  से  विशेष  रूप  से  मान्यता  नहीं  दी  गई

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दक्षिण  एशिया  अध्ययन  केल  एशिया  स्टडीज

 जयपुर  को  मान्यता  प्रदान  करना

 9670.  श्री  वृद्धि  चख्र  जेन  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दक्षिण  एशिया  अध्ययन  केन्द्र  जयपुर  को
 परामर्श  और  सम्तर्क  बनाथे  रखने  के  प्रयोजन  से  मान्यता  प्रदान  की  और

 मान्यता  प्रदान  करने  के  मानदण्ड  क्या  हैं  और  सरकार  उस  केन्द्र  से  किस  प्रकार  की
 परामर्शी  सेवा  प्राप्त  करती

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  तटबर  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 के  माध्यम  से  सरकार  विश्वविद्यालयों  में  क्षेत्र  अध्ययन  केन्द्रों  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करती  है  और
 इसमें  दक्षिण  एशिया  अध्ययन  राजस्थान  विश्वविद्यालय  भी  शामिल  हैं  और  समय-समय
 पर  उनके  साथ  मिलकर  काम  करती  किसी  भी  क्षेत्र  अध्ययन  केन्द्र  को  इस  तरह  परामर्श  के

 प्रयोजन  से  विशेय  रूप  से  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 महः  पारषोर्ट आदी  कहना

 9671.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :

 भरी  श्रीहरि  राब  :  क्या  विदेश  मंजी  यह-बताने  छुप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह्द  सच  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी-ज़ितक़े  पास  30  वर्षों  से  अधिक  समय  से

 पासपोर्ट  है और  उनके  पते  में  कोई  परिबतंन  नहीं  हुश्रा  सभी  ओपचारिकताएं  ओर  प्रक्रिया  पूरी
 करने  पर  नए  पासपोर्ट  जारी  किए  जा  रहे

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  यह  भी  सब  है  कि  इस  प्रक्तिया  के  कारण  की  वंधत्त  की  अवधि  बढ़ाने  में
 अनावश्यक  विलम्तब  हो  रहा  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  लदवर  :  अन्तर्राष्ट्रीय  पराम्तपोर्ट  -
 शुरु  में  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  जारी  किये  जाते  हैं  और  पांच  वर्ष  की  अवधि  समाप्त

 हो  जाते  के  बाद  इतनी  ही  अवधि  के  लिए  नवीकृतਂ  किए  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  सभी  अंतर्राष्ट्रीय  पासपोर्ट
 मिलाकर  10  वर्य  के  लिए  वंध  होते  10  वर्ष  की  वंधता  अचधि  सभाष्तਂ  हों  जाने  पर  नए

 पासपोर्ट  के  लिए  अग्रवेदन-किश  जाने  पर  न«  पक्षसपोर्ट  ज्ाडी  किए  जाने  से  सम्बद्ध

 कताएं  और  क्रियाविधियां  पूरी  हो  जामे  के  बाद  वयः  पासप्रो्ट  जारी  किया  जाता  है  ।

 इस  बात  कर  सुर्तिचय  करवा  छ्वोता  है  कि  अलेदक.ने  ऐसा  कोई  प्रतिकूल  काम  नहीं
 किया  जिससे  वह  पासपोर्ट  अधिनियम  1967  के  अधीन  पासत्रोर्ट  प्राप्त  करने  के  अयोग्य
 ठहरता  हो  ।

 इस  क्राम  में  सामान्यतः  उतबाਂ  वक्त  लगता  जिस्तता  नया  पासफोर्ट  जारी  करते  में  ।

 स-य  इंजीनियरी  इलाहाबाद  के  लिए  स्थानीय  सप्लाई  में  धोखाधड़ी

 9672.  श्री  सनत  कमार  संड्स  :

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  राच  है  कि  सैन्य  इंज़ीनिय्ररी  इलाहाबाद  के  लिए  की  गई  स्थानीय  सप्लाई
 में  हाल  में  20  करोड़  रुपए  की  धोखाप्रड़ीं  का  पता  चला  है

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्म्ा

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और  सरकार  द्वारा  दोर्षी  पाये  गये  अधिकारियों
 तथो  उक्त  धघोखाध्रड़ी  में  शामिल  कर्मों/ठेकेदारों  के  विरुद्ध  कया  कार्य॑वा  ही  की  गई  है/किये  जाने  का
 विचार  हैं  ?

 रक्ला  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  बिज्ात  में  रफ्य  मंत्री  अरण  :
 से  इस  मंत्रालय  को  सैन्य  इंजीनियरी  इलाहाबाद  में  20  करोड़  रुपए  की  किसी  धोलाधड़ो
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 लिखिस  उत्तर _  heath की जानकारी नहीं है। लेकिन 25-9-1986 को केन्त्रीय wie ord ने कमाण्डंए ब्क्स  ४

 की  आनकारी  नहीं  लेकिन  में हुई  को  केस्प्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कमाण्डंर  ब्रक्स
 इलाहाबाद  के  कुछ  सप्लाई  आडंरों  में  हुई  अभियमितताओं  का  एक  मामला  दर्ज  किसा  जिसकी  जांच
 की  जा  रही  है  ।

 दिल्ली  हुलिस  करित्  उत्पीड़त  के  बारे  में  सम्राचार

 9673.  श्रीसोहन्मर  म्हफूज  अली  खां  ;  क्या  गृह  मंत्री  प्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।2  घर  के  स्टेटसमैंन  में  प्रकाशित  इस  भ्राशय  के
 समाचार  की  ओर  भ्रधााडै  कि  देरी  से  सात  में  घर  छोट  रहे  असंदिग्ध  और  कानून  का  पालन
 करने  वाले  लोगों  को  पुलिस  द्वारा  कथित  रूप  से  उत्पीड़न  और  अपमानित  किया  जाता

 यदि  तो  इन  समाघषारों  के  बारे  में  यदि  कोई  जांच  कराई  गई  है  तो  उसके  क्या
 परिणाम  निकले  और

 सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 लोफ  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  अपशष्ियों/आतंक्रवातियों  . की  गतिविधित्नों  को  रोकने  के  रात्रि  में

 वाहनों  इत्यशदिं  की  जाष्ध  के  लिए  थुलिस  क़ामिक्रों  को  तंनात  है  ।  एक  पुलिस  उपायुक्त
 को  भी  रात्रि  गण्त  के  लिये  इयूटी  पर  तेनात  पुलिस  कर्मियों  के  पर्यवेक्षण  के  लिए  लेनात  किया  जाता
 है  ।  जब  भी  परेशान  करते/पंसः  ऐंठते  की  शिकायत  मिलती  उस  पर  तुरन्त  कारंवाई  की  जाती  है  ।
 इसके  पुलिस  मुड्यालय  में  पुलिस  उपायुक्त  के  नेत॒त्व  में  सतकता  एकक  है  और  दिल्ली
 प्रशासन  के  एक-भ्रष्टाच/र-विरोधी  शाम्रा  है  ।  इस  संबंध  में  शिकायतें  उनके  पास  भी  दर्ज
 करायी  जा  सकती  हैं  ।

 ड़  इंडस्ट्रस्नल  सूटत  कर  ब्रिकास

 9674.  भ्री  शान्ति  धारोबाल  :  कया  बाणिफ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूरत  में  एक  बड़े  हन्डस्ट्रिवण  एस्टेटਂ  को  क्किसित  किये  जाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यहहि  तो  प्रध्तावਂ  की  मुख्य  बातें  क्या  भोर

 उपयुवत  परियोजना  में  कोन  सी  एजेन्सी  अथवा  एजेन्सियां  शामिल  की  जायेंगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  :  सूरत  के  आसपास  सचिन
 में  हीरा  प्रौद्योगिक  एस्टेट  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 परियोजना  में  आदि  जैसी  सम्बद्ध  सुविधाओं  के

 निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  हो  गों  को  तराशने  तथा  उन  धर पालिब्न  करने  के  लिए  विधिन्न  धरज़ों  में

 लगभग फेक़्टरी एककों तथा एस्टेट में काम कर में ग्रे लगभग 20% के लिए रिहाइशी स्थान के निर्माण की व्यवस्था है
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 परियोजना  का  विकास  हीरा  विकास  सहकारी  समिति  सूरत  द्वारा  किया  जा  रहा
 जोकि  गुजरात  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  है  ।

 गुजरात  में  हीरा  उद्योग  के  मजदूरों  के  कार्य  करने  की  स्थिति

 9675.  श्री  श्ञान्ति  धारीबाल  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  में  हीरों  को  तराशने  और  उन  पर  पालिस  करने  के  कायं  में  लगे  मजदूरों
 की  संख्या  कितनी  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उनकी  काय॑  करने  की  स्थिति  अत्यन्त  दयनीय  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उनकी  काम  करने  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  गुजरात  में  हीरा  तराशने
 तथा  पालिश  करने  के  उद्योग  में  लगे  कामगारों  की  संख्या  तीन  लाख  है  ।

 और  हीरा  प्रोसेसिग  निजी  स्वामित्व  वाली  हैं  तथा  वे  कुटीर  तथा  लघु  क्षेत्रों  में

 हैं  ।  कामगारों  की  क्रार्य  करने  की  दशाओं  में  सुधार  की  गुंजाइश  आवश्यक  ओऔजारों  और  उपस्करों
 को  प्रचलित  करने  के  लिए  उद्यमियों  द्वारा  किए  गए  उपायों  तथा  गुजरात  राज्य  सरकार  की  सहायता
 से  सहकारी  समिति  द्वारा  शुरू  की  गई  विक|सात्मक  परियोजनाओं  से  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  की

 है
 घुधा

 आशा  है  ।

 सुन्दरवन  में  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 9676.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  पयंटकों  के  लिए  इंजन  रहित  बंजरों
 के  निर्माण  क ेलिए  और  अधिक  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  को  कहा  है  और  यदि  तो  उत्त  पर  क्या
 निर्णय  लिया  गया

 क्या  सुन्दरवन  क्षेत्र  के  आन्तरिक  भाग  में  लॉजਂ  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  और

 यदि  तो  सरकार  का  लॉजਂ  के  लिए  वित्तीय  अथवा  अन्य  कोई  सहायता
 देने  करा  विचार  है

 पयटन  मन्त्रो  |  मोहम्मद  सईद  पाश्चम  बगाल  सरकार  के  अनुरोध  सुन्दरवन
 में  इस्तेमाल  के  लिए  एक  बार्जਂ  के  निर्माण  हेतु  राज्य  सरकार  को  700  लाख  रुपये  की
 वित्तीय  सहायता  पहले  ही  प्रदान  की  जा  चुकी  है  ।

 ओर  सुन्दरवन  में  इस्तेमाल  के  लिए  85.00  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत
 पर  एक  लॉजਂ  का  निर्माण  करने  का  एक  और  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  जिसकी  जांच  की
 जा  रही  है  ।
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 होटल  परियोजनाओं  को  स्वोकृति  देना

 9677.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  नयी  होटल  परियोजनाओों  के  लिए  स्वीकृति  देने  की  प्रक्रिया  को  सरल
 बनाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहस्सद  :  और  पर्यटन  विभाग  होटल  परियोजनाओं
 विदेशी  परयेटकों  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुमोदन  प्रदान  करता  नई

 होटंल  परियोजनाओं  के  लिए  ऐसी  क्लीयरेंस  प्राप्त  करने  हेतु  कायंविधि  को  कारगर  और  सरल  बनाना
 एक  सतत  प्रक्रिया  नए  उद्यमकर्त्ताओं  के  मार्गदर्शन  के  लिए  पत्रਂ  सहित  विस्तृत  मार्ग
 निर्देश  पहले  से  ही  हैं  ।

 इटलो  के  साथ  व्यापार  सम्तुलन

 9678.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इटली  के  साथ  व्यापार  संतुलन  की  क्या  स्थिति

 इटली  की  फर्मों  तथा  कम्पनियों  के  साथ  कितने  व्यापार  और  अन्य  प्रकार  के

 सहयोग  करार  किए  और

 कितने  सहयोग  करार  पूरे  हो  चुके  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रियरंजन  दास  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 इटली  के  साथ  भारत  का  व्यापार  सन्तुलन  निम्नोकत  प्रकार  रहा  है  :

 वर्ष  निर्यात  आयात  व्यापार  सन्तुलन

 1983-84  3-8  4  163.76  282.99  -  119.23

 1984-85 5  212.94  296.75  -  83.81

 198  5-8  6*  216.84  319.74  -  102.90

 1986-87*  189.33  328.31  -  138.98
 ०  )

 *अनन्तिम  ।

 और  इटली  की  फर्मों  क ेसाथ  सरकार  द्वारा  कोई  भी  व्यापार  सहयोग  अनुमोदित
 नहीं  किए  गए  हैं  ।  1986  में  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  कुल  958  औद्यागिक  सहयोग  करारों  में  से
 58  इटली  की  फर्मों  के  साथ  थे  ।  1982  से  1986  5  वर्षों  में  इटली  की  फर्मों  के  साथ  ऐसे

 कुल  227  सहयोग  अनुमोदित  किये  गये  थे  ।  अब  तक  अनुमोदित  ऐसे  प्रस्तावों  पर  कार्यान्वयन  के

 लिए  अनुवर्ती  कार्तव्राही  संबंधित  पारियों  द्वारा  की  जाती  है  ।
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 सिक्किम  में  नागरिकता  वि  स्येक्तियाँ को  नागरिकता  प्रदान  करमा

 9679.  श्रो सी०  ज॑गो  रेड्डी  :  क्या  गृह  भन्त्री  यह  बताने  की  करेंगेਂ कि  :

 क्या  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  एक  कैन्द्रीय  दल  ने  गत  वर्ष  जनब  री  में  सिक्किम  में

 रिकता  विहीन  व्यक्तियों  को  नागरिकता  प्रदान  किये  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए
 सिक्किम  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  ओर  जी  श्रीमॉन
 एक  केन्द्रीय  दल  जिसमें  इस  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारी  1987  में  सिक्किस  गा

 और  उसते  सिक्किम  के  मुख्यमंत्री  के  साथ  सिंक्किस  में  विहीन  नागरिकों  से  संबंधित

 समस्याओं  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार-विमर्श  किया  ।  सिक्किम  दोरे  के  दोरान  दल  के  साथ  हुए
 विचार-विमर्श  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मामले  पर  कार  वाहो  की  जा  रही  है  ।

 स!माजिक  ओर  शाजगैतिक  तनावों  के  सम्बन्ध  में  सेमिनार

 9690.  डा०  छृपा  तिथु  भोई  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  सामाजिक  और  राजनैतिक  तेनावों  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  नई  दिल्ली
 में  हुए  एक  दो  दिवसीय  विचारगोष्ठी  में  सभी  प्रकार  की  हिसा  और  ह॒त्याओं  पर  सर्वत्र  रोक  लगाने

 हेतु  वात।वरण  तैयार  करने  के  प्रयास  करने  का  आद्वान  किया  गया

 (4)
 यदि

 तो-विचारगोष्टी  में  अन्य  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  और  उन  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  औ

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है

 गृह  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता्माण  :  से  सरका  विचार  गोष्ठी
 को  आयोजित  करने  की  तारीख  अथवा  इसे  प्रायोजित  करने  वाले  संगठन  के  बारे  में  किसी  जानकारी

 की  अनुपस्थिति  में  इस  विचार  गोष्ठी  भें  की  गयी  कथित  सिफारिशों  पर  प्रतिक्रिया  करने  की  स्थिति  में

 नहीं

 आस्ट्र  लिया  के  साथ  समझोते  पर  हस्ताक्षर

 कृपासिथु  भोई  :  क्या  वार्णिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करं गे  कि  :

 कया  भारत  आस्ट्रेलियाई  तकनीकी  सूचना  केन्द्र  स्थापित  करने  के  संवन्ध  में  दोनों  देशों
 के  बीच  सहथोग  के  स्तर  को  तेजी  से  बढ़ाने  के  लिए  विस्तृत  कार्य-वाही  योजनाओं  के  संम!वैश  के  लिए
 एक  समझोौते  पर  हाल  ही  में  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  निर्धास्ति  शर्तों  के  साथ  द््स  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  उद्देश्य  के  लिए  चुने  गये  क्षेत्रों
 में  इसके  कारण  कितना  सुधार  होगा  ?

 ove
 व।णिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :
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 प्रौयोतिकी  जानकारों  केरदरे  धंय  स््लं  ध्यवकाथ  पॉरिषदे  र्क  विशिष्ठ  उद्देश्यों  की  पमष्टि  स्तर
 चर  अंगति का  संभस्वय  करने  लेंथा  उसे  मॉनिटर  करने  के  लिए  ऐक  केंख  विन्दु  जो  है  :

 )  परस्पर  संतुलि  तल  निर्या  तों  तथा  आयातो  का  बेहतर

 (2)  विनिर्माण  तथा  सेवा के  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  में  संयक््त  उद्यम

 (3)  निरज््रर  अपम्रडिग  के  दोलों  तरफ  प्रोद्योगिकी  का

 (4)  देशों  में  प्रवेश  के  लिए  संयुक्त  विनिर्माण  तेर्था  व्यापारिक

 (5)  मानव  संसाधन  विकास  में  परस्पर  सहयोग  ।

 ये  उन  ओचद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकौय  क्षमता  के  स्तर  के  सभ्वन्ध  भें  दोनों  पक्षों  रे
 कड़े  एकत्र  तथा

 प्रसारित  करेंगे  जिनमें  दोनों  देशों  से  उद्यमों  द्वारा  भारत-आस्ट्रेलिया  सहयोग  स्थापित  होता  है  ताकि
 संयत्र  स्तर  पर  निरन्तर  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  में  और  सहयोग  किया  जा  सके  ।

 चूक  यह  केन्द्र  संयुक्त  व्यवसाय  परिषद  के  सदस्यों  की  उन  थोतीं  कैयारे  में  जानकारी
 प्रदान  करने  के  म  के  रूप  म  का  करेंगा  जिनसे  संगत  प्रौद्योगिकी  खरीदी  जा  सकती  है  अतः

 इसंसे  गए  सहयोग  में  गुंगैवैसा  की  देषधिट  से  सुधार  होने  को  सम्भावना  है  क्योंकि  एंक
 दुसरे

 से  कुछ  ज्ञान  का  आदान  प्रदान  करेगा  तथा  संयुक्त  उत्पादन  की  ध्म्भावमाओं  का  पता

 लग  एगा  ।

 आंध्र  प्रदेदा  में  एक  आयुध  कारखाना  स्थापित

 9682.  श्री  एम०  सुब्या  रेड्डी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  आस्प्र  प्रेदेश  के  जिले  में  सिद्धावतम  में

 एक  ररक्षा-काह्ल्थाना  स्थापित-करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पावन  ओर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी ०
 और  आम्धप्र  प्रदेश  के  कुडष्पा  जिले  में  सिद्धाचतेम  में  रक्षा  आयुध  निर्माणी  स्थापित  करने

 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 मय  क्षेत्रों  में  रंबड  की  खेती  को  बढ़ावा  बेना

 9683.  भ्रौ  पी०  आर०  एंस०  बेंक॒रट॑शान  :  क्या  वाब्िज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  बोर्ड  का  विचार  नये  क्षेत्रों  में  रबड़  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  का

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  यदि  कोई  सफलता  प्राप्त  हुई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 घाणिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  से  जी  रबढ़
 बागानों  के  बिकास  के  लिए  गैर  घरंम्पशंगत  छोत्रों  की  उपमुक्तेता  का  मूल्योंकन  करने  के  लिए  खोज
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 सम्बन्धी  व्यापक  सर्वेक्षणों  तथा  परीक्षणों  के  बाद  अण्डमान  तथा
 निकोबार  द्वीए  समूह  और  उड़ीसा  राज्यों  में  पर्याप्त  क्षेत्रों  को  कृषि  जलवायु  की  दृष्टि  से  अनुकूल
 पाया  गया  और  अब  तक  इस  प्रकार  अभिज्ञात  क्षेत्र  में  से  17834  हैक्टर  में  रबड़  बागानों  का
 विकास  किया  जा  चुका  है  ।

 रतड़  बोर्ड  पुनरोपण/नय्रे  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहायता  प्रदान  अधिक  उपज
 देने  वाली  रोपण  सामग्री  की  आदि  की  कई  योजनाएं  पहले  ही  कार्यान्वित  कर  रहा  इसके

 पात्र  उपजकर्ताओं  को  नकद  बैंक  ऋणों  पर  ब्याज  और  क्वालिटी  बीजांकुरों
 आदि  के  लिए  उयदान  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।

 लेबनान  में  फसे  पड़े  भारतीय  श्रमिक

 9684.  श्री  पी०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :
 श्री  के०  योी०  हांकर  गोडा  :
 श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  वापस  आने  के  इच्छुक  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  श्रमिक  लेबनान
 में  फंसे  पड़

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वहां  स्थित  भारतीय  दूतावास  उन्हें  क्या  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआडों  :  से  सरकार  को  यह  मालूम
 है  कि  लेबनान  में  भारतीय  श्रमिकों  को  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  बेरत  स्थित
 भारतीय  राजदूतावास  लेबनान  में  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  हर  सम्भव  सहायता  देना  अब  तक  सिर्फ
 दो  भारतीय  राष्ट्रिक  राजदूतावास  के  पास  आए  हैं  जिन्होंने  भारत  प्रत्यावर्तन  के  लिए  राज़द्ताबास  से
 सहायता  मांगी

 तमिलनाडु  सें  पर्यटन  का  विकास

 9685.  श्री  पी०  आर०  एस  ०  थेंकटेशन  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  तमिलनाडु  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए
 किन््हीं  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  ;  और

 यदि  तो  प्रत्येक  योजना  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  अब
 तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  जी  हां  ।

 पिछले  दो  वर्षो  में  स्वीकृत  और  रिलीज  की  गई  राशि  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--
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 रपए

 स्कीम  का  नास  स्वीकृत  राशि  रिलोज  की  गई  राशि

 वर्ष  1985-86  के  दोरान

 1.  कन्याकुमारी  में  8  समुद्र  तट  कुटीरों  का  निर्माण  13.36  10.00

 2.  तिरुकलिकुम्ड्म  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  3.92  3.46

 3.  थिडुथानी  में  पर्यटक  सुख-सुविधाएं  3.92  3.46

 4.  रामेश्वरम  में  आवास  सहित  परयंटक  स्वागत  केन्द्र  18.45  7.00

 5.  चिदम्बरम  में  पर्यटक  सुख-सुविधाएं  7.86  7.00

 6.  उदच्रागमण्डलम  में  ऊटी  झील  के  लिए  नौकाओं  की  व्यवस्था  4.14  4.07

 7.  धुलीकट  झोल  में  नौका-बिहार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  2.85  2.85

 8.  कांचीपुरम  में  पल्लवपुरा  पर्यटक  कम्पलेक्स  20.00  15.00

 9.  कोर्टालम  में  रेस्तरां  ब्लाक  5.44  5.00

 10.  पिछावरम  में  रेस्तरां  कम्पलेक्स  5.9]  5.50

 11.  मामल्लापुरम  में  टायलेट  और  पीने  1.50  1.00

 के  पानी  की  सुविधाएं

 12.  नत्रिचि  में  राक  फोर्ट  की  प्रकाश-पुज  व्यवस्था  5.25  4.72

 13.  कांचीपुरम  में  यात्री  निवास  35.00  10.00

 14.  पैदल-भ्रमण  उपकरण  4.66  4.19

 15.  मदुमलाई  वन्य  जीव  अभ्यारण्य  के  लिए  2.59  2.59

 परिवहन  सुविधाएँ

 जोड़  134.85  85.84

 वर्ष  1986-87  के  दौरान

 1.  होगनकल  के  स्नान  घाटों  पर  पर्यटक  सुख-सुविधाएं
 3.38  2.50

 21.32  8.00

 37.27  8.00

 जोइड
 .

 61.97.  18.50.

 2.  मदुमलाई  में  बन  गृह

 3.  नागापतिनम  में  यात्री  निवास

 राज्य  व्यापार  निगम  की  निर्यात  संबधन  पोजना

 9686.  श्री  एच०  एन०  सन््ज  गौडा  :  कया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  विशेषतः  गैद  सरणोबद्ध  मरों  के  संबन्ध  में  निर्यात  संवर्धन

 के  लिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  चलाया  है  ;
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 कयरयंक्रक्र की  मुझय  विशेषताएं  क्या  हैं  ;  और

 »  यह  कार्यक्रम  निर्यात  अभियान  को  प्रोत्साहन  देने  में  कहां  तक  सहायक  होगा  ? रह  ह्  हायक  ह

 वालिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रियरन््जन  दास  :  और  जी  हां  ।  राज्य
 व्यापार  जिग्रम  ने  ग॑  र-सरणीकृत  मदों  के  अपने  मिर्यासों को  बढ़ादें  से  भाश्त  में  क्षेत्र
 के  कुछ  एकवलें  तथा  निजी  संगठनों  और  साथ  ही  अन्तर्राष्छीस  व्यप़र  स़दतों  के  साथ  समझौता  क्षापनों  पर

 हस्ताक्षर  किए  हैं  |  भारत  से,निर्यातों  के  संवर्धन  के  लिए  की  व्यापार  ख्हफ्ोमियों  का  नामांक्रन
 करके  अपने  सप्लाई  आधार  का  विस्तार  करने  तथा  अपनी  बलक  खरीददारी  शक्ति  का  प्रयोग  करने
 की  भी  योजनाएं  अपने  निर्यातों  विशेषकर  मूल्य  वधित  मदों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  राज्य
 व्यापार  निगम  का  इस  वर्ष  लगभग  60  वस्तु  प्रदर्शनिप्नों  तथा  क्किता  बेठकों  में  भाग  लेने
 का  भी  प्रस्ताव

 वर्ष  1987-88  के  लिए  584  जरोड़  का  निर्धारित  किया  गया
 जबकि  1986787  में  506  करोड़  रु०  का-निर्धात  किग्रा  गया  था  ।-  गर  सरणीकृत  मदों  के
 निर्यात  हेतु  ,  1987-88  के  लिए  432  करोड़  रु०  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जबकि  1986-87
 गें  अनुमानतः  364  करोड़  रु०  का  निर्यात  किया  गया  इस  प्रकार  19  प्रतिशत  वृद्धि  का
 अनुमान  है  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  संयुक्त  उच्चम  परियोजना

 9687.  श्री  एच०  ग्डजे  गौडा  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  पयेटन  विकास  निगम  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  राप्यों  में  अपनी
 संयुक्त  प्ररियोजनाएं  चालू  करके  अपना  कार्य  बढ़ाने  का  निर्णय  कियाਂ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  इस  प्रकार  की  परियोजनाएं  चालू  की  जायेंगी  ?

 -  सन््त्री  मोहम्मद  :  से  फिलहाल  भारत  पश्मंटन  विकास  निगम
 अलग-अलग  र/यों  में  छः  संयुक्त  उद्यम  होटल  परियोजनाएं  कार्यान्वित  कर  रहा  है  और  ऐसी  आशा
 है  कि  ये  वलेमान  वित्तीय  ब्रष  के  दोरान  पूरी  हो  जाएगी  ।.  इन  परियोजनाओं के  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  गये  हैं  ।
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 18  1909  लिखित  उत्तर

 स्विटजरलंण्ड  के  साथ  व्यापार  में  सुधार

 9688.  एच०  एन०  नन्जे  गौड़ा  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्विटजरलैण्ड  का  विचार  द्विपक्षीय  व्यापार  में  आई  स्थिरता  को  दूर  करने  के  लिए
 भारत  के  साथ  सहयोग  बढ़ाना

 यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधियों  की  इस  प्रयोजन  के  लिये  बैठक  हुई
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रजन  दास  :  से

 1986  के  दौरान  द्विपक्षीय  व्यापार  कारोबार  वर्ष  1985-86  के  दौरान  लगभग  262  करोड़  रु०  से
 बढ़कर  लगभग  378  करोंड  रु०  हो  द्विपक्षीय  आर्थिक  तथा  वाणिज्यिक  संबंधों  को  बढ़ाने  के
 उद्देश्य  से  विभिन्न  स्तरों  पर  भारतीय  तथा  स्विटजरलैण्ड  के  पक्षकारों  के  मध्य  समय-समय  पर
 परस्पर  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  दोनों  देशों  के  बीच  वाणिज्यिक  आंदान  प्रदान  और  साथ  हो
 औद्योगिक  सहयोग  दोनों  में  मदद  मिलती  द्विपक्षीय  व्यापार  प्रवृत्तियों  से  गत  वर्ष  के दौरान  उससे
 पिछले  ब्ष  के  कार्य-निष्पादन  की  तुलना  में  स्पष्ट  सुधार  दिखाई  पड़ता

 महाराष्ट्र  को कपास  को  दो  लाख  गंठें  निर्यात  करने  के  लिए  मंज्री

 9689.  श्री  एच०  एन०  नन्जे  गौडा  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  कपास  की  2  लाख  गांठढें  निर्यात  करने
 की  मंजूरी  दी  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  ($)  और  सरकार  ने  रुई  वर्ष  1986-
 87  के  दोरान  निर्यात  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  रुई  उत्पादक  विपणन  फेडरेशन  को  लम्बे  रेशे
 की  रुई  की  1.55  लाख  गांठों  का  कोटा  रिलीज  किया  है  |  फेडरेशन  ने  अब  तक  चालू  वर्ष  के
 दौरान  निर्यात  के  लिये  1986  87  की  फसल  की  45270  गाँठों  के  पंजीकरण  के  लिये  आवेदन  प्रस्तुत
 किए  महासंघ  ने  अब  तक  18,000  गांठों  का  लदान  किया

 भारत-पोलेंड  व्यापार  वार्ता

 9690.  श्री  जी०  एस०  वसवराज्  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोलैण्ड  ने  भारत  से  और  अधिक  सामान  खरीद  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 पोलैण्ड  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  वार्ता  की  गई  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  प्रिध  रंजन  शस  :  से  1987  के  लिए
 वाषिक  व्यापार  योजना  सम्पन्न  करने  के  1986  में  भारत-पोलैण्ड  द्विपक्षीय  व्यापार
 वार्तायें  आयोजित॑  की  गई  ।  1987  की  ब्योपार  यौजना  में  लभभग  500  करोड़  रु०  की  दुतरफा
 व्यापार  की  व्यवस्था-है  जो'कि  1986  की  तुलना  में  93%  की  ब्रढ्धि  दर  दर्शाती
 भारतीय  निर्यात  lo  प्रतिशत  तक  बढ़ाए  जाने  की  योजना  पोलैण्डਂ  को  निर्यातों  की  आयोजित

 प्रमुख  मर्दे  काली  तेल  रहित  लौह  सूतो  कच्ची  पटसन
 तथा  पटसन  मशीनी  वस्त्र  जेरोग्राफिक  इलेक्ट्रोनिक  संघटक  आदि  ।
 पोल॑ण्ड  से  आयात  की  प्रमुख  मदों  में  शामिल  हैं  :  रेलवे  के  लिये  खनन  पावर  उद्योग
 तथा  कोयला  उद्योग  के  लिए  मटल  वर्किग  मंशीनी  जहाज  तथा  जहाज  के  इस्पात

 अलीह  रासायनिक  तथा  भेषजीय  कोककर  कोयला  रेपसीड  तेल
 1987  दौर/न  दोनों  देशीं  के  बीच  व्यापार  तथा  औद्योगिक  सहयोग  बढ़ाने  की

 ताओं  काਂ  अध्ययन  करते  के  लिएं  तथा  विशष  रूप  से  भारत  से  और  अधिक  खरीद  करने  के  लिए  एक
 बडा  पोलंण्ड  व्यापार  मिशन  भाग्त  आया  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इस  दल  ने  अपनी  वापसी  पर
 पोलंण्ड  सरकार  को  एक  पोर्ट  प्रस्तुत  की  दल  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आगे  की  कार्यवाही  की
 प्रतीक्षा

 अन्तर्राष्ट्रीय  आजार  में  रई  की  विको-में  हुई  हासि

 9591.  श्री  अजय  मुशरान  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  भारतीय  रुई  निगम  भौर  पंजाब  और  गुजरात  राज्य
 विपणन  संघ  ने  1986  में  रुई  के  धोषित  निर्यात  कीटा  में  से  रुई  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  बिक्री  की

 1986  में  रुई  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  भाव  क्या  था  और  इन  संगठनों  ने  रुई
 की  किस  भाव  पर  बिक्री

 इन  तीन  संगठनों  ढ्वारा  इस  अवधि  के  दौरान  किये  गये  निर्यात  से  यदि  कोई  हानि  हुई
 है  तो  कितनी  हानि  हुई  और  उंसेके  क्या  कारण  और

 इन  हानियों  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  का्यंवाही  करने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एंस०  कृष्ण  :  जी

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्रफारी  क्संचारियों  द्वारा  सेवा  सिवृत  होने  के  बाद  सरकारी  आवास  का  रखना

 9692.  श्री  अजय  मंशरान  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अब  सरकारी  कमंचारी  सेवानिव॒ृत  होने  के  बाद  आठ

 महीने तक सरकारी आवास में रह सकता क्ष्या यह नियम रक्षा कमियों पर लागू और - यदि तो इसके क्या कारण हैं ?



 मत  ++++_रवततततत

 रक्षा  मंत्रालय  में  रद  जन!प्रंधाव  ओर  विकाश  विंसाव  में-राज्य|भन्त्री  अरुण  :
 जी  हां  ।

 नहीं

 जो  रक्षासेना-कामिक  रक्षा  पूल  माथास  के  हकआर  होते  हैं  बे  अलम  क्कार्टरिंग  मियमों
 के  अन्तगंत  आते  हैं  रक्षा  सेना  कामिकों  की  सेवा  शर्तों  ओर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि
 आवास  सम्बन्धित  मामले  कह्ढां  तक  पूरे  कर  लिये  गये  हैं  ।

 असतोप  रई  क्िगम  ओर  महाराष्हु  रत्य  संघ  को  हुई  हामि

 9693.  श्रीਂ  अजय  सुशरस््त  :  कया  कपड़ा  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रुई  निगम  और  महाराष्ट्र  राज्य  विपणन  संघ  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  सीजन
 में  कितना  कपास

 इस  कगास  को  कब  ओर  किस  मूृत्य  पर  बेचा

 इसमें  अगर  कोई  हानि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 भारतीय  रुई  निगम  और  महाराष्ट्र  संघ  को  व  1985-86  में  समर्थन  मूल्य  और  अन्य
 खरीद  कार्यों  के कारण  कितना  नुकसान  हुआ  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कृष्ण  :  से

 (।)  रई  निगम  :

 भारतीय  रुई  निगम  ने  1985-86  5-86  रुई  मौसम  में  न्यूनतम  कीमत  समर्थन  कार्यों  के  अन्तगंत
 रुई  की  12:52  मांठें  तथा  कमिमज्मिक  कार्यों  के  अन्तमंत  3:22  लाख  गाँठें  खरीदी

 इसका  अधिकांश  भाग  1985-86  रुई  मौसम  में  ही  बेच  दिया  गया  था  और  बाकी  भाग

 चालू  जोसखस  के  दोराम  बेच  दियाਂ  रुईं  की  किस्म  तंथा  ब्रेड  के  अनुसार  रुई  2,150  रु०  प्रति
 कंडी  से  लेकर  15,500  र०  प्रति  कैंडीी  लक  की  कीमतों  पर  बेंचीः  निगम  कौ  अपने  वाणिज्य
 कार्यों पर  1:98  कश्लेड़ਂ  स्वए  का  तथा  अपने  समर्थन  कीमत  कार्यों  में  59:96  करोड़  रु०  का  घाटा

 हुआ  ।  घाटे  घरेलु  तथा  अच्तर्ट्रीय  बाजारों  में  रई  की  कीमतों  मेंਂ  गिरावट  की  प्रवृत्ति  की  वजह
 से  हुए  ।

 (2)  सहाराष्ट्र  फंडरेशन  :

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  रुई  उपजकर्त्ता  विषणन  फैडरेशन  ने  1985-86  के  दौरान  रई  की
 29-65  लाख  गांठ  खरीदी  ।  उन्होंने  1986  के  अन्त  तक  26  लाख  गांठें  तथा  1987

 तक  3:26  लाख  ओर  गांठे  ।  पाक्त  स््टाक  में  लगभव  40,000  गांठे  हैं  रुई  की  किस्म
 तथा  ग्रंड  के  अनुस।र  रई  2,300  रु०  प्रति  कंडी  से  लेकर  6,300  ₹०  प्रति  कंडी  तक  की  कीमतोँ
 पर  बेची  फंडरेशन  का  कुल  घाटे  का  लग़भग़  300  करोड़  रु०  इन  घाटों  के  मुख्य
 कारण  हैਂ  गार्टीशुदा  कीमतों  का  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  से  10  से  लेकर  15  प्रतिशत  अधिक  होना
 तथा  तिम्ब.बाज़ारु  कीमतों  में  नत्नेः  इसलिए  भी  फाटा  हुआ  क्योंकि  बेमौसभी  वर्धा  से  उनकी

 को  क्षति  पहुँची  उन्हें  भारी  ढुलाई  कौमतें  वहन  करनी  पढ़ी  ।

 149



 लिखित  उत्तर  8  1987

 भारतोय  पुलिस  सेवा  संजर्म  के अधिकारियों  को  संख्या

 9694.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1987  को  भारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  के  अधिकारियों  की  कुल  संख्या

 कितनी  थी  तथा  इस  समय  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  कितने  अधिकारों

 दिए  गए  हैं  ;  और
 कै  2

 प्रत्येक  संवर्ग  में  वरिष्ठ  तथा  कनिष्ठ  वेतनमानों  का  ब्यौरा  क्या  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रहीं  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।  है  ।!

 रुबड़  की  गोलियों  ओर  दंगा  नियंत्रण  उपकरणों  का  निर्माण

 9695.  श्री  संयद  शाहबुवदीन  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  रबड़  की  दंगों  नियन्त्रण  बन्दूकों  अं  दंगा  नियंत्रण  उपकरणों
 के  निर्माण  में  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  इन  यन्त्रों  का  परीक्षण  किया  गया

 कौन-कौन  से  यंत्रों  का  नियमित  रूप  से  निर्माण  किया  जा  रहा

 इन  यंत्रों  को  किन  राज्यों  को  सप्लाई  किया  गया  और

 क्या  परीक्षण  किये  गये  यन्त्रों  का  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 लोक  शिकायत  तथा  पेंद्ञान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  ग॒ह  मन्त्रालय  में  राम्य  मन्त्रो
 पो०  :  से  रबड़  की  प्लास्टिक  की  गोलियां  तथा  दंगा

 नियन्त्रण  बन्दूकों  के  उत्पादन  के  लिए  एक  इन्डेन्ट  सम्बन्धित  एजेन्सियों  को  दे  दिया  गया  है  ।  उन्हें
 पुलिस  शस्त्र।गार  में  शामिल  करने  का  पराक्षण  और  फील्ड  बंक  प्राप्त  करने  के  बाद  लिया
 गया  है  ।  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  पुलिस  बलों  की  आवश्यकताओं  का  पता  लगाया  गया  है  तथा  उपलब्ध
 होने  पर  मर्दे  उन्हें  वितरित  की  जायेंगी  ।  सम्बन्धित  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  को  उनकी  आवश्यकताओं  के
 अनुरूप  इनकी  आपूर्ति  की  जाएगी  ।

 औषधियों  का  आयात

 9696.  श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :  कया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  के दोरान  औषधियों  ओर  इंटरमीडियेट्स  का  आयात  बढ़ा  और

 गदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगाने  के  लिए  किन
 चारात्मक  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?
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 लिपਂ  फफफ:॒:॒/£

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  गत  दो  वर्षों  के  दौरान

 ओषधियों  और  मध्यवर्ती  पदार्थों
 के  आयात  सम्बन्धी  सांख्यकीय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथापि

 1980-81  से  1984-85  के  दोरान  ओषधियों  तथा  भेषजों  के  आयातों  व  साथ  ही  निर्यातों  में  वद्ध
 का  रुख  रहा  है

 ।  ह

 नई  ओषधि  औषधि  और  भेषज  उद्योग  की  सब्यवर्स्थ  क्वालिटी
 नियन्त्रण  तथा  विकास  हासिल  करने  के  लिए  घोषित  की  गई  कतिपय  ओषधियों  की  अतिरिक्त
 क्षमता  का  सृजन  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 हसारती  लकड़ी  का  आयात  करते  वालों  को  सहायता

 9697.  श्रीमती  एन०  पी०  झांसो  लक्ष्मी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 इम्तारती  लकड़ी  का  आयात  करने  बाली  फर्मों  की  सहायता  करने  ओर  सम्पूर्ण  देश  में  इमारती  लकड़ी
 के  समुचित  वितरण  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रियरंजन  बास  :  वर्तमान  नीति  के  अधीन

 इमारती  लकड़ी  के  लट्ठों  की  सभी  किस्मों  चाहे  गोल  आयताकार  अथवा  वर्गाकार  हों  चिरे

 हों  तो  लट्ठे  का  न्यूनतम  आकार  8”  8”  0”  होना  के  आयात  की  अनुमति  खुले
 सामान्य  लाइसेन्स  के  अन्तगंत  सभी  व्यक्तियों  को  स्टाक  तथा  बिक्री  करने  के  लिये  होती  आयात

 की  अनुमति  10%  आयात  शुल्क  की  रियायती  दर  पर  होती  फलस्वरूप  वास्तबिक  प्रयोक्ता  अपने

 स्वयं  के  प्रयोग  के  लिये  इमारती  लकड़ी  का  आयात  कर  सकता  है  अथवा  स्टाकघारी  से  आयातित

 इमारती  लकड़ी  खरीद  सकता  है  ।

 दिल्ली  में  पुलिस  स्टेशनों  की  स्थापना  के  लिए  सानदण्ड

 9698.  श्री  प्रताप  राव  बी०  भोंसले  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  पुलिस  स्टेशन  की  स्थापना  करने  के  लिये  कुछ  मानदण्ड

 निर्धारित  किये  गये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 विद्यमान  मानदण्डों  के  अनुसार  चालू
 स्टेशन  स्थापित  किये  जाने

 क्या  दिल्ली  के  अधिकांश  पुलिस  स्ट्रेशनों  में  आवासीय  परिसर

 यदि हां  तो  3  1987  को  स्थिति  के  अनुसार ऐसे  पुलिस  स्टेशनों  के  नाम  क्या

 वर्ष  में  दिल्ली  भें  किन-किन  स्थानों  पर  पुलिस

 और

 उन  पुलिस  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  चालू  वर्ष  के  दोरान  रिद्वाहशी  आवास  उपलब्ध

 कराये  जायेंगे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  और  नये  पुलिस  स्टेशन  को  स्थापित  करने  के  लिए  स्वीकृति  देते
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 जन्नसंर्या  ,  वाणिज्यिक  अस्फकी  साम्प्रदायिक

 अप्तिविशिष्ट  व्यक्तियों  के  निवास  स्थान  इत्य्राद्वि  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 वर्ष  1987-88  के  गीता  मानसरोवर
 मालवीय  पश्चिम  बाराखम्बा  मुखर्जी
 ग्रप्पपुरी  अपर  दिल्ली  विज्रकधिद्धालय  में  पुड्िस  एय  ह्पितः  किये  जाने  कीः  सं भाजवा है  ।

 ओर  निम्नलिखित  पुलिस  स्टेशनों  में  पुलिस  कर्मियों  के  लिए  आवास  स्थान  है  :--

 क्रम  स ं०  स्टेशन  का  ताम

 2

 शाहदरा

 सिथिल्ष  शाईम

 अशोक  बिहार

 लाहोरी  गेट

 कश्मीरी  गेट

 सदर  काजार

 रोशनारा

 सब्जी  मण्डी

 किग्जवे  कैंप

 अलिपुर
 नरेला

 दरियागंज

 पहाड़गंज

 करोलबाग

 होजकाजी

 पटेल  नगर

 चांदनी  महल

 राजेन्द्र  नगर

 तिलक  मार्ग

 डिफेंस  कालोनी

 दिल्ली  छाबनी

 -

 OC

 ४७

 0००

 ७

 ७

 (४०
 .+

 (

 —

 कक

 आम

 जय

 है

 हल

 rer

 OO

 ७

 9



 ।8  कशार्क 1  909  उत्तर

 1  2

 22  विनय  नगर

 23  होज  खास

 24  कालकाजी

 25  श्रीनिवास  पुरी

 26  लाजपत  नगर

 27  महरोली

 28  मजफगढ़

 29  पंजाबी  बाग

 30  नांगलोई

 31  लोधी  कालोनी

 32  निजामुद्दीन

 33  चाणक्यपुरी

 34  तुगलक  रोड

 35  मंदिर  मार्ग

 36  ओरीजनल  रोड

 37  आदर्श  नगर

 38  -  मोती  संगर

 39  तिलक  नगर

 ॥  पुरम
 41  नारायणा

 42  आधी  मंगर
 43  लारेंस  रोड

 44  जनकापुरी

 45  संसद  मार्ग

 46  कोतचासी  -

 47  नन्द  नगरी

 >  ज्वालू बर्ष  दौशन  मिंम्गे  सिखित  पुलिस  स्टेशनों  में  आधांस  स्थात  प्रदात  कर  लिए  जाने
 की  संभावना  है  :--
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 क्रम  सं०  पुलिस

 राजौरी  गार्डन

 बसनन्त  बिहार

 सराय  रोहिला

 पुरम  आवास

 शक््कर(र  पार्क

 मंगोलपुरी

 की

 WwW

 WH

 =

 नांगलोई  आवास

 गांधी  नगर

 10  विवेक  बिहार

 coco

 0०0

 ते

 ०७

 (+»

 पहाड़  गंज  आवास

 ]

 गुजरात  में  पर्यटल  स्थलों  का  विकास

 9699.  भीमती  पटेल  रमावेन  रामजीभाई  समावणि  :
 री  यू०  एच०  पटेल  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  में  गुजरात  में  पर्यटकों  के  आकंषण  के  स्थानों  के  विकास  के  लिएं  कितनी
 घनराशि  नियत  की  गई  इन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक  के लिए  कितनी  धनराशि  भाबंटित
 की  गई  है  ;

 1984-85,  1985-86  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  थी  और  स्थल
 वार  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  में  कच्छ  और  विभिन्न  अन्य  स्थानों  में  गर्म॑  पानी
 के  चश्मों  क ेविकास  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहस्भव  केन्द्रीय  परयंटन  मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन
 राज्य-वार  नहों  करता  बल्कि  स्कीम-बार  करता

 1984-85  एवं  1985-86  के  दौरान  आबंटित  राशि  तथा  स्थानवार  किया  गया
 खर्च  इस  प्रकार
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 लिधित  उत्तर a .

 कपये

 स्कीम  का  नाम  स्वीकृत  रिलीज  की  गई  राधि

 1984-85 5  के  दोरान

 1.  एन्जल  वन्य  गर्देभ  अभ्यारण्य  में  8  कूबा  हट्स  19.05  17.00

 1985-86  86  के  बोरान

 1.  ढकोर  में  यात्री  का  निवास  41.22  5.00

 2.  अहमदपुर  मांडवी  समुद्र तट  पर  हवेली  क्ुटीरें  21.02  10.00

 3.  बेत  द्वारका  में  कंफैटेरिया  6.28  2.00

 4.  लिम्बड़ी  में  आवास  सहित  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  6.46  5.50

 5.  सोमनाथ  में  कैफैटेरिया  5.00  4.50

 6.  बलसाड  जिले  में  25  समुद्रतट  कुटीरें  30.17  5.00

 110.15  32.00...

 राज्य  सरकार  ने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भिजवाया  है  ।

 ]
 वक्षिण  भारत  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  हिन्दी  में  बक्षता  प्राप्त  करने  पर

 प्रोत्साहन  बेना

 9700.  श्री  वी  एस  विजय  राघवन  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  हिन्दी  में  दक्षता  प्राप्त  करने  वाले  दक्षिण  भारत  के  सरकारी  कर्मकारियों
 को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्तासणि  :  ओर  केन्द्रीय  . सरकार
 के  हिन्दी  का  कार्य  साधक  शान  नहीं  रखने  बाले  दक्षिण  भारत  सहित  समस्त  कम  धारियों  को  हनकी
 सेवा  के  कार्यकाल  में  हिन्दी  में  का्यंसाधक  ज्ञान  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  कार्यालय  के
 समय  में  निशल्क  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  एवं  निर्दिष्ट  परीक्षाएं  पास  करने  पर  निम्नलि  खित  पुरुस्कार
 दिए  जाते  हैं  :-

 (1)  बेयक्तिक  वेतन  :-  अपने  लिए  निर्धारित  अन्तिम  हिन्दी  परीक्षा  पास  क  एने  पर  12  महीने
 के  लिए  एक  वेतन  वृद्धि  बेयक्तिक  वेतन  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।

 (2)  नकद  यदि  संवन्धित  कमंचारी  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  अन्तगंत  आयोजित

 परीक्षाओं  में  55  प्रतिशत  या  उससे  अधिक  अक  प्राप्त  करते  तो  उन्हें  बैयक्तिक  वेतन  के  अतिरिक्त

 नकद  पुरस्कार  भी  दिए  जाते  हैं  ।
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 (३)  एंक  बुइत  चुरस्कार  :  --  ऐसे  कर्मचारी  जो  ऐसे  स्थानों  पर  नियुक्त  जहाँ  हिदी  शिक्षण
 योजना  का  कोई  केन्द्र  नहीं  हैं  अथवा  उनकी  ड्यूटी  इस  प्रकार  की  है  कि  वे  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के

 अन्तगत  नियमित  रूप  से  कक्षाओं  में  उपस्थित  नहीं  हो  सकते  हैं  तो  उनके  द्वारा  निजी  प्रंयत्नों  से  हिन्दी
 का  कार्यसायक  ज्ञान'ब्राप्त  करते  पर  वेयक्तिक  वेतन  के  अतिरिक्त  एक  मुश्तਂ  चुरुस््कार  शी  दिया
 जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  सेवा  में  भर्ती  होने  से  पूर्व  अथवा  सेवाकाल  में  हिन्दी  में  का्यं्ताधक  ज्ञान  प्राप्त
 करने  के  उपर!ःन्त  योग्यता  वृद्धि  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  पुरस्कार  नहों  दिए  जाते  हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  को  उपकरण  ओर  प्रोद्योगिको  का  अन्तरण

 9701  :  डा०  बी०  एल०  शल्रश  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  घोषणा  की  है  कि  रॉकेटਂ  प्रेणाली  एछसको
 उत्पादन  सुविधाओं  से  सम्बन्धित  उ्रषकरणों  और  प्रोद्योगिकी  का  अन्तरण  नहीं  करेगा  ;

 यदि  तो  इसका  भारत  द्वारा  मिसाइलों  और  उच्च  प्रीधेगिकी  पाली  विभिन्न
 के वस्तुओं  का  देश  में  विकास  करने  की  योज्ञनाओं  पर  क्या  प्रभाव  पड़गा  ;  और

 भारत  का  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अन ूसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 16  1987  से  सात  देशों  ने  ऐसे  उपक  रणों  आदि  पर  निर्यात  नियंत्रण

 की  समन्वित  व्यवस्था  की  घोषणा  को  है  जिनसे  300  कि०-मी०  से  अधिक  रेंज  तक  जाने  वाले
 कम  से  कम  500  कि०ग्रा०  भार  के  मिजाइलों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  ये  देश  हैं  -  अमेरिका

 संघीय  जमंन  कनाडा  तथा  फ्रांस  ।  अमेरिका  कुछ  समय  से  लगभग
 इसी  व्यवस्था  के  अमुसार  नियंश्रण  कार्यान्िवित  कर  हा

 रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  के  अन्तर्गत  कई  वर्षों  से  कई  प्रयोगशोलाएं
 और  सुविधाएं  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 इस  स्तर  पर  प्रश्न  के  इस  भाग  पर  कुछ  कहना  असामयिक  होगा  ।  रक्षा  अनसंघान  तथा
 विकास  संगठन  इन  सात  देशों  धारा  घोषित  मेंयी  निर्यात  नियन्त्रण  व्यवस्था  का  विश्लेषण  करਂ  रहा  है  ।
 कई  वर्षो  से  स्ववेशीकरणਂ  पर  जो  बल'दिया  जा  रहा  है  और  इसमें  ओ  सफलता  मिर्ली  है
 बना  है  कि  हपारे  कार्यक्रम  पर  इंन  नएऐ सिंयंत्रणों  से  कीई  बड़  प्रभाव सहीं  पड़ेगा  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  काम  करने  वाले  कर्मचारी

 9702.  भरी  शाम  पासवान  :  क्या  बधस्त्र  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपडा  निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही  यूनिटों  में  प्रबन्धनगीय  और  श्रमिकों  के  रूप
 में  कितने  कर्मचारी  कांय॑  कर  रहे  हैं  ;  और

 इन  कर्मचोरियों  को  किंस  प्रकार  की  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  ?
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 कस्त्र  सात्रालय  में  उपभन्त्री
 '

 एस  कृष्ण  :  31-1  2-86  को  स्थिति  के

 अमेशार  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीयक्रत  संथा  प्रवन्धित  भिलों  में  नामावली  तथा
 की  कुल  संख्या  लगभग  225  लाख  थी  ।

 के  फेंमेचार्रियों  को  नियमों  के  अनुसार  विभिन्न  सुविधाएं  ग्राह्म  हैं  जिनमें
 चिंकित्सां  भविंष्यं  केन्टीन  शामिल  हैं  ।

 लंदन  स्टार  डायमंड  कम्पनो  को  स्थिति

 9703.  श्री  शॉाति  धारीबाल  :  क्या  वाणिग्प  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंसर्स  लंदन  स्टार  कम्पनी  प्रर्दवेट  लिमिटेड  खनिज  तथा  धातु  व्यापार
 निगम  की  सहायक  है

 ;

 क्या  खनिज्ञ  तथा  धातु  व्यापःर  निगम  हीरा  तराशने  के  कारखाने  की  स्थापना  करने  के

 लिए  मँसस  लंदन  स्टार  डायमन्ड  कम्पनी  को  भूमि  देने  और  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 गुजरात  सरकार  से  अनुरीध  कंरता  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  प्रियरंजन  दास  :  ओर  जो  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 भरत  और  जमंन  लोकतम्त्रात्मक  गणराज्य  के  धोच  व्यापार  समझोता

 9704.  श्री  एस  ०एभ०  भ्रडडी  :  क्या  थाणिल््य  भन्त्री  यह  बंताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  जंमंन  लीक  तंत्रात्मक  गणराज्य  के  बीच  1987  के  लिए  हुए  व्यापार
 समझौते  में  कई  नंई  कई  वस्तुओं  को  शाभिल  किया  गया

 यदि  तो  198  नये  व्यापार  समझौते'में  कोन सी  नई  वस्तुएं  शाभिक्ष  की  गई  ्ै  ;

 1986  की  तुलना  में  1987  में  इन  दोनों  देशों  के  मध्य  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ;
 और

 जर्मन  लोक  नंत्र/त्मक  गणराज्य  ने  भारत  के  संबन्ध  में  कौन  सी  शर्तें  लगाई  हैं  और

 सरकार  न  उन्हें  किस  सीमा  तक  हंवीकार  किया  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालयन्सैं  राज्य  मस्ती  ज़ियरेंजेन  बोस
 :  और  जी  हाँ  ।  जमंन

 लोकतंत्रीय  गणराज्य  से  आयातों  की  सूरी  में  जोड़ी  गई  नई  मद्दे  हैं  :-  सल्फेट  भाफ  फूड

 प्रोसेसिंग  तथा  पैकेजिंग  मशीनरी  मॉँडटिड  करने  एवं  हाइद्रालिक  मशीनरी  तथा  संघटक  ।  जमंन

 लोक  तंत्रीय  गणर।ज्य  को  निर्यातों  की  सूची  में  शामिल  कई  मर्दे  मारूति

 डंग  कन्वेयार  तंथा  कन्वेयर  बेल्ट  माइक  माईका  टेप  तथा  कम्प्यूटर

 तथा  इलैक्ट्रीकल  एवं  घरेलू
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 भारत  तथा  जमंन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  के  बीच  1987  के  लिए  व्यापार  योजना  में
 490  करोड़  रु०  के  दो  तरफ  व्यापार  कारोबार  की  व्यवस्था  जो  वर्ष  1986  के  व्यापार  योजना
 प्रावधानों  की  अपेक्षा  लगभग  19  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर  दर्शाती  है  ।

 प्रत्येक  देश  में  लागू  विदेशी  मुद्रा  तथा  विदेश  व्यापार  नियमों  एवं  विनियमों  के

 आयातक  तथा  नियातक  डिलीवरी  की  शर्तो  आदि  जेसी  सामान्य  बाणिज्यक  बातों  के

 अनुसार  सविदाएं  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  तथा  एक  देश  द्वारा  दूसरे  देश  पर  शर्ते  लगाये  जाने  का
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फ्रांस  को  निर्यात  को  जाने  वाली  मर्दों  का  निर्धारण

 9705.  भरी  एस०  एम०  गुरड़डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  भारतीय  और  फ्रांसीसी  व्यापारियों  ने  जो  1986  में  यहां  आये  फ्रांस
 को  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  का  निर्धारण  कर  लिया

 क्या  दो  |  देशों  का  व्यापार  संतुलन  को  कम  करने  का  विचार

 क्या  इस  बारे  में  कोई  समझोता  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रनन््जन  दास  :  भारत-फ्रांस  संयुक्त
 व्याथार  परिषद  की  1986  में  दिल्ली  में  हुई  पाँचवी  बंठक  में  भारतीय  पक्ष  ने  फ्रास  को
 निर्यात  करने  के  लिए  कुछ  मदों  को  अभिज्ञात  किया  ।

 से  संयुक्त  व्यापार  परिषद  में  हुए  विचार-विमर्श  में  तथा  साथ  ही  दोनों  देशों  के
 बीच  अधिकारी  स्तर  पर  विचार-विमर्श  के  दोरान  भारत  ने  फ्रांस  की  तुलना  में  भारत  के  व्यापार
 घाटे  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  तथा  फ्रांस  के  बाजार  में  भारतीय  निर्यातों  के  लिए  बेहतर
 प्रवेश  की  मांग  की  है  ।  फ्रांस  को  भारतीय  निर्यातों  के  लिए  अन्य  सवधंनात्मक  उपायों  की  भी  कोशिश
 की  गई  है  ।  फ्रांस  के  अधिकारियों  तथा  व्यापारियों  को  इस  प्रतिकूल  व्यापार  सन्तुलन के  बारे  में  हमारी
 बिन्ता  की  जानकारी  है  तथा  वे  मोटे  तौर  पर  इस  बात  से  सहमत  हो  गए  हैं  कि  भारत  से  फ्रांस  की
 खरीदारियों  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  ।

 ]
 सीमेंट  और  उवरक  कारखानों  में  पटसन  के  बोरों  का  आवश्यक  उपयोग

 9706.  श्रो  कुंवर  राम  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  पटसन  के  बोरों  के  आवश्यक  रूप  से  उपयोग  करने  के  लिये  सीमेंट  और  उवंरक
 उद्योगों  को  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए

 ३;  और
 क्या  इस  सम्बन्ध  में  फ्लैट  टेप  म॑न्युफैक्चरर्स  एसोसिएशन  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 )  आर

 158



 18  1909  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिज्िया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  एस०  कृष्ण  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 जी

 विवरण

 मुख्य  रूप  से  सं  शिलष्ट  स्थानापन्न  वस्तुओं  से  कड़ी  प्रतियोगिता  के  कारण  पटसन  उद्योग  हाल  के
 वर्षों  में  गम्भीर  संकट  की  स्थिति  में  से  गुजरता  रहा  पटसन  उपजकर्त्ताओं  तथा  पटसन  मिल
 गरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  समझा  गया  है  कि  एक  कानून  के  जरिए  कतिपय

 स्तुओं  के  लिए  पटसन  पैत्रेजिग  सामग्री  के  अनिवार्य  प्रयोग  का  उल्लेशब्च  करके  पटसन  उद्योग  को  संरक्षण
 प्रदान  किया  जाए  ।  देश  के  भीतर  इस  प्रकृति  को  रोकने  तथा  पटसन  एवं  संश्लिष्ट  पैकेजिग  दोनों  क्षेत्रों
 के  लिए  सन््तुलित  विकास  हासिल  करने  की  दृष्टि  से  एक  कानून  बनाया  गया  कानून  समरथथंकारी

 ब्रूप  का  जिसके  अन्तगंत  सरकार  समय-समय  पर  ऐसे  आदेश  निकालेगी  जिनमें  कतिपय

 अथवा  वस्तुओं  की  श्रेणियों  अथवा  उनकी  प्रतिशतताओं  का  उल्लेख  किया  जिनको  वस्तुओं  के
 वितरण  अथवा  सप्लाई  के  लिए  पैकेजिंग  में  पटसन  सामग्री  का  प्रयोग  करना  चाहिए  ।  कानून  को

 संसद  के  दौनों  सदनों  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  है  ।

 ]
 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  ओर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 के  अधिकारियों  के  बेसनमानों  में  समानता

 9707.  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  उनके

 वेतन  और  दर्ज  कै  सबंध  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  साथ  समानता  की  मांग  की

 गई  और

 यदि  तो  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  परिप्रेक्ष्य  में  इस  मामले  में  सरकार

 द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 मंत्री  बूटा  :  और  चतुर्थ  वेतन  आयोग  सिफारिश  किए  गए
 वेतनमानों  को  सरकार  कुछ  असमानताओं  को  हटाने  की  आवश्यकता  और  प्रासंगिकता  को  बनाये

 रखने  के  कारण  कुछ  संशोधनों  के  साथ  स्वीकार  कर  लिया  भारतीय  पुलिस  सेबा  अधिकारियों  से

 सम्बन्धित  एसोसिएशनों  से  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय

 सनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  साथ  समानता  मांगी  गयी  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 केन्द्र  में  पुलिस  ब्ैवा  प्रतिनियुक्ति  पर  आये  अधिकारी

 9708.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  ज्षां  :  बया  भृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिशथ्विित  उत्तर  1987

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  राज्यस्सबर्ग  के  [954  कितने  अधिकारी  वर्ष  1965

 से  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  के  मामलों  की  सरकार  द्वारा  पिछली  बार  कब  पुनरीक्षा
 की  गई  और

 वर्ष  1954  के  बैच  के  अधिकारी  किन  परिस्थितियों  में  वष॑  :965  से  अपनी  बतंमान

 नियुक्तियों  पर  है  ?

 :  स्वोक  रथा  पेंकन  संप्रालय  में  राज्यसंत्री  त्या  गह  संत्रालयः में  शाज्य  मन्त्री

 पी०  खिदस्ज  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (१)  दो  अधिकारियों  में  से केवल  एक  अधिकारी  अपनी  वतंमान  नियुक्ति  पर  1965  से  काम
 कर  रहा  है  ।  उसने  स्थायी  रूप  से  मंत्री  मंडल  सचिवालय  में  स्थानान्तरित  किए  जाने  का  दूसरा  विकल्प
 व्यकत  किया  दूसरा  अधिकारी  आसूचना  ब्यूरो  का  अपरिहार्य  अधिकारी  उसे  भारत
 राश्कार  में  सचिवःग्रड  में  नियुक्त  तिया  गया  है  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  का्यंकाल  के  नियम  उस  पर

 लाभू  नहीं  होते  हैं  ।

 लोह-अयस्क  की  सप्लाई  के  लिए  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  समझोता

 9709.  श्रीमती  बसवराजेदवरी  :  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लौह  अयस्क  की  सप्लाई  के  बारे  में  भारत  और  दक्षिण  कोरिया  के  बीच  हाल  ही
 में  एक  समझौता  हुआ

 वर्ष  1936-87  में  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये
 थे  और  इस  समझौते  को  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  किया  गया

 भारत  के  लिए  बर्ष  /987-88  के  लिये  किया  गया  समझौता  1986-87  के  समझौते
 की  तुलना  गे  कितना  लाभप्रद  और

 दक्षिण-कोरिया  को  किन  शर्तों  पर  लौह-अयस्क  की  सध्लाई  की  जाएगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिध  रुंजन  वास  :  ने
 1997-88  7-8  8  के  दौरान  अग्रस्क की  सप्लाई  के  संबंध  में  दक्षिण  कोरिया  की  पोहांग  तथा
 स्टील  कम्पत्ती  के  साथ  एक  करार  किया

 ने  1986-87  के  दौरान  2.5  मिलियन  में०  टन  लौह  अयस्क  के
 निर्यात  के  लिए  संविदा  हस्ताक्षर

 किए  जिसके  मुकाक्ले  वास्तव  में  2.3  मिलियन  टन  का  निर्यात
 किया  गया  ।
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 1987-88  के  दौशन  0.25  मिलिशम  मे०  ठम  की  अतिश्क्ति  बिक्री

 की-संभाव्यता  3  मे०  टन  निर्यात  आउडंर  ब्राप्त  करने  समर्थ  रहा  जोकि
 1987-88  से  अधिक  है  ।

 गत-बर्ष  की  तुलना  में  1987-88  में  दक्षिण  कोश्यिा को  सप्लाई  किए  बाने  बाले  लौह
 अयस्क  के  लिए  शर्तों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 )

 अष्यक्ष  महोश्य  .  :  शार्शि,.शाज्ति  ।  को  केरी  अन्नुम्तति  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मो  मेरी  अनुमति  नहीं  है  ।

 प्रो०  सधु  वण्डबते  :  आपके  द्वाररा  ग्रह्मता  के.बारे  में  एक  निवेदन  है  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सारे  क्यों  खड़े  हैं  ?  वनचबाई:वन  ।

 )

 ]
 प्रो०  वण्डबते  :  मैं  एक  ऐसे  विषय  को  उठाने  के  लिए  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  जिसे  आप

 ग्रहीत  कर  चुके

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  जिस  प्रस्ताव  को  आप  गृहीत  कर  चुके  हैं
 उसके  बारे  में  हम्नते  एक  स्थायी  प्रस्ताव  की  सूचनाये  भी  दो  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसे  ही  मैंने  गृहीत  किया  है  ।

 श्री  सो०  साधव  रेड्डी  :  उस  पर  चर्चाकरेंगे  ?

 ओ  अयूल  दस  :  मदि  दस्त  पर  इस  भ्त्न  में  भ्र्भा  करमे  जा  रहे  हैं  तब
 मैं  इसे  नहीं  उठाऊ  गा'*

 *कारयवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ग्रग्मा  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  दत्त  तथा  माध्य  यदि  आपने  नियम  पुस्तक  पढ़ी  होगी  देखा

 होगा  कि  इसे  गृहीत  करना  मेरा  काय  अग्म  कार्यमन्त्रणा  समिति  ने  निर्णय  लेना  है  तथा  हम  इसे
 उनके  सामने  रख  देगें  ।  कोई  समस्या  नहीं

 श्री  अमल  वक्त  :  कार्यमन्त्रणा  समिति  की  बैठक  तब  तक  नहीं  होगी  जब  तक  आप  इसे  नहों
 बुलएंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसकी  बैठक  बुलाएं गे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपना  कार्य  कर  दिया  है  ।

 )

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  संसदीय  काय॑  मन्त्री  जी  की  वया  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  अमल  दत्त  :  कार्यमन्त्रणा  समिति  भी  आपकी  ही  समिति  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  बंठक  बुलाऊ  महोदय  मैं  इसकी  बैठक  सदेव  बुलाता  हूं  ।

 श्री  अमल  वत्त  :  क्या  आप  इसे  आज  बुलाएंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 )

 प्रो०  वण्डवते  :  आज  का  बुलेटिन  कहता  है  कि  नियम  189  के  अन्तगगगंत  आपने
 संविधान  के  अनुच्छेद

 78  के  बारे  में  मेरा  स्थायी  प्रस्ताव  गहीत  कर  लिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  क्र  दिया  है  ।

 प्रो०  मध्  वण्डबते  :  हम  आपके  आभारी  ;  ई  कि  आप  अपने  वचन  पर  अडिग  रहे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपने  वचन  से  कभी  भी  पीछे  नहीं  हटता  ।

 प्रो०  मध  वण्डवते  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  संविधान  विशेषज्ञों  के  बीच  विवाद
 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कोई  चर्चा  नहीं  ।  कोई  समस्या  नहीं  अनुमति  नहीं  है  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  इसे  कर  दिया  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  कोई  सम्रस्या  नहीं  है  ।

 इन्त्रजोत  गुप्त
 :  मैं  यह  मान  लेता  हूं  कि  आपके  निर्णय  का  अथं  है  कि  अगले

 सत्र  तक  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 162



 18  1909

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्यों  ?

 श्री  इसत्रजीत  गुप्त  :  यह  कंसे  की  जा  सकती  केवल  एक  ही  दिन  बचा

 अध्यक्ष  महोवय  :  इससे  क्या  फक  पड़ता  है  ?

 )

 श्री  इन्जजीत  गुप्त  :  इसे  बुलेटिन  में  शामिल  करने  का  क्या  फायदा

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  हम  सभी  ने  जांच  आयोग  के  निदेश  पदों  के  विस्तार

 की  आवश्यकता  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  उसके  लिए  प्रस्ताव  हो  सकते  हैं  ?

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  सरकार  के  लिए  अनुमति  नहीं  कर्नल  मुशरान  ।

 श्री  अजय  मुशरान  :  पंजाब  की  स्थिति  इतनी  तेजी  से  बिगड़ती  जा

 रही  है
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंते  श्री  मुशरान  को  बोलने  की  अनुमति  दे  दी

 श्री  अजय  स॒ुशरान  :  गृह  मन्त्री  को  वक्तव्य  देना  चाहिए
 '  '  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपना  कार्य  कर  दिया  इधर  देखिए  ।  अनावश्यक  मेरे  ऊपर  दबाब
 डालने  का  प्रयास  न  कीजिए  |  मैं  जो  करता  हूं  बह  सिद्धांत  पर  करता  हूं  तथा  इसे  नियमानुसार  करता

 हूं  और  जो  भी  मैंने  उचित  समझा  वह  मैंने  कर  दिया  प्रक्रिया  के  अनुसार  जो  होगा  वही  होगा  तथा
 टसमें  जो  भी  समय  लगेगा  वह  लगेगा  ।  मैं  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  बैठक  बुलऊंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मेरे  ऊपर  दबाब  नहीं  डाला  जा  सकता  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  जांच  अधिनियम  आयोग  के  अन्तगेत  मैंने  एक  संकल्प  की  सूचना  दी
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कल  मुशरान  को  बोलने  का  अवसंर  दिया  मुशरान  जी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपना  कार्य  कर  दिया  प्रोण  आप  यह  जानते  अब  अपना  स्थान
 ग्रहण  कीजिए  ।
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 ]
 अध्यक्ष  भहोदव  :  हमेशा  आएगा  ।  अभी  कोई  बात  खत्म  नहीं  हुई  हे  ।

 ]

 श्री  अजय  मुशरान  :  आज  पंजाब  की  स्थिति  तेजी  से  बिगड़ती  जा  रही  है  और  आपके
 माध्यम  से  मैं  केवल  यह  ख्बुरोध  करने  का  प्रयाज्ष  कर  रहा  हूं  कि  मातत्तीय  .  गृह  मेंत्री  वक्तव्य
 हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  काययंबाही  की  *  *  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  को  लिखता  हूं  ।

 ]

 श्री  अजय  मुश्रान  :  एक  विवाद  है  तथा  श्री  बलवन्त  सिंह  दिल्ली  में  कुछ  बोलते  हैं  और  बाहर
 कुछ

 *  *  *  ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  देना  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामूव्रालिया  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  रामृवालिया  को  बोलने  का  अथसर  दिया  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदघ  :  आप  बैठ  जाइए  ।

 श्रो  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  अमृतसर  में  दिल्ली  के  धामिक  नेता  ने  वहां  के
 धामिक  नेता  से  बात  की  है  +  क्या  उम्र  बात  चीत  के  लिए  विल्ली  सरकार  की  कछप्रेस  हिल  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  मुझे  दें  ।

 )

 ]

 ली  सोमनाथ  ऋटजों  :  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  क्थिय

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  ।

 शो  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :  आल  पार्टीज  रैली  में  एक  माहौल  बना  बह  माहौल
 खराब  तो  नहीं  हो  जाएगा  ।  तीसरी  बात  बहुत  जरूरी  है  जोर  वह  यह
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 ]

 क्या  यह  आघत्ृंकवाद  तथा  उम्रवाद  के  विरुद्ध  लड़ाईका  एक  हिस्सा  है  ।

 क्या  उसका  यह  पार्ट  जो  बातींत  हा  रही  है  और  क्या  उसको  मंजूरी  हासिल

 श्री  इल्रजीत  गृप्त  :  इस  सत्र  के  दोरान  हमने  पंजाव  के  विषय  में  कोई  चर्चा  नहीं  की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  हमें  करनी  चाहिए  ।

 श्री  इयाजरेल  उस््टें  कम  से  कमਂ  इलਂ  प्रश्नों  पर  प्रतिक्रियां  व्यक्त  करनी

 भरी  सोलनाजथ  शटली  :  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  वहां  बे  वे  सुन  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  कुलनवईवेलू  :  भापने  श्रीलंका  के  बारे  में  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  की  अनुमति  दी  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कल  भी  कहा  था  ।

 )

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहिये  ।  मुझे  कोई  कठिनाई  नहों  है  ।  यदि  पूरा  सदन  सहभत
 तो  फिर  मैं  सोचू

 )

 क्री  पी०  कुलनदईवेलू  :  हम  इस  पर  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  कर  सकते

 श्री  सोमनाथ  लटर्जो  :  सरकार  की  ओर  से  तत्कालिक  प्रसिक्रिया  होनी  चाहिये

 अध्यक्ष  महोवत्त  7  आप  बेकार  दखले  दे  रहे  ऐसी  कोई  बात  नहीं है  ।

 शी  बलबंत  सिंह  हमारे  होस  मिनिस्टर  साहब  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  s  वे  आपके  सामने  बठ  सुन  लिक  है  उन्होंने  ।
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 ]
 मैं  श्री  कुलनदईबेलू  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 यदि  आप  सभा  की  स्वीकृति  मांगें-ऐसा  कई  बार  हुआ  मुझे  उस  पर  भी  कोई  आपत्ति

 नहीं  यदि  आपके  पास  समय
 यदि  आप  सब  साथ  आते  तो  मुझे  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 प्रो०  मध  वण्डबते  :  क्या  आपने  जानकारी  प्रकट  करने  के  बारे  में  आज  हशंमान  का  वक्तव्य

 देखा  है  ?  उन्हें  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैने  श्री  आजाद  को  बोलते  के  लिए

 )

 मैंने  श्री  आजाद  को  अनुमति  दी  है  ।  मैं  श्री  आजाद  को  पहचानता  हूं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  श्री
 हशंमान  के  अत्यधिक

 अपमानजनक  और  अव  र्ण  वक्तव्य  की  ओर  आपका  और  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना
 ने

 इस  देश  की  न्यायपालिका  के  बारे  भ॑  अत्यधिक चाहता  हूं  ।  उन्होंने  एक  वक्तव्य  दिया  है  जिसमें  उन्होंने  इ

 भद्दी  टिप्पणियां  की  हैਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :

 .  रे
 *  अध्यक्ष  महांदय

 अध्यक्ष  सहोदय  प  मुझे  कुछ  बताइए  तो  ।

 )

 श्री  शांता  राम  नायक  :  यह  बड़ी  अजीब  बात  है  कि  स्टेट्समेन  ने  इसे  प्रकाशित  किया  ।
 र  आक्रमण  किया  है हरशमान  ने  इस  देश  की  न्यायपालिका  प

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांत  शांत  रहिए  ।  अब  बठ  जाइये  ।

 श्री  भगवत  झा  आजाव  :  आप  कृपया  सिर्फ  दो  मिनट  के  लिए  मेरी  बात  सुनिये

 12.06  म०प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ]

 राज्यपाल  भत्त  और  अधिनियम  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षक
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसचना

 गृह  संज्री  बटा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 (1)  राज्यपाल  भत्ते  और  1982  की  घारा  13
 की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  राज्यपाल  और  विशे  1987,
 जो  30  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसचन  ।  संरुया  343

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  4396/87]
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 (2)  राष्ट्रीय  सुरक्षक  की  धारा  137  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत

 अधिसूचना  संख्या  399  जो  21  1987  को  भारत  के  राजपत्र

 और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  1986  के  अन्तगंत  पुलिस
 कारियों/सीमा-शुल्क  अधिकारियों  की  कतिपय  शक्तियां  प्रदान  की  गई  की  एक  प्रत

 तथा  अग्न  जी  ।
 में  रखी  गई  ।  बेखिए  संख्या  4397/87]

 श्री  शाताराम  नायक  :  कोई  भारतीय  समाचार  पत्र  इसे  कैसे  प्रकाशित  कर  सकता

 है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 अब  क्यों  शोर  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हर  समय  अनोखा  बनने  का  प्रयास  क्यों  करते  हैं  ?

 ]

 ऐसा  करने  से  क्या  आपको  फायदा  पहुंच  रहा  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 बाब  ]

 अध्यक्ष  महोवय  :  कायंवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 अब्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  का  व्यवहार  करने  की  कोई  तुक  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  इसे  देख  लिया  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  श्री  आजाद  का  समथथंन  करता  हूंਂ

 “7  +कारयवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 गया।......ररऱः
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 ऋयक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूँ  ।  परन्तु  इसे  उचित  हंगः  से  किया  जाभाਂ  श्री  ने

 प्रश्तुत  किये  ये  मुझे-दिये

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  कृपया  मुझे  2  सिनट  का  समय  दीज़िए  ।  यह  देश  के  लिये  बहुत

 अपमानजनक  है  ।

 मुझे  दो  मिनट  का  समय  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  आपको  किस  नियम  के  अन्तर्गंह  समय  दू  गा  ?

 आप  377  मैं  दे  मैं  कर  दूगा  ।

 )

 ]

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मैं  अब  एक  भाग  पढ़ना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कंसे  करेंगे  ?  अगर  सारे  चाहते  हैंਂ

 ]

 प्रो०  सध्  दण्डबते  :  पूरा  सदन  श्री  आजाद  के  साथ  आप  उन्हें  अनुमति  क्यों  नहीं  देते  ?

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मैं  केवल  एक  पंक्ति  त  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।

 अध्यक्ष  मुझे  एक  का  दीजिये  ।  मैंने  एक  के  लिए
 कहा  है  ।

 अब  आप  बेठ  जागये  ।  अगर  आप  बैठ  जाएं  रो  सारा  कुछ  हो

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अगर  सारा  हाउस  कहता  है  तो  मैं  आजाद  साहक  को  इजरजत  दे  देता  हूं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  दे  दीजिये  ।
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 आी  एस०  जय॑पल  आपकी  हमें  भी  अनुमति देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष
 मैं  इसे  सशर्त  नहीं  चाहता  ।  मैं  शर्तों  क ेसामने  कभी  नहों  झकता  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपको  हमें  भी  अनुमति  देनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कोई  शर्त  नहीं  चाहता  ।  कोई  शार्त  नहीं  हो  ।  कोई  शर्त  स्वीकार्य  नहीं

 यह  कितनी  साधारण  सी  बात  है  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  ह॒ृष्ठामान  के  इस  वक्तव्य  ने

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यवहार  मर्यादा  के  सभी  मानदण्डों  और  राष्ट्रों  के  बीच के  सभी  के

 शिष्टाना  उल्लघंन  किमा

 श्री  इ्नजीत  गुप्त  :  आप  इसेका  पता  लगाएं  कि  वह  ये  बातें  क्यों  कह  रहा  है ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मैं  आउको  बताऊंगा  कि  उसने  क्या  कहा  है  :

 वह  कहता  है  मेरे  पास  फाइलों  मे  जानकारी  है  ।”  इसका  में  बुरा  नहों  मानता  ।

 उसे  जानकारी  देने  उसे  केवल  यह  धमकी  ही  नहीं  दैनी  चाहिये  कि  उसके  पास  जानकारी

 है  ।

 इसके  बाद  वह  यह  कहता

 तक  मुझे  यह  स्पष्ट  नहीं  हो  जाता  कि  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  गठित
 ठक््कर  आयोग  ईमानदारी  ओर  निष्ठक्षता  से  कार्य  करेगा  /  ”

 वह  इस  बात का  पूर्वानुमान  करके  न्यायपालिका का  अपमान  कर  रहा  है  कि  हो  सकता  है  कि
 आयोग  सच्चाई  को  प्रकट  न  करे  ।  उसने  धमकी  दी  उसने  हमारी  न्यायपालिका  का  अपमान
 किया

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइए  ।

 बाद  ]
 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मुझसे  उनका  दृष्टिकोण  बताने  की  उम्मीद  नहीं  की  जाती  है  और

 उनसे  मेरे  दृष्टिकोण  के  बारे  में  बोलने  की  उम्मीद  नहीं  की  जाती  मैं  अगली  पंक्ति  उद्ध,त  कर
 रहा  हूं  जो  अत्यधिक  हानिकारक

 वह  कहता  है  :  बिना  सबाल-जवाब  किये  धोखा  भौर  झूठ  को  भारतीय  जनता  पर  थोपने

 नहीं  दू  गा  ।”
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 भारतीय  जनता  के  बारे  में  बोलने  वाला  यह  मामूली  सा  व्यक्ति  कौन  होता  है  ?  यह  पूरे  देश
 के  लिए  अपमानजनक  उसने  न्यायपालिका  का  अपमान  किया  उसने  इस  देश  की  जनता  का
 अपमान  किया  उसने  देश  के  कानूनों  का  अपमान  किया  मैं  उनके  वक्तव्य  का  कुछ  और  भाग  भी

 उद्ध,त  कर  सकता  हूं  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  वह  भारतीय  जनता  और

 पालिका  के  विरुद्ध  बोला

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  मोशन  दे  दीजिए  ।

 ]

 मैं  इस  पर  चर्चा  करवाऊंगा  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  ओर  अन्त  वह  कितनी  अद्भुत  बात  कहता  वह  कहता  है
 कि  हम  भूत  वित्त  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के  अधीन  एक  आयोग  नियुक्त  यह
 अप्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  पहुचाने  वाली  बात  है  ।  श्री  हशंमान  की  श्री  वी०  पी०  सिंह  से  कंसी  कमाल

 की  भिन्रता

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांत  शांत  रहिए  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हमें  भी  इस  पर  बोलने  की  अनुमति  दी  जानी
 ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आप  काम  करने  देंगे  या  नहीं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जयपाल  रेड्डी  जी  काबू  में  नहीं  आते  हैं  ।

 )

 वाद  ]

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मैं  अपने  अन्तिम  वाक्य  के  साथ  भाषण  समाप्त  करता  यह
 कोई  व्यक्ति  नहीं  यह  कोई  एजेंसी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  लिखकर  दो  महाराज  ।

 ]

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  यह  कोई  व्यक्ति  नहीं  यह  कोई  एजेंसी  नहीं  है  परन्तु  इसके
 साथ  बड़े  से  बड़ा  एजेंट  हैं  हमारे  देश  को  अस्थिर  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कुछ  लिखकर  मुझे  दे  देंगे  ?  आप  मुझे  कुछ  लिखकर  दे  देना  ।

 ]

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  आपको  इसका  ध्यान  रखना  हमारा  यह  संदेह  सच
 निकला  है  कि  इस  एजेंसी  की  जांच-पड़ताल  किए  बिना  नियुक्त  की

 ब्रीच  में  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?  क्यों  बीच  में  अडं गा  डाल  रहे  हैं  ?

 बाव  ]

 मैं  दूसरे  माननीय  सदस्य  से  बोल  रहा  हूं  ।  मेरी  बात  में  व्यवधान  मत

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आजाद  आपसे  मैं  कर  रहा  हूं  कि  आप  कोई  चीज  मुझे  लिखकर  दें
 जिससे  मैं  डिसकशन  करा  सक्  ।

 1  ]

 श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  एक  भारतीय  समाचार  पत्र  ने  इसे  कंसे  प्रकाशित  कर  दिया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  बोलने  की  अनुमति  दी

 शो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  श्री  आजाद  ने  अपने  वक्तव्य  में  जो  चिंता  व्यक्त  की  है  हम  सभी  उसके

 साथ  हैं  ।  इसकी  निश्चित  रूप  से  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  जांच  आयोग  की  शर्तों  में  व्यापकता  लाने

 की  बात  को  स्वीकार  करके  इस  कार्य  को  बड़ी  आसानी  से  किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सरकार  ऐसा  करती  है  तो  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 श्री  इना  जोत  गुप्त  :  आपने  इस  प्रस्ताव  को  असंगत  घोषित  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  मैं  किसी  को  मना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  सरकार  को  भी

 मना  नहीं  कर  रहा

 न  मैं  आपको  बार  कर  रहा  हूं  और  न  गवंनमेंट  को  बार  कर  रहा  हूं  ।
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 यह  अब  उन  पर  निर्भर  करंता

 :  आ  सोमनाथ  बैंटजीं  :  जाँच  अधिंग  अधिनियम  के  अ्तेर्गत  इस  बात॑  की  व्यवस्था  हैं  कि सभा
 किसी  भी  संकल्प  को  पारित  मैंनेंਂ  अधिनिर्येम के  अम्तगैत  एक  सैकैल्व  दिया  है  ।

 श्री  शांता  राम  नायक  :  उस  समाचार  पत्र  ने  भारत  के  राष्ट्रीय  हित  के  विरुद्ध  एक  विदैशी केਂ
 वक्तव्य  को  प्रकाशित  किया  प्रश्न  यही  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमें  उस  संकल्प  को  पेश  करने  की  अनुमति  क्या  यह
 असंगत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  अगर  गवर्नमेंट  करना  चाह  तो  कर  देगी  मुझे
 कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 णह  सरकार  पर  निर्भर  करता  मैं  सरकार  पर  कोई  रोक  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  तो  बोल  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  अमल  मैं  सारी  रात  रोया  और  क्या  कह  रहा  मैं  देख

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 |
 भारत के  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  नई  बिल्ली  का  वर्ष  1985-86  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  और  उसको  सममीर्का

 कृंधि  मंत्रो  जी०  एस०  ढिल््लों  )  :  मैं  निम्नलिखित  पंत्र  सेभ्रा  पटल  पंर  रंखता

 (1)  भारत  को  राष्ट्रीय  संहँकारी  नई  के  व्षे  1985:86  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र  जी  ।

 भारत  का  राष्ट्रीय  सहकारी  नई  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिफ
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ  प्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।
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 का  राष्ट्रीय  सहकारी  नई  एिस्ली  के  क्यं  1985-86  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वास  शपीक्षा  कौ  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र  जी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  छल्जिखित  पत्रों  को  सभा  फ्टल  पर  रखते  मे  विलम्थ  के  कारणों  को
 दर्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्र॑जी  ।

 थालय  में  रखें  गये  ।  बेखिये  संख्या  एल०  टी०  4398/87]

 भारतीय  नमक  सेया  नियम

 उद्योग  मंत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राष्य  मंत्री  एम०  :  मैं

 संविधान  के  अनुच्छेद  309  के  परन्तुक  के  अन्तगंत  जारी  किये  शये  भारतीय  नमक  सेवा  1987
 को  28  1987  को  भारत  के  राजकषत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  220  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  सभा  पटल  पर  रखता
 में  रुखा  देखिये  संख्या  हल०  टी०  4399/87]

 कोयला  खान  और  अधिनियम  के  अन्तगंत  अधिसचना

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्त  :  मैं  कोयला  खान  और  1974
 की  घारा  18  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगगंत  कोयला  खान  और  संज्ञोधघन
 1987,  जो  14  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूधना  संख्या  स०  का०  नि०  101  में

 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र॑  जी  सभा  पटल  पर  रखता
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4400/87]

 इण्डियन  एयर  लाइंस  के  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेवन
 और  उसकी  समीक्षा

 ,स्गर-किमानन:संज्ालय  के  भत्त्रो  टाइहलर  :  मैं  निम्ललिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हैं
 ८

 (1)  वायु  निगम  1953  की  धारा  37  की  उप  धारा  (2)  के  अंतर्गत
 इन्डियन  एयर  लाइन्स  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 वायु  1953  की  घारा  15  की  उसधारा  (4)  के  भन््तगंत
 इन्डियन  एयर  ल।इन्स  के  वर्ष  1985-86  6  के  वाषिक  लेखाओं की  एक  प्रति

 तथा  अ  ग्रे  जी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिलित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखते  में  बिलम्ब  के  कारणों  को
 -  दर्शाते  बाला  एक-विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रख्लेਂ  गये  |  बैखिए  संख्या  एल०  टी०  4401/87]
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 सेंट्रल  बोर्ट  फार  वर्कर्त  एज्केशन  के  बर्ण  1985-86  का  वाधिक

 प्रतिवेदन  ओर  उसको  समीक्षा

 शम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  -

 (1)  सेंट्रल
 बोर्ड  फॉर  वर्कर्स  एज्यूकेशन  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सेंट्रल  बोर्ड  फॉर  वर्कर्स  एज्यूकेशन  के  वर्ष  198९-86  के  वाधिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अग्र  जी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 सैंट्रल  बोर्ड  फॉर  वर्कंस  एज्यूकेशन  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  बिलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  4402/87]

 महापत्तन  न्यास  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  तथा  शिविंग  कारपोरेशन
 आफ  इन्डिया  लिसिटेड  तथा  मुगल  लाइन  लिसिटेड  के  वर्ष  1985-86  के

 बाणिक  प्रतिवेदनों  आदि  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुई  देरी  के  कारणों  के  बारे  में  विवरण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  राजेश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  महापत्तन  न्याय  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अंतगंत
 अधिसूचना  संख्या  360  जो  ।  1987  को  भारत  के
 पन्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जिसके  द्वारा  कोचीन  पत्तन  कमंचारी  का

 संशोधन  1987  अनुमोदित  किये  गये  की
 एक  प्रति

 तथा  अग्र  जो  सस्करण  )  ।
 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4403/87]

 (2)  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  तथा  मुगल  लाइन  लिमिटेड  के  व  1985-
 86  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों  तथा  लेखा-परीक्षित  लेखाओं  को

 लेखा  वर्ष  की  समाप्ति
 के  पश्चात्  नो  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के
 कारणों  को  स्पप्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  संस्करण )

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4404/87]
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 भारतीय  कपास  निगम  सीसित  बस्बई  के  वर्ष  1985-86  का  बाधिक  प्रतिवेदन
 और  उसकी  समोक्षा

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  मैं  कम्पनी  1956  की
 धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र जी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  कपास  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  भारतीय  कपास  निगम  बम्बई  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षिक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  4405/87]

 )

 प्रो०  मध्  वण्डबते  :  आज  की  कायंसूची  के  क्रम  ओ  बारे  में  मेरा  एक
 व्यवस्था  का  प्रश्न  आय  पहले  ही  अनुच्छेद  78  के  बारे  में  एक  स्थायी  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  चुके
 हैं  क्योंकि  वतंमान  सत्र  का  केवल  एक  दिन  बचा  है  इसलिए  मैं  अपने  प्रस्ताव  के  बारे  में  जानना

 चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  तो  कार  मंत्रणा  समिति  का  विषय

 प्रो०  मध्  वण्डबते  :  मंत्री  महोदय  को  हमें  बताना  चाहिए  कि  क्या  इस  प्रस्ताव  पर  इस  सत्र
 में  विचार  किया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  आपके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  अस्वीकार  किया  जाता  कुछ  भी
 रिकार्ड  में  शामिल  नहीं  किया

 प्रो०  वण्डवते  :  किस  बात  को  अस्वीकार  किया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  ।

 प्रो+  मध  वण्डबते  :  यदि  आप  किसी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  और  उस  पर  चर्चा
 की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  तो इसका  क्या  फायदा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्वीकार  करने  का  अथे  है  उस  पर  अनिवायं  रूप  से  चर्चा  किसी
 प्रस्ताव  को  स्वीकार  किए  आप  उस  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।  चर्चा  तभी  होगी  जब  काय॑
 मंत्रणा  समिति  उसके  लिएं  समय  और  तिथि  नियत  करेगी  ।

 *+
 कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 SEEDED

 प्रोਂ  सु  बन््डक्ते  :  मन््त्री  महोदव  तो  हम॑  बत्रा  ही  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  इससे  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  इस  काय॑  को  हम  करेंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  टाइम  होगा  तब

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  टाइम  जब

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  चौधरी  मैंने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 प्रो०  मध्  दण्डवते  :  श्री  माश्नव  रेड्डी  आपसे  एक  अनुरोध  करना  चाहते

 अध्यक्ष  भहोदय  :  कोई  अनुरोध  नहीं  ।

 प्रो०  मध  दण्डवते  :  किसी  भी  ठोस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  के  पश्चात  यदि  हमें
 चर्चा  करते  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  तो  हम  प्तभा  की  कार्य  वाही  में  भाग  नहीं  लेंगे  ।  हम  सभा  का
 बहिप्कार  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  दण्डबते  और  कछ  अस्य  सामनीय  सदस्य  सभा-भवन  से
 खाहर  चले  गये  ।  ]

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बाद  ]
 राजभाषा  संबंधी  संसदीय  समिति  का

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन््तार्माण  :  मैं  रा  जमाषा  अधिनियम
 1963  की  धारा  4  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  राजभाषा  सम्बन्धी  स्ंसदीय  समिति  के

 भाग  |  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  टी

 4406/87]
 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  फ्लेटों  प्लाटों  के  आवंटन  के  लिए  संयकक्त  पंजोकरण  के

 बारे  में  असाराकित  प्रंडन  संख्या  5663  के  6  अप्रैल  1987  को  विये  गय
 उत्तर  में  शद्ध  तथा  उसमें  हुए  बिलस्सख  के  बारे  में  विवरण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  मैं  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  में  फ्लैटों/प्लाटों  क ेआवंटन  के  लिए  संयुक्त  पंजीकरण  के  करे  में  श्री  संतोष  कुमार  सिंह
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 और  डा०  जी०  एस०-राणहंस  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6  1987  को

 दिये  गये  उत्तर  मैं-शुद्धि  करने  कथा  उत्तरग्में  शुद्धि  करने  में  विसभ्व  के  कारणों  को  दर्शाने  बाला
 एक  विवरण  तथा  भंग्र  जी  संस्क  सभा  फ्टल  पर

 विवरण

 उपयुक्त  प्रश्न  में  दिया  गया  उत्तर  उक्त  तिथि  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्ली  विकास

 करण  क्रप्त  श्रूजमा  पररआधारित  था  ।  इस  मंत्रालय  के  यह  ध्यान  में  आया  है  कि  प्रश्न
 के  भाग  दिया  गया  उत्तर  बास्तविक  रूप  से  सही  नहीं  है  ।

 भाग  का  सही  उत्तर  यह  चाहिए  -  पति  और  पत्नी  के  नाम  में  संयुक्त
 पंजीकरण  सभी  भावी  मामलों  में  अंनिवार्य  कर  विया  गया  फिर  भी  यह  पुराने  मामलों  में
 ऐच्छिक  हैं  ।

 यह  विवरण  दिनांक  6-4-1987  को  प्रश्न  का  उत्तर  देते  की  तिथि  से  एक  सप्ताह  के  अन्दर
 सभा  धटल  पर  रक्षा  जा  सका  क्ष्योंकि  रिकाड  की  जांच  करने  ओर  इसके  समन्वय  में  समय  लग

 गया  था  ।

 असुविधा  के  लिए  खेद

 भारतोय  मानक  ब्यरों  अधिनियम  अत्तगेते  अधिसूचना

 संसवीय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शोला  :  महोदय  मैं  श्री  गुलाम  नवी
 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  मे  राज्य  मनन््त्री  की  ओर  से  भारतीय  मानक  ब्यूरो
 1986  की  धारा  3  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  जो  16  अप्रैल

 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जिसके  द्वारा  |  अप्रैल  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  का०  आ०  278  मे  कंतिपय  संशं।धन  किये  गये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।
 में  रखा  गया  ।  बैंखिये  संख्या  एल०  टी०  4408/87 ]

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक  सोसा  शुल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गः  गृ

 अशिसचता  ता  मारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  अतिथेदन  आदि

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (2)  केन्द्रीय  उत्वाकआल्कਂ  ओर  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1987,  जो  |  1987
 को  भार्त  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स्रा०  का०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।
 में  भया  ।  बेंखिएं  संस्था  4409/87]

 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--
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 सा०का०नि०  416  जो  28  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  और  जिनके  द्वारा  |  1983  की  अधिसूचना  संख्या
 295  की  वंधता  की  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गई  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
 ग्रत्थालय  म  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  4410/87]  ]

 सा०का०नि०  से  जो  29  1987  को  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  और  जो  वित्त  1987  को  विद्ारा्
 पेश  करते  समय  29  1987  को  लोकसभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित

 सीमा-शुल्कों  में  परिवतंनों  से  संबंधित  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  जारी  किये  गये  हैँ
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  वेखिए  संख्या  4411/87] ]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-णुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अथिसूचना  संख्या
 435  से  जो  29  1987  को  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई
 थी  और  जो  वित्त  1987  को  विचारार्थ  पेश  करते  समय

 29  1987  को  लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों
 से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  जारी  की  गई  है  की  एक  प्रति  (  ह्न्दी  तथा  अंग्रेजी

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
 में  रखा  गया  ।  वेल्लिए  संख्या  4412/87  2/87 ]

 (4)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत
 भारतीय  जीवन  वीमा  निगम  संशोधन  1987,  जो
 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  25।  में  प्रकाशित

 हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  4413/87]

 (5)  संत्रिधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिबेदनों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्र जी  :

 भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1985-86  का  प्रतिवेदन--संघ
 सरकार  राजस्व  प्राप्तियां--खण्ड  |  -  अप्रत्यक्ष  कर  और  खण्ड  2-
 प्रत्यक्ष  कर  !

 में  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  4414/87]

 भारत  के  निय  त्रक  महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1985-86  का  प्रतिवेदन--संघ
 सरकार  ।

 में  रखा  गया  ।  बेलिए  सख्या  4415/87]
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 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1985-86  का  प्रतिवेदन-संघ
 सरकार  तथा  ।

 में  रखा  गया  ।  वेझिए  संख्या  4416/87]

 भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1985-86  का  प्रतिवेदन-संघ
 सरकार

 रक्षा  सेवाओं  के  वर्ष  14  के  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अग्रेजी  ।

 ग्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  बेखिए  संध्या  4417/87]

 में  रखा  गया  |  बेखिए  संख्या  4418/87]

 1985-86  5-86  के  संघ  सरकार  विनियोग  लेखे  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  4419/87]

 1985-86  के  संत्र  सरकार  विनियोग  लेख  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखा  गया  |  बेखिए  संख्या  4420/87]

 1985-86  के  विनियोग  भाग  |-समीक्षाਂ  की  एक  प्रति  तथा

 जी  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  4421/87]

 वर्ष  '985-86  के  विनियोग  रेल  भाग  विनियोग  लेखेਂ  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखा  गया  ।  बेलिए  संख्या  4422/87]

 1985-86  के  अवरुद्ध  खाते  खातों  वाले  पू  जी  विवरणों  तुलन-पत्र
 ओर  लाभ  तथा  हानि  रेलਂ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रन्थालय  में  रखा  व  छिए  संख्य  4423/87]

 संविध!न  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अन्तगंत  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के

 वर्ष  1985-86  5-86  के  प्रतिवेदन-संध  सरकार  !  से  3  तक
 एक  प्रति

 हिन्दी  तथा  अंग्र॑  जी
 है

 में  रखा  गया  ।  देल्षिए  संख्या  4424/87]

 1985-86  के  संघ  सरकार  विनियोग  लेखे  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।
 में  रखा  गया  ।  द  लिए  संख्या  4425/87]

 1985-86  के  संघ  सरकार  वित्त  लेखे  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी

 ।
 में  रखा  गया  ।  द  लिए  संख्या  4426/87]
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 पेपर  कारपोरेद्ान  लिमिटेड  के  वर्थ  1985-९6  का
 प्रतिबेवन  तथा  उसको

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  मैं

 लिश्वित  म्रमा  पटल  पर  रखता

 (1)  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिकित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  सभा  पटल  पर

 रखेंगे  :-

 )  प्रेसर  क्रपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  5-86  का  कार्षिक

 लेखा  मदीक्षित  लेखे  तथा  पर  महालेखा-परीक्षक  की परी  मश्ी
 मभि  ने  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  व्यक्त  (1)  )  में  खत  पत्रों  को  सभा  पदल  पर  रखने  मेंविलम्ध  के  क्रारणों  को
 दर्शाने  वाला  एफ  विवरण  तथा  अ  ग्र  जी  ।

 पे  रखे  गये  .।  वेखिये  संख्या  एल०  टी०  4427/87  ]

 ग्रताश्त  हिनदू  विश्मविद्याक्य  के  ब्र्ष  ओर  क्रे.बाधिक्र  लेखा  ओर  उभर  धर
 लेखापरोक्षा  प्रतिबंदन  और  उन  पत्रों  को  सभा  पटल  प्रर  रखने  में

 हुए  विज़म्त  के  आरे  में  एक  विधरण

 म्राज़ब  संस्प्धत  विकास  ससंगस््लप्र  में  नछ्लक्षा  ओर  संस्कृति  विस/सों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 बतारस  हिन्दू  विश्वल्य्यालय  के  वर्ष  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अ्  ग्र॑ज्ञी  ज्था  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अभ  ग्रेजी  संस्करण  )।

 में  स्खे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  की
 में  दहेज  के  कारण  हुई  मोत्तों  के  सबंध  में  अतारांकित  प्रइदन  सं०  53|

 के  27  को  विये  गये  उत्तर  में  शॉद्ध  करना  तथा
 उत्तर  में  शंद्धि  करने  में  बिलम्ब  के  संबंध  में  विवरण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिन्तामणि  :  श्री
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  त  था  गृह  मत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  की ओर

 से  मैं  करने  में  में  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  संबंध  में  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  द्वारा  पूछे  गये

 अतारांकित प्रण्न के 27 को दिये गये उशर मे क्षुद्ध करने तथा (2) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण तथ्य अज्जेजी सभा पटल पर रेश्वता हूं ।
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 विवरण

 दिनांक  27-2-1987  के'लोक  समा  अंतारॉकितਂ  प्रश्न  संरैया  531  के  उत्तर  में  संलग्न  विवरण

 के  ८दोशाय  मूश्चित  बेहेज  के  करण  हुई  मौतों  के  राज्यवार  आंकड़ों  में  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में
 अक्टूबर  तक  सूचना  दो  गयी  थी  जो  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  पर  आधारित
 थी  ।  किन्तु  इसके  श्ाव  राज्य  संरकार  ने  सचित  किया  कि  संही  संख्या  ।2  है  ।  1986  ह

 के  दौरान  दहेज  के  कारंणਂ  हुई  भोतों  की  संशोधित  संर्या  112  है  जिसे  मूल  उत्तर  में  सम्मिलित
 कर  लिया  जाए

 विशम्थ  के  कारण

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  पहले  जो  आंकड़े  दिये  थे  उन्हें  उसने  अब  संशोधित  कर  दिया  है  ।
 अतः  यह-णुद्धि  भ  वश्यक  हो  गयी  ।

 निर्यात  नियंत्रण  और  अधिनियम  के  अन्तर्गत  चाय
 कलफता  के  क्य  1985-86  फा  धाविके  प्रशियेदन  तथा  उसकी  समीक्षा  आदि

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  रंज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पट्ख  फर  रखता

 (1)  निर्यात  नियंत्रण  और  1963  की  धारा  17  की
 घारा  (3)  के  अम्तगंत  प्रशीतित  क्लेम  मॉस  नियंत्रण  और

 1987,  जो  ]।  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्यीं  का०  आ०
 953  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  भ  ग्र  जी  ।

 थालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4430/87]

 (2)  चाय  के  वर्ष  1985-86  5-86  के  बाधिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्र॑जी  ।

 चाय  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक प्रति
 तथा  अ  ग्र  जी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 चेन  के  वषे  1985-86  के  कोर्यंकरण  की  संरंकार  द्वारा  समीक्षा

 की  प्रति  तथा  अ  ग्रजी  ।

 (3)  उपमुंक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब के  कारणों  को
 दर्शान  वाला  क  विवरण  तथा  भ  ग्रज्जी  ।

 थालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4431/87]

 (4)  तम्बाकू  गुन्टूर  के  वर्ष  1985-86  के  बाचिक  प्रशासलिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्र  जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 तम्बाकू  गुन्दूर  के  ब्ष  1985-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र॑जी  ।
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 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्र॑ जी  ।

 थालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4432/87]

 जम्मू  और  कइमोर  बागबानो  उत्पाद  विपणन  तथा  संसाधन  लिगस  भीनगर
 के  वर्ष  1980-81  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  उसकी  समीक्षा

 कृषि  मन्त्रालय  में  उ् ंरक  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  आर०  श्री  रामानन्द

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  --

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पन्नों  की  एक
 प्रति  तथा  अ ग्र ेजी  :--

 जम्मू  और  कश्मीर  बागबानी  उत्पाद  विपणन  तथा  संसाधन  निगम
 श्रोनगर  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  बागवानी  उत्पाद  विषणन  तथा  संसाधन  निगम
 श्रीनगर  के  वर्ष  1980-81  का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन
 पर  नियंत्रक-महालेखा-परौक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपपुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  भ  ग्र॑  जी  ।

 में  रखे  देखिए  संह्या  4433/87]

 भारतीय  डाक्घर  अधिनियम  के  अग्तगंत  अधिसूचना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  भारतीय  डाकधर
 1898  की  धाराओं  10  तथा  74  के  अन्तगंत  जारी  किये  भारतीय  डाकधर
 1°87,  जो  10  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  379

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।
 में  रखें  देखिए  संदया  4434/87  ]

 पावर  इंजीनियसं  नई  बिल्ली  के  वर्ष  सुशीला  का  वाधिक
 प्रतिबेदन  तथा  उसकी  समीक्षा

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  सुशीला  :  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  पावर  इ  जीनियसं  ट्रेनिंग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।
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 पावर  इ  जीनियरस  ट्रेनिंग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र॑जी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ'ग्रं  जी  ।

 में  रखे  गये  ।  दे  सियें  संख्या  4435/87]

 भारतीप  डेरी  तिगम  बड़ोदा  के  वर्ष  1985-86  तथा  असम  कृषि-उद्योग
 विकास  निगम  लिमिटेड  गुवाहाटी  के  वर्ष  1977-78  आदि  के  बाधथिक

 प्रतिवेवन  तथा  उसकी  समीक्षा

 कृषि  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्यमंत्री  आर०  :  श्री  योगेन्द्र

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्यमंत्री  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूँ

 --

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  :--

 भारतीय  डरी  बड़ौदा  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  डेरी  बड़ौदा  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 #  उ९

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रुजी  ।

 ग्रन्थालय  में  रखे  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  4436/87]

 (2)  उपर्युक्त  (1)
 में  उल्लिखित  पत्रों  को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  बिलम्ब  के  कारणों  को

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 आसाम  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  गुवाहाटी  के  वर्ष  1५77-78
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्व।रा  समीक्षा  ।

 आसाम  क्ृषि-उद्योग  विकास  गुवाहटी  के  वर्ष  1977-78

 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षिक  की  टिप्पणियाँ  ।
 में  रखे  गये  ।  बेखिए  संख्या  एल०टी०  4437/87]

 आसाम  कृषि-उद्योग  विकास  गुवाहाटी  के  वर्ष  1976-77
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 आमा्म  स्लीझित  मुवाह्ाटी  का  वर्य  1976-77

 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथ्ना  उन  पर

 परीक्षिक  की  टिप्पणियाँ  ।
 में  रखे  गये  संध्या

 है है

 (4)  उपयुक्त
 (3)  में  पत्रों  को.सभा  पटल  पर  रख  ने  में  बिलम्ब  के  कारणों  को

 दर्शाते  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्र  जी  संस्करण  )।
 ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  सुंख्या  एल०  टी०  4437  और  4438/87]

 (5)  .  राष्ट्रीय  डे  आननन््व.के  भृष्न  1985-86  के  बाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तपा.अ  प्र  जी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  डरी  व्विक,स  ब्रोई  आनन्द  के  व  1985-86  के  कार्यक्ररण  की
 गरी  सरकार  द्वारा  सम्रीक्षा  के  द्वारे.म्ें  एक  ब्रिव्रण  तथ्म  अग्न॑जी

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पूटल  पर  रखने  में  व्विलम्ह  के  कारणों  को
 दर्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4439/87]

 राष्ट्रीय  पटसन  विनिरमित  कलकसा  के  वर्ष  1985-86  का  वाफ्कि
 प्रतिवेदन  और  उतकोी  समीक्षा

 बस्त्न  प्रंत्राल्य  के  उप  संत्री  एस०  कृष्ण  :  महोदय  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :--

 (।)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अतर्गत
 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  भंग्र  जी  संस्करण  )  ।

 राष्ट्रीय  पटसन  विनिभित  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86
 के  कायक्रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  पटसन  विभिर्भिलि  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1985-86
 का  वापषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गये  ।  बेखिए  संख्या  एल०  टी०  4440/87]
 भारत  का  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  मिगस  नई  द्विल्ली  के  वर्ष  198
 -86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भास्त  का  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  तिगस  नई  दिल्ली  का  वर्ष
 1985-86  का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेख  तथा  उन  पर
 नियंत्क-मझलेझ्ञापरीक्षक्त  की  टिप्पणिग्नाँ  ।

 में  रखे  संज्या  एल०्टी०  4441/87]
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 राज्य  सभा"ते  संदेश

 »  ८६2)  अर्सयुक्त  (1)  में  उस्लिखिल  पत्रों  को  सक्त-पठल  पर  रहते  में  बिलम्ब  के  कारणों  को

 दर्शाने  काले  दो  विवरण  त़श्ना  अंडर जी
 _  प्रद्याश्षय  में  रसे  यये  ।  बेखि  ए  संकुया  एल०  टो०  4446  और  4441/87]

 (3)  पटसन  विनिर्भिति  व्रिकास  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा
 परीक्षित  लेखे  ।

 पटमन  विशिक्षिति  विकास  कलकैंत्ता  के  वर्ष  1985-86  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी

 -  ।  ,
 *  :  (4)

 '
 उपर्धक्त  (3)  में  सल्लिखित  पंत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्नेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4442/87]

 12.18  मस०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 ]
 सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा

 को  देनी  है  ।

 (i)  लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  हृआ्य  है  कि  राज्य  सभा  ने  7  मई  1987  को

 हुई  अपनी  बैठक  में  लोकपाल  विधेयक  1985  संबंधी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  में  राज्य
 सभा  के  एक  सदस्य  की  नियुक्तित  के  संवन्ध  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  ।”

 5:  यह  संभा  लौक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सूहमत  कि  राज्य  सभा  केन्द्रीय  अंत्रियों  के

 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  तथा  उससे  संबन्धित  मामलों  की  जांच  के  लिए  लोकपाल  की
 नियक्ति  सम्बन्धी  विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  सक्षाओं  की  संयुक्त  समिति  में  श्रीमती  प्रतिभा
 देवी  सिंह  पाटिल  के  त्याक्षमत्र  की  कारण  श्वित  हुए  स्क्रन  पर  राष्य  सभा  के  एक  सदस्य  को

 नियुक्त  करे  और  यह  संकल्प  करती  है  कि  उक्त  सयुकत  समिति  में  श्री  रजफ  बलीउल्लाह  को

 नियुक्त  किया  जाय  ।
 ”

 (ii)  के  जक्तिया  तथा  कार्थ-संघा  लत  नियमों  के  नियम  1:86  के  उपसियम  (6)  के
 बन्धों  के  अनुसरण  मुझे  वित्त  विधेयक  1987  जिसे  लॉंक  संभा  द्वॉरा  4  मई
 1987  की  यैठक  में  पारित  किया  था  और  राज्य  को  उसकी  सिफ्राणिशों  के  नि  भेजा  गया

 लौदाने  और  ग्रह  बताने  का  निदेश-हुआ  है  कि  इस  सभा को  इस  विधेयक के  संबन्ध  में

 कोई  सिफारिश  सहींकरतीएँं  ।
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 दमन  और  दीव  पुनर्णठन  विधेयक  है  1987

 दा  जप  _  ३ २?/$उ$उउननननहनफईफऋढऑढझ्फ्््न्ेै लक

 (४)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में

 मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  7  मई  1987  की  हुई  अपनी

 बैठक  लोक  सभा  द्वारा  20  मार्च  1987  को  पारित  किए  गये  कारखाना

 विघेयक  1987  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।

 गर  सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकोਂ  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति

 से  तक  बेठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 ]

 री  रामप्यारे सुमन
 :  महोदय  ,  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 संबंधी  समिति  की  चालू  सत्र  के  दोरान  हुयी  29  वो  से  36  वो  बेठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 याचिका  समिति

 चोथा  प्र  तिवेदन

 ]
 श्रीम तो  आबिदा  अहम द  :  महोदय  मैं  याचिका  समिति  का  चोथा  प्रतिवेदन

 तथा  अ ग्रे जी  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 सरक।री  आश्वासनों  संबंधी  समिति

 भआाठवां  प्रतिवेदन

 ]
 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  महोदय  सरकारी  आश्वासनों  संबन्धी  समिति  का

 आठवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रं  जी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 दमण  ओर  दोब  प््नर्गठम  विधयकਂ

 तर
 अनुवाद ]

 गृह  मंत्री  बूटा  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दमण  और  दीव  संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  पुनंगठन  का  ओर  उससे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 अध्य क्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :-

 +दिनाँक  8-5-1987  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 दमण  ओर  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  पुनर्गठन  का  और  उससे  सम्बन्धित  विषयों  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति दी  जाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सरवार  बूटा  सिंह  :  महोदय  मैं  विधेयक  पुरःस्थापिता  करता  हूं  ।

 संविधान  बिधेयक*

 गृहमंत्रो  बूटा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाय  ।

 अध्यक्ष  म  होवय  :  प्रश्त  यह  है  :

 भारत  के  संविध।न  में  और  न  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति दी  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 न

 सरदार  बटा  सिह  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 प्छ्

 गृह  मस्ती  बूटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य
 1986  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  अधिनियम  1986  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 पित  करने  को  अनुमति  दी  जाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मैं  को  पुर:स्थापित करता  हूं  ।

 राष्ट्र  पति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।

 *दिनाँक  8-5-1987  के  भारत  के  अस्लाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 नियम  377  के  बधीन  सामले  |  .  _18  यई  ४987

 12°20  म्र०प०  .  ,
 :

 377  के  अंधीन  मार्मेले

 |

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  से  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए
 उपाय  करने  को  सांग

 श्री  कमला  प्रसादें  रॉबत  :  अध्यक्ष  इस  समंय  देश  के  कुछ  राज्यों  में  सूखे  की
 स्थिति  से  लोगों  में  भुखमरी  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  सूखे  से  प्रभावित  राज्य  उत्तर
 राजस्थ  उडीसा  आदि  प्रमुख  उडीसा  राज्य  में  तो  सूखे  क ेकारण  अकाल  कौस्ि  उत्पन्न  हो
 गई  है  ।  लॉग  भख॑मरी  के  कारण  मर  रंहे  हैं  तथा  साथ  ही  जानवर  भी  मर  रहे  यदि  समय  रहते
 लोगों  को  खाते  के  लिये  तथा  जानैवरों  को  चोरों  की  व्यवस्था  न॑  की  गयी  तो  हालांत॑ं  और  भयंकर

 हो  आदमियों  एवं  जानवरों  के  मरने  से  महामारी  की  स्थिति  हो  सग्री  ज़िला
 प्रशासन  अकाल  ॥त  लोगों  को  सहायता  नाममात्र  को  भी  नहीं  कर  रहा  इसो  प्रकार  से

 प्र०  रॉजस्थाने  में  भी  सूखी  धीरें-धीरे  उग्र  रूप  धारण  कर  रहां  मेरी  सरकार  से
 मांग  है  कि  सूखे  तथा  अकाल  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  कोई  शीघ्र  कंदम  उठाये  और  जहाँ-जहां
 पर  सूखा  उत्पन्त  ह  ।  स्थिति  है  वहाँ  पर  पहले  से  ही  प्रेसी  व्यवस्था  करें  जिससे  सूखे  का  असर
 आम  जनता  पर  न  पड़  ।  यह  व्यवस्था  युद्ध  स्तर  पर  करायी  जाय  ।

 जअन वाव  ]

 हाथ  से  बुने  गलोज्ों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कच्ची  ऊन  पर
 आधेात  शल्के  कम  कंरंगे  कौ  भाग

 श्रीमती  चन््द्रा  त्रिपाठी  )  :  भारतीय  हस्तनिर्मित  गलीचा  उद्योग  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष
 |

 तरीके से  कई  लाख  ज्ोगों  रोजगार  दैने  ब्वाला  देश  का  सबसे  उद्योष  इसके
 उत्ताउन  ज्याह्रतर  भाग  को  विभिन्न  अमेरिकी  देशों  देश  लिये  बहुमूल्य
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  निर्यात  कर  दिया  जाता  है  ।

 1971-82  में  लगभग  12°75  करोड़  २०  का  दरियों  और  ग्रलीचों  का
 1985-86 में

 बढ़कर  लगभग  164°5  करोड़  रु०  हो  गया  1986-४7  में  . 220  रूपये  का
 लक्ष्य  रखा  गया  है  जिसमें  निर्यात  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  भी  सम्मिलित  है  ।

 इस  महत्वाकांक्षी  लक्ष्य  को  प्राप्त  करते  के  यह  आवश्यक  है  कि  में  काफी
 अधिक  वृद्धि  जो  कि  मुह्य  कच्बे  माल  अर्थात  कच्ची  ऊन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 भारतीय  हस्तनिभित  गलीचों  ध्रक  उत्पादन  और  निर्यात  कल्ची  ऊत-ी-कमी  के
 अतिशिक्त  बढ़ी  हुई  कीमतें  भी  बाधक  इसलिये  अमरोध  है  कि  कच्चो  ऊन  पर  भगे  आयात
 शुग्क  में  काफो  कमी  की  जाय  ।
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 मझरा्ट्र  के  यबतसास  झहर में  और  अधिक  टेलोफ़ोन  कमैक्श्न
 प्रदान  कसने  को  आवश्यकतर

 श्री  उत्तरराव  पाटिल  :  महाराष्ट्र  राज्य  के  यवतमाल  शहर  में  नये  टेलीफोन
 कनेक्शन  देने  के  मामले  में  विचित्र  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  अभी  तक  केवल  1,000  टेलीफोन
 कनेक्शन  ही  प्रदान  किये  गये  हैं  तथा  नये  टेलीफोन  कनेबशनों  के  लिये  500  से  भी  ज्यादा  लोग  प्रतीक्षा

 है

 पिछले  बित्तीस  कर्ष  के  यह  दिया  गया  था  कि  350  नये  कनेक्शन  दिये
 लेकिन  अमी  तक  कोई  नये  कनेक्शन  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  यद्द  समझा  जाता  है  कि  कोई  नया

 बोड़े  वहां  उपलब्ध  नहीं  है अबकि  500  लाइनों  का  एक  नया  बोड़े  अमरावती  जिले  के  बदनेरा  में
 बेकार  पड़ा  है  जिसका  उपयोग  यहाँ  किया  जा  सकता

 यहदापि  यवतमाल  में  टेलीफोन  विभाग  ने  इस  समय  अपने  अधीन  जगह  पर  नयी  मशीन  लगाने
 के  लिये  जगह  का  भी  प्रावधान  कर  लिया  है  फिर  भी  लोकसभा में  मेरे  प्रश्नों  में  से  एक  के  उत्तर  में
 दिए  गए  आश्यासज  के  काबजूद  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  हेतु  मशीनरी  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई
 प्रयास  महीं  किये  गये  हैं  ।

 12:27  म०प०

 महोदय  पोठासीन  हुए  ]

 राजस्थान  और  मध्य  प्रवेश  के  बोच  सुच्चार  संचार  व्यक्स्या  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  चाऊ  मेहला  और  श्लीतामऊ  के  दीक्ष  अआल  नदी

 पर  एक  उपरिपुल  का  विस  णि  करणे  कौ  मांग

 भी  जुझार  सिह  :  झालावाड़  संसदीय  क्षेत्र  में  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों
 के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  बौच्र  आाव!-शाही  संतोषजनक  नहीं  है  क्योंकि  एक  दूसरे  क्षेत्र  में  जाने  जाने  के
 लिए  इन  दोनों  क्षेत्रों  में  अन्तर्शम्यीय  सड़कें  नहीं  बताई  गयी

 केवल  नई  सड़कें  ही  नहीं  बनाई  गई  हैं  वरन्  यहां  तक  कि  झालावाड़  जिला  के
 चाउमेहला  तथा  मध्य  प्रदेश  के  मन्बसोर  जिले  के  सीताबऊ  के  बीच  बैलगाड़ी  और  अन्य  गाड़ियों  की
 आवा-जाही  के  लिये  बने  परम्परागत  मार्गों  को  भी  मध्य  प्रदेश  के  गांधी  सागर  बाँध  के  निर्माण  के

 बाद  क्म्यभ  नदी  में  पानी  का  विपरील  दिमा  में  बहाव  होने  के  परिणामस्वरूप  तीन  दशकों  से  बन्द

 कर  दिया  गया  है  ।

 राजस्थान  का  चाऊमेहला  क्षेत्र  और  मध्यप्रदेश  का  सीतामऊ  क्षेत्र  चम्बल  नदी  के  दोनों  ओर

 मीलों  तक  एक  दूसरे  के  समानान्तर  चलते  हैं  दोनों  के बीच  जो  एक  सीमा  क्षेत्र  बनाते  गांध
 सागर  बांध  के  निर्माण  से  पहले  तक  वरसात  के  बाद  इस  नदी  को  कई  स्थान  पर  पार  किया  जा  सकता
 था  ।  इस  प्रकार  वहाँ  की  आम  जनता  को  उस  आपातकालीन  सुविधा  से  भी  वंचित  कर  दिया  गया  है
 जो  उसके  लिए  3  दशक  पहले  उपल्रब्ध  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  सिचाई
 भारत  सरकार  और  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  चाऊमेहला  भोर  सरीतामऊ
 के  मध्य  बरास््ता  कन्डला  चम्दन  नद॑  |  पर  एक  उपारिषल  निर्माण  करवायें  ताकि  राजस्थान  और
 मध्य  प्रदेश  के  दोनों  क्षेत्रों  के  बीच  एक  बार  फिर  से  आवा-जाही  शुरू  को  जा  सके  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  है  1987

 पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्न  मूल्य  के  पोस्टल  आड  रों  की  पर्याप्त

 आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  को  साँग

 कमारी  ममता  बनर्जो  :  पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्न  मूल्य  के  पोस्टल  आर्डरों  की

 अत्यधिक  कमी  विभिन्न  सरकारी  और  गैर  सरकारी  संगठनों  में  रोजगार  के  लिए  आवेदन  पत्रों
 के  साथ  शुल्क  के  रूप  में  इन  पोस्टल  आ्रों  को  भेजा  जाना  आवश्यक  होता  भारी  संख्या  में

 गारों  को  पश्चिम  बंगाल  में  पोस्टल  आइंर  की  भारी  कमी  के  कारण  परेशानी  हुई
 है  और  अभी  भी  हो

 रही  वे  विभिन्न  सरकारी  »र  गैर-सरकारी  संगठनों  में  नौकरी  के  लिए  आवेदन  पत्र  नहीं  दे  पा  रहे

 सरकार  को  चाहिए  कि  या  तो  वह  पोस्टल  आइंटरों  की  पर्याप्त  पूति  सुनिश्चित  करे  या

 आवरेदन-पत्र  शुल्क  को  समाप्त  करे  जो  पोस्टल  आइंर  के  रूप  में  आवेदन-पत्रों  के  साथ  सरकारी  और

 गेर-सरकारी  संगठनों  में  वसूल  किया  जाता  है  ।

 आमन्ध्र  प्रवंश  में  मन ग्र  ताप-संयंत्र  को  मंज्रो  देने  की  मांग

 श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  हमारे  देश  में  अनेक  राज्य  बिजली  की  अत्यधिक  कमी

 का  सामना  कर  रहे  आन्ध्र  प्रदेश  तिजली  की  भारी  कमी  का  सामना  कर  रहा  है  ।  विजली  की  कमी

 के  कारण  कारखानों  को  न॒कस!न  हो  रहा  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  मुख्य  क  हैं  कि  स्थिति
 में  मुधार  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करे  और  नये  ताप  विजली  केन्द्रों  की  स्थापना  करने
 के  बारे  में  विचार  करे  ।  सबसे  पहले  ताप  बिजली  केन्द्रों  के  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  कोयले  का
 सबसे  ज्यादा  महत्व  विःपषज्ञों  के  अनुसार  नए  ताप  बिजली  संयन्त्र  के  निर्माण  के  लिए  आमन्प्न  प्रदेश
 में  मनगूर  बहुत  अच्छा  स्थान  है  ।  सिंगरेनी  कोयला  खाने  इस  स्थान  के  निकट  उनमें  भारी  मात्रा
 में  कोयला  उपलब्ध  बहां  ढुलाई  भी  बहुत  सस्ती  है  ।  हम  इस  केन्द्र  से  अन्य  राज्यों  को  भी  बिजली
 की  आपूर्ति  कर  सकते  हैं  और  बेरोजगारी  की  मुख्य  समस्या  का  भी  समाधान  किया  जा  सकता
 भविष्य  में  प्रीष्मकाल  में  पनब्चिजली  परियोजनाएं  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  होंगी  ।  इसलिए  हमें  ताप  बिजली
 केम्द्रों  का  विकास  करना  कृपया  आन्श्र  प्रदेश  में  मन्गूर  ताप  संयंत्र  के  लिए  मन्ज्री  प्रदान
 कर  ।

 पदिचिम  बंगाल  में  पाल्दा  और  सुंदियाली  सछआरे  सहकारो  समितियों
 को  आधारभूत  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता

 श्री  रेणु  दास  :  वर्ष  1982  को  बर्षਂ  घोषित  करने  के
 स्वरूप  राष्ट्रीय  उत्यादकता  परिषद  के  शासी  निकाय  ने  उत्पादकता के  क्षेत्र  में  बेहतर  क।यं-निष्पादन  के
 लिए  चुनिन्दा  उद्योगों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उत्पादकता  पुरस्कार  प्रदान  करना  शुरू

 तत्र  से  औद्योगिक  और  कृषि  समूहों  और  उप-समूहों  की  पात्र  एककों  को  राष्ट्रीय  उत्पादकता
 पर  पुरस्कार  प्रदान  किए  जा  रहे  हैं  ।

 यह  जानकर  बड़ी  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  गत  अप्रैल  को  विजेता  एककों  को  1985-86  के
 उत्प  दकता  पुरस्कार  प्रदान  किए  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  1985-86  में  सहकारी  क्षेत्र  में  अन्तर्देशीय
 मत्स्य  उत्पादन  में  सर्वश्रेष्ठ  और  ह्वितीय  सर्वश्रेष्ठ  उत्पादकता  काय  निष्पादन  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  के
 एककों  को  पुरस्कार  प्रदान  किए  गए  ।
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 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  का  यह  लक्ष्य  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  की  बरबादी  होने  से
 बचाने  तथा  उनके  अधिकाधिक  उपयोग  आम  जनता  को  बेहतर  और  उच्च  जीवन  स्तर  उपलब्ध  कराने
 में  सहायता  करने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्सादकता  सेवाओं  को  निर्धारित  किया  जाए  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  के  इस  प्रशसंनीय  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  ऐसे  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  इन  एककों  में  और  उनके  आस-पास  बुनियादी  सुविधाओं  का  विकास  और

 इसके  अतिरिक्त  कृषि  क्षेत्र  में  यह  अत्यावश्यक  जहाँ  तक  विजेता  एककों  का  संबंध  है  उन्हें
 गाड़ी  आदि  की  आवा-जाही  के  लिए  आवास  तथा  अन्य  सुविधाएँ  उपलब्ध  कराई

 जानी  चाहिए  ।  हु

 पश्चिम  बंगाल  में  पालदा  फिशरमेंस  कोआपरेटिव  सोसाइटी  लिमिटेड  तथा  मुदियाली
 मेन्स  कोआपरेटिव  सोसाइटी  लिमिटेड  ऐसे  बिजेता  एकक  हैं  कि  यदि  उन्हें  अपेक्षित  सुविधाएं  उपलब्ध

 की  गई  होतीं  तो  वे  और  बेहतर  कार्य  कर  सकते  इसीलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि

 बह  उन  विजेता  एककों  को  ऐसी  बुनियादी  सुविधाएं  प्राप्त  करने  में  सहायता

 महाराष्ट्र-कर्नाटक  सोमा-वियाद  को  हल  करने  के  लिए  विवादइग्रस्त  क्षेत्र  में
 जनमत  संप्रह  कराने  की  मांग

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  पिछले  32  वर्षों  से  महराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा  क्षेत्र

 विवाद  लबित  पड़ा  हुआ  है  ।  खानेपुर  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों
 में  15  लाख  से

 भी  अधिक  मराठी  भाषी  जनता  रहती  है  ।  चू  कि  महाजन  आयोग  की  प्तिफारिशें  मंजर  नहीं  की  गई

 ह्सलिए  वह  अन्तिम  नहीं  हैं  ।  हाल  ही  में  सीमावर्ती  क्षेत्रों
 में

 मराठी  भाषी  जनता  को  प्राथमिक

 शिक्षा  के  स्तर  से  कन्नड़  सीखने  के  लिए  मजबूर  किया  जा  रहा  है  और  सरकारी  स्वर  पर  केवल

 कन्नड़  में  ही  पत्र  व्यवहार  किया  जा  रहा  इससे  आम  ज़मता  को  कठिनाई  हो  रही

 केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  इस  विवाद  को  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 द्वारा  परस्पर  चर्चा  और  विचार-विमर्श  करके  सुलझाया  जाना  माननीय  गृह  मंत्री  दोनों

 राज्यों के  मुख्य  मंत्रियों  से  अनेकों  बार  मिले  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 बिवाइग्रस्त  क्षेत्र  में  जनमत  संग्रह  कराया  जाये  ताकि  इस  समस्या  का  वहां  की  जनता  की

 सार  समाधान  किया  जा  सके  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  आंध्र  केरल  आदि

 के  बीच  सीमा  विवाद  के  संबंध  में  निर्णय  लिया  है  ।

 इसीलिये  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उस  समस्या  का  हमेशा  के  लिए  समाधान

 करने  के  लिये  विवादग्रस्त  क्षेत्र  में  जनमत  संग्रह  कराया  जाये  ।

 3-२०

 12.30  भ०  प०
 खादी  और  पग्रामोद्योग  आयोग  विधेयक

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  सभा  अगली  मद  अर्थात  मद  31  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  अरुणाचलम  ।
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 उच्योंग  मंत्रालय  में  औद्योगक  विकास  विभाग  में  राज्यਂ  मंत्री  एस०  :  में

 प्रस्ताव  *  करता  हूं  :

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  में  और  संशोधन  करने  दाने  विधेयक

 पर  राज्य  सप्ना  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  बिया  गया  :

 खादी  और  ग्र/मोद्योग  आयोग  1956  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।

 क्री  के०  रामचन्व्र  रेड  छो  :  उपाध्यक्ष  सरकार  ने  अत्याधिक  महत्वपूर्ण
 विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  1956  के  अधिनियम  में  कुछ  कृमियां  रह  गई  थों
 और  उन  कमियों  को  दूर  करने  तथा  इस  छादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  को  काय  करने  में  अधिक
 सक्षम  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।

 किन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उन  कठिनाईयों  के  बारे  में  नहीं  बताया
 जिनका  उन्हें  1956  के  अधिनियम  में  अनुभव  हो  रहा  था  ।  हम  यह  जामना  चाहते  हैं  कि  पिछला

 खादी  और  ग्रामोद्योग  का  संवर्धन  और  विकास  किस  कारण  नहीं  कर  पाया  ।

 अतः  उस  विधेयक  का  अध्ययन  करते  हुए  मेरी  यही  राथ  बनी  कि  इस  विधेयक  को  बहुत
 ब.जी  में  तंयार  किया  गया  इसका  प्रारूप  बड़ी  लापरवाही  से  तयार  किया  इसके  खण्ड  आसानी
 से  समझ्न  में  नहीं  अंति  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  इतना  महत्वपूर्ण  विधेयक  इस  सभा  के
 समक्ष  इतनी  जल्दबाजी  में  क्या  प्रस्तुत  किया  गया  हैं  ।  क्या  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  सरकार

 मुच  उन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  चाहती  है  जिन्हें  लक्ष्यों  के  शापन  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 यह  ऐसा  विधेयक  है  जो  बहुत  गरीब  जनता  से  संबंधित  है  ।  यह  ग्रामीण  जनता  से
 संबंधित  गाँव  में  बेरोजगारी  बड़ी  है आम  जनता  को  रोजगार  नहीं  मिल  पाता  उनमें  से
 अधिकांश  लोग  बेरोजगार  हैं  |  रोजगार  की  वहां  बहुत  कमी  उन्हें  लाभप्रद  रोजगार  उपलब्ध
 कराते  के  सरकार  गांवों  में  अनेक  प्रकार  के  उद्योग  खोलना  चाहती  है  और  यही  कारण  है  कि
 1956  का  अधिनियम  भ्रस्तुत  किया  गया

 ब्रिटिश  राज्य  से  पहले  ये  गांव  आत्मनिर्भंर  थे  ।  गांव  की  अशभेब्यनस्था  काफी  समझ
 परहः  लुह्दार  आदि  जैसे  अनेक  कारीगर  काफी  संख्या  में  बे  अपनी  जीविका  कमाने

 में  समर्थ  थे  वे  गांव  वालों  की लगभग  सभी  जरूरतों  की  चीजों  को  बना  रहे  ब्रिटिश  राज  के
 दौर  न  उन्होंने  गांव  की  आत्म-निरभंर  अर्थव्यवस्था  को  पूरी  तरह  से  बरबाद  कर  डाला  ।

 उन्होंने  ऐसे  गांवों  को  उन  गांवों  में  परिवर्तित  कर  दिया  जो  अग्नंजों  को  केवल  कच्चे  माल
 की  अःपू्ि  कर  सके  तथा  जिसे  अंग्र  ज  अपने  देश  ले  जते  थे  और  बहाँ  से  तैयार  माल  वापल  भेजते
 थे  ।  उन्होंने  जानबूक्ष  कर  देश  को  रौंदा  है  तथा  अव्यवस्था  उत्पन्न  की  उन्होंने  गांव  कीਂ  अ्थंव्यवस्था
 को  तथा  ग्रामीण  शिल्पकारों  को  पूरी  तरह  बरबाद  कर  दिया  मैं  एक  उदाहरण  दा  ।  अपनी
 वि१  सित  अर्थव्यवस्था  के  बाबजद  वे  ढाका  मलमल  को  बनाने  में  सफल  न  हीं  हो  पाये  थे  इसलिए

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  |
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  यह  कपडा  बनाया  न  जाये  तथा  उनके  कपड़ों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  न
 उन  लोग्रों  ने  ढ़ाका  मलमल  के  निर्माताओं  को  जान  बूझकर  बरबाद  ब्रिटिश  शासकों  ने

 दस्तकारों  को  पूर्णतया  नष्ट  किया  तथा  बरबाद  किया  था  ।  इसलिसे  दस्तकार  बेरोजगार  हो
 गये  ।  उनके  पास  करने  को  कुछ  नहीं  रहा  ।  उनमें  स ेअधिकतर  उसी  तरह  रहते  हैं  क्योंकि  ग्रामीण
 अर्थव्यवस्था  तबाह  हो  गयी  महात्सा  गांधी  ने  खादो  दी  है  विदेशी  कपड़े  नहीं  पहनेंगे  ।
 हमें  ख्रादी  अवश्य  पहनती  ज्राहिए

 ।”
 यही  वह  नारा  था  जिससे  गांधी  जी  ने  न  केवल  स्वराज्य

 बल्कि  वह  इस  खादी  आन्दोलन  से  नमक  आन्दोलन  को  जोड़  पाये  थे  तब  विदेशियों  से
 संघर्ष  किग्रा  था  |

 इस  विधेयक  का  एक  अध्ययन  दर्शाता  है  कि  इन  उपबन्धों  में  स ेकोई  भी  सहायता  नहीं
 कर  पाएगा  ।  इस  विधेयक  में  सत्रह  उपबंध  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  प्रकार  ये  उपबंध  ग्रामीण
 अर्थव्यवस्था  का  सुधार  करेंगे  ।  यहाँ  पर  उद्योगों  को  शुरूआत  करने  में  यह  कैसे  मदद  करेगा  ?  आप
 देख  सकते  हैं  कि  खण्ड  2,  9  और  ।।  को  छोड़  कर  बाकी  के  खण्ड  केवल  आनुषंगिक  है  क्योंकि
 आपको  खण्ड  2,  9  तथा  ||  को  प्रभावी  बनाना  होगा  ।  उनमें  से  कुछ  उप-सभापति  को  और
 अध्यक्षता  के  बारे  में  आयोग  के  सदस्यों  की  से  सम्बंधित  हैं  यह  सब  कुछ  उचित  नहीं
 लगता  है  ।

 अब  इसने  क्षेत्रਂ  अर्थात  देहाती  गांव  को  फिर  से  परिभाषित  किया  उन्होंने
 कहा  है  :  10,000  या  कम  की  आबादी  वथाला  गांव  एक  क्षेत्रਂ  के  रूप  में  परिभाषित
 किया  है  ।  यह  परिभाषा  किस  प्रकार  गांवों  में  खादी  तथा  उद्योगों  को  बढ़ावा  देगी  ?  आपने  इस
 10,000  की  सीमा  को  कैसे  बनाए  रखा  है  ?  क्या  कारण  क्या  आधार  आपके  पास  कौन

 से  मानक  हैं  ?  वे  कहते  हैं  कि  10,000  की  आत्रादी  वाले  गांव  को  प्राथमिकता  दी  इस
 10,000  की  आबारी  को  किस  प्रकार  निमरत  किया  गया  मेरी  राय  है  कि  एक  ग्रामीण  क्षेत्र  के

 केवल  10,000  आबादी  की  सोमा  कहने  मात्र  से  स्थिति  नहीं  सुधरेगी  ।  वास्तव  में  ग्रामीण
 जनसंख्या  के  लिये  आवश्यकता  है  तो  धनराशि  की  है  ।  आप  जानते  हैं-कि  हमारी  जनसरुया  का  70
 प्रतिशत  भाग  गांवों  में  है उनमें  स ेअधिकतर  अल्प  रोजगार  वाले  या  बेरोजगार  मेरा  खयाल  है  कि
 केवल  थह  कह  आमीण  उद्योगों  के  योजना  मे  आवंटित  वतंमान  100  करोड़  रु०  को

 राशि  को  पर्याप्त  नहीं  कूहा  जा  सकता  है  ।  इसलिये  जब  वित्तीय  लाभ  बिना  पैसे  की  स्वीकृति  के

 तो.मेरी  राय  में  केवल  यह  अधिनियम  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।

 जहां  तक  सीमा  का  सबंध  है  उन्होंने  कहा  है  कि  प्रति  दस्तकार  पर  पूजी  निवेश  15,000
 रु०  से  अधिक  नहों  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  निर्णय  पर  वे  कंसे  पहु चे  उदाहरण  के  लिये
 सावजतिक  उपक्रमों  करोड़ों  रुपयों  क्रा  निवेश  किया  जा  रहा  है  ।

 आप  10  लाख  15  लाख  रु+  या  इतनी  ही  मात्रा  में  खर्च  कर  रहे  हमारे  पास  ऐसे
 इस्पात  संयत्र  जहाँ  पर  केवल  5,000  या  10,000  या  20,000  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने
 के  लिये  हम  सात  सौ  से  आठ  सौ  हजार  करोड़  रुपए  खर्च  कर  रहे  जब  ऐसी  बात  है  तो  जहां  तक
 ग्रामीण  उद्योगों  का  सम्बन्ध  यदि  सरकार  वास्तव  में  ऐसा  चाहती  है  तो  उसे  आगे  बढ़ना  चाहिए
 और  15,0(,)  रु०  की  इस  सीमा  को  कम  से  कम  25-50,000  रुपए  तक  बढ़ा  देना  तभी

 यह  अधिनियम  रोजगार  प्रदान  कर  सकता  आप  केबल  कह  रहे  हूँ  कि  प्रति  व्यक्ति  15,000  रु०

 की  सीमा  को  हम,बढ़ा  रहे  हैं  ।  लेकिन  विधेयक  में  यह  नद्वीं  बताया  गया  है  कि  कारखाने  में  काम  करने
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 के०  रामचन्द्र

 वाले  श्रमिक  या  दस्तकार  को  दी  जाने  वाली  धनराशि  कितनी  उनके  अधिकारों  पर  तनिक  भी

 जिचार  नहीं  किया  गया  इसी  वजह  से  मैं  कहता  हूं  कि  विधेयक  का  प्रारुप  जल्दबाजी  में

 तैयार  किया  गया  है  ।  इस  बात  पर  जिचार  नहीं  किया  है  उनको  कितनी  धनराशि  को  प्राप्त

 होगी  ?  कामगारों  तथा  दस्तकारों  के  क्या  अधिकार  जब  तक  आप  यह  सुनिश्चित  नहीं  करते
 ;  कि  कै'मगारों  को  बुछ  ठोस  धनराशि  प्राप्त  तब  तक  बह  इसमें  सुधार  नहीं  कर  पायंगे  ।  कामगार

 काफी  सामग्री  का  उत्पादन  करते  ग्रामीण  उद्योगों  में  काफी  सामान  का  उत्पादन  होता  लेकिन
 न  सभी  उत्पादों  के  लिये  ब।जार  कहाँ  है  ?  कौन  इसे  खरीदेगा  ?  यहाँ  तक  कि  जो  सरकार  खादी

 को  बढावा  दे  रही  है  तथा  हाथ  से  बुने  कपड़ों  को  पहनना  कांग्रस  के  लोगों  के  लिए  अनिवायं  है--यह्
 कांग्रेस  घोषणा  पत्र  था--मैं  नहीं  जानता  कि  वह  इसका  अनुसरण  कर  रही  है  या  इन  ग्रामीण
 उद्योगों  द्वारा  उत्प'दित  खादी  को  वे  नहीं  खरीद  रहे  जब  तक  आप  समझौता  नहीं  करते  हैं  कि
 इन  उद्योगों  या  इसी  तरह  के  अन्य  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  खादी  को  सभी  सरकारी  उपक्रमों  को
 खरीदना  तब  तक  आप  बाजार  सुविधायें  मुहैया  नहीं  करा  सकते  यदि  आप  स्वय  खादी
 नहीं  खरीदते  हैं

 तो  आम  जनता  से  इसे  खरीदने  की  आशा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  क्या  खादी  से  मूल्य
 या  गुणवत्ता  में  या  टिकाऊपन  मिल  में  बने  कपड़े  से  प्रतिस्पर्धा  कर  सकती  है  ?  इसलिये  आवको

 यह  अवष्य  देखना  चाहिए  कि  खादी  के  उत्पादन  को  और  अधिक  कंसे  आकषक  बन  या  जाय  ।

 बात  जो  उन्होंने  की  वह  यह  है  कि  समिति  में  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ा  दी
 ।  गत  आई  नियम  यह  संख्या  तीन  से  पांच  तक  थी  और  अब  उन्होंने  इसे  12  व्यक्ति  क

 इन  ।2  व्यक्तियों  गे  से  6  लोग  6  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  मुझे  नहीं  मालूम  कि  ये  क्षेत्र
 हैं  तथा  इन  6  क्षेत्रों  मं  वे  क्या  करन  जा  रहे  हैं  ?

 रामकृष्णय्या  समिति  के  नाम  से  एक  समिति  थी  ।  उसने  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  और  हमने
 समिति  की  समी  सिफारिणें  मंजर  कर  ली  रामक़ृष्णय्या  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  आयोग
 मैं  प्रतिनिधि  तथा  अन्य  लोग  गैर-सरकारी  होने  चादिए  |  उन्हें  सरकारी  नहीं  होना  चाहिए  ।  वे  ३  हते
 हैं  कि  रामकृष्णय्या  समिति  की  सदस्यता  उन्होंने  12  कर  दी  है  तथा  उनमें  से  6  व्यक्ति  6  क्षेत्रों  का
 प्रतिनिधित्व  करेंगे  ।  यह  स्पष्ट  नहीं  है  किवे  6  व्यक्ति  सरकारी  हैं  या  गैर-सरकारी  हैं  ।  जहाँ  तक
 अन्य  लोगों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  से  4  वे  लोग  होंगे  जिनको  ग्रामीण  रोजगार  तथा  क्षमता

 अब  जहाँ  तक  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  उन्होंने  उनकी  योग्यतायें  बताने  में  बहुत  सावधानी
 बरती  है  ।  अब  उनका  विचार  है  कि  उन्हें  निरह  कर  दिया  गया  केवल  अधिनियम  मे  हो  उन्होंने
 बताया  है  कि  अध्यक्ष  बनने  के  लिये  कया  अहं  हैं  या आयोग  का  सदस्य  बनने  के  लिए  क्या  अहंतायें
 हैं  ।  इसलिए  जब  आप  उन  व्यक्तियों  ज्ञो  गांवों  के  बारे  में  जानते  जो  गांवों  से  आए  हैं  जो
 गरीब  ग्रामीणों  के  प्रति  सहानुभूति  रखते  जिनको  ग्रामीणों  पर  तरस  आता  है  नहीं  शामिल  करते

 हैं  तब  आयोग  का  कार्यकरण  अप्षफल  हो  जाएगा  ।  इसलिए  इन  अहंताओं  को  भी  बताना  होगा  ।

 महात्मा  गांधी  ने  इस  ग्राम  उद्योग  को  प्रारम्भ  किया  नोकरशाहों  की  वह  तनिक  भी
 सहायता  नहीं  लेना  चाहते  थे  ।  इस  ग्राम  उद्योग  को  वह  नोकरशाहों  से  दूर  रखना  चाहते  थे  ।  लेकिन
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 अब  हम  नोकरणशाहों  की  भूमिका  को  शामिल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  पहलू  पर
 भी  विचार  करना  होगा  ।

 केवल  इन  दो  गणों  में  संशोधन  करके  आप  इसमें  कैसे  सधार  करंगे  ?  मंत्री  महोदय
 से  यह  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  आगे  आयें  और  सभा  को  सचित  करें  कि  लगभग  कितने  गांव  हैं  ?
 गाँवों  पें  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  कुल  सख्या  कितनी  प्रतिवर्ष  वहाँ  कितने  उद्योग  लगाए  जाएऐंगे
 कितने  लोगों  को  आप  काम  दे  प्रतिवर्ष  इन  उद्योगों  को  लगाकर  आपको  कितना  लाभ  प्राप्त

 कितने  श्रमिकों  को  आप  उपलब्ध  करा  गांवों  में  उद्योगों  के  शुरू  करने  में  कितना  समय
 लगेगा  ताकि  सभी  बेरोजगारों  तथा  अल्प  रोजगार  वालों  को  नौकरी  मिल  सके  ।

 हन  परिस्थितियों  मैं  कहूँगा  कि  विधेयक  का  प्रारूप  काफी  जल्दबाजी  में  तेयार
 गया  है  |  अब  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  इसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  न  बनाएँ

 क्योंकि  यह  विधेयक  गांवों  की  अधिकांश  गरीब  जनता  से  सम्बन्धित  इसलिये  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से  अन्रोधर  करता  हूं  कि  त्रिना  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  बनाये  हुए  उन्हें  इस  विधेयक  को  एक  संयुक्त
 प्रवर  समिति  को  सौंप  देना  इसमें  अन्य  तीन  या  चार  माह  लग  सकते  हैं

 ।  द

 सदनों  के  सदस्णों  की  संयुक्त  समिति  को  साथ-साथ  बेठने  एवं  चर्चा  करने  तथा  एक  प्रतिवंदन  को
 तंगार  करने  दें  ।  यदि  तीन  या  चार  महीत  का  विलम्ब  होता  है  तो  कोई  पहाड़  नहीं  टूट  पड़ेगा  ।
 इसलिये  विधेयक  को  कृपया  एक  संयुक्त  समिति  को  भेज  उनको  इस  पर  चर्चा  के  लिए  कुछ
 समय  दीजिए  ।

 मैं  केवल  एक  बात  और  कहना  चाहता  सरकार  सर्देव  नियम  एवं  कानून  बनाती  है  ।
 लेकिन  केवल  नियम  बताना  और  कात्न  पारश्ति  करना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यदि  एक  कानून  अधिनियमित
 तो  होता  किन्तु  उसको  लागू  नही  किया  तथ  कानन  बनाने  का  क्या  उपयोग  है  ?

 इसलिए
 कार्यान्वयन  बहुत  महत्यपर्ण  म॒झे  यह  बताया  गया  है  कि  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  के  अध्यक्ष
 का  पद  लगभग  8  से  9  महीने  रिक्त  बना  रहा  ।  दूसरे  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  में  लगभग  एक  वर्ष  का
 समय  लगा  ।  यदि  निग्रमों  को  कार्यान्वित  करने  का  यही  तरीका  है  तत्र  मुझे  इस  कानून  के  भी  निष्फल
 हो  जाने  की  आशंका  है  ।  इसलिए  मैं  एक  बार  फिर  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्रतिष्ठा  का
 प्रपन  बनाने  के  जनता  की  राय  जानते  के  लिए  उन्हें  इसे  संथुक्स  प्रवर  समिति  को  सोंप  देना
 चाहिए  और  तब  उनको  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  रंगा  उपाध्यक्ष  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  विधेयक  का  इस  सभा
 के  सभी  पक्ष  समर्थन  करेंगे  ।  मुझे  इस  बात  को  बहुत  खुशी  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  रामचन्द्र
 रेड्डी  ने  इस  विधेयक  का  समथंन  किया  किन्तु  साथ  ही  साथ  उन्होंने  कुछ  उपयोगी  सुझाव  भी

 दिए  हैं

 अभी  पिछले  दिन  श्री  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  के  संबंध  में  सरकारी  विधेयक  पेश  किए
 जाने  के  समय  सभी  दलों  के  प्रतिनिधियों  ने  इस  बात  पर  बहुत  ज्यादा  जोर  दिया  था  कि  इस  बेरोजगारी
 की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  तथा  संगनिधान  निर्माताओ  द्वारा  हमारे  हर  वयस्क  स्त्री  और

 पुरुष  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  हेतु  दिये  गये  आश्वासन  को  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  यथा
 शीघ्र  प्रभावी  ढंग  से  विशेष  और  ठोस  कदम  उठाये  जाने  हम  सभी  ने  इस  बात  पर  जोर

 दिया  था  कि  रोस्गार  पाने  में  जनता  को  मदद  करने  वे  लिये  विशेष  उपाय  किये  जाने  चाहिए  और  जब

 8
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 एन०  जी०  रंभा

 कभी  सरकार  ऐसा  करने  में  रहे  तो  उनके  भरण  पोषण  की  भो  कुछ  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।
 देशों  भें  1920  से  ही  बे  री  बीमा  की  घ्यवस्था  की  गई  ढ्स्न्ति  हम  आज  तक  जनता

 1  बेरोजभारी  से  कहीं  बचा  पाये  हैं  ।.  केबल  जुछ  राज्यों  में  ही  पूर्ण  रोजगार  के  लिये  क्षाश्वासन  देने

 हेत॒  प्रयखख  किये  जा  रहे  हैं  अन्यथा  उनके  भरण  फोषण  की  व्यवस्था  को  जा  रही  है  ।  पूर्ण  रोजगार  से
 अर्भभफ्राय  है  कि  अत्येक़  परिवार  के  एक  अश्नस्क  अ्दस्य  को  वर्ष  में  160  से  180  दिन  तक  काम
 लब्ध  कराया  जाना  ।  बेवल  कछ  फझ़ज्यों  में  ही  ध्स  दिख़ा.में  प्रयास  किए  ज़ा  रहे  अर्थात.कम  से
 कम  इतने  दिनों  के  लिये  सेजगार  के  लिए  जता  को  आश्बरत  किया  ही  जा  रहा  अथवा
 पोषण  के  लिये  सहायता  दी  जा  किन्तु  ऐसे  अनेक  राज्य  हैं  जहां  इतना  प्रयास  भी  नहीं  किया
 जा  रहा  अभी  हमें  यूरोपीय  स  तजवादी  मानक  के  अनुसार  प्रत्येक  क््यस्क  स्त्री  पुरुष  को  रोजगार
 उलब्ध  या  पूर्ण  रोजगार  न  दे  पाने  प*  उनके  पर्याष्त  भरण  पोषण  को  व्यवस्था  करने  में  पर्याप्त
 समय  लगेगा  ।

 उस  स्तर  पहु  जने  से  पहले  क्या  हमें  कुछ  करना  नहीं  चाटिग्रि  ?  इस  बात  पर  अहुत  पहले
 महात्मा  गांधी  न  हमारे  देश  के  उम्र  लोगों  क्री  ओर  से  आवाज  उठाग्री  थी  जो  रोजग्रार  की  तलाश  कर
 रहे  थे  और  उन्हों  |  कहा  था  श्ब  कोई  रोजगार  नहीं  होगा  तो  भरण  पोषण  की  व्यवस्था  की  जायेगी

 ॒न्  समय  जो  अर्थशास्त्री  पू  जीवबादी  व्यवस्था  के  प्रभाव  मे  थे  वे  यही  कहते  रहे  कि  उस  तरह  का  सरक्षण
 दे  पाला  सम्मय  नी  होगा  ।  उन्होंने  दूसरी  बात  यह  कही  कि  महात्मा  गांधी  ने  इस  समस्या  के  समाधान

 के  लिए  ग्र  गोश-ग  विकाग  और  खादी  उद्योग  को  स्थापना  के  लिए  जो  सुझाव  दिया  था  वह  ज़रा  भी
 शील  नहीं  हैं  ।  वे  इस  बात  इ६छक  थे  कि  «डे  उद्योगों  की  स्थापना  के  माध्यम  से  रोजगार  उपलब्ध
 कराया  ।  जहां  बड़े  उच्योग.स्थांपित  किया  जाना  सम्भव  नहीं  वहां  उन  लोगों  का  क्या  होगा  जो
 उन  कस्तबों  ओर  बेरोजगार  रह  उसका  उभके  पास  कोई  ज़वाब  नहीं  महात्मा  मांघी

 उसका  यही  उत्तर  दिया  केवल  श्रामोयरोग  खासत्तौर  से  खादी  उद्योग  की  स्थापना  करके  और
 उनके  आम-पास  अ«य  पफ्रकार'के  ग्रामोश्योगों  की  स्थापना  करके  ही  भाप  लाछों  करोड़ों  गांव  वाध्षियों
 को  रोजग।र  दे  पान  के  धारेਂ  में  सोख  सकते  हैं  ।

 रे  दिन  सभा  को  यह  जानकारी  दी  गई  थी  कि  लगभग  350  लाख  शिक्षित  लोगों  ने
 गार  पाने  के  लिए  रोजगार  केन्द्रों  मे पंजीकरण  करवाया  किन्तु  ये  350  लाख  के  आंकड़  क्या  हैं  ।
 यदि  हम  अम  ८ंव्ग  के  बेरोजगारों  से  इसकी  तुलना  करें  तो  यह  संख्या  काफी  बड़ी  यह  समस्त  यूरोप
 के  को  संब्या  से  भी  प्यादा  है  जब  हम  गावों  और  झहरों  के  बेरोजसारों  की  कुल
 qeat  ज  हैं  कि  रोजगार  दिया  जाना  से  तुलना  करते  हैं  तो  यह  छुछ  भी  नहों  सरकर-को  चाहिए
 कि  उन  लोगों  का  आत्म  सम्मान  केःहग  से  ज'बिका  कमान  के  साधन  के  रूप  में-जो  भी  रोजगार  इस
 समय  उपलब्ध  हों  वह  उन्हें  प्रदान  करे  |  महात्मा  गाँधी  ने  यही  सुझाव  हमारे  देश  ओर  हमारी  जनता
 को  60  या  70  स्राल  पहले  दिया  था  ।  हम  लोग  उसी  दिशा  म  बढ़ते  आ  रहे  दुर्भाग्पवश  जब  कभी
 स्वतंत्रता  £%  बाद  हमारी  सरकार  -  कांग्रेंस  सरकार  सत्ता  में  आई  तो  उसने  खादी  और  ग्रामोद्योग  तक
 के  लिए  भी  एक  आयोग  का  गठन  कर  किंतु  जसा  कि  श्री  रेड्डी  ने  बताया  उसको  पर्याप्त
 धनराशि  प्रदान  नहीं  की  उसे  पर्याप्त  प्रोत्साहन  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  और  यही  कारण  है  कि  हमने

 यह  विधेयक  प्रस्तुत  है  ।  पूरे  देश  को  6  क्षेत्रों  में  विभाजित  किया  जायेगा  प्रत्येक  क्षेत्र  को

 प्र  ग्रामोद्योग  के ड्स  बोर्ड  या  आयोग  में  प्रतिनिधित्व  प्रदान  किया  जायेगा  और  वे  सभी  खादी  ओऔ
 विकास  का  ध्यान  रखेंगे  ।  काफी  उपयोगी  काम  |;  पार ञत्
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 पूरे  संगठन  को  देश  भर  में  गठित  किया  गया  है  ।  किन्तु  अभी  भी  बहुत  कुछ  किया  जाना  है  और  किया

 जाना  आवश्यक  मुझे  आशा  है  कि  इस  आयोग  के  पुनगंठन  भौर  नई  गतिशीलता  से  सरकार  हमारे
 देश  में  रोजगार  के  विकास  के  कांम  को  पूरा  करके  दिखाग्रेगी  ।  आइये  हम  ये  उम्मीद  करें  क्रि  इस
 प्रकार  के

 विकास  से  बेरोजगार  जनता  को  यदि  पूरी  तरह  से  तो  नहीं  कितु  भारी  संख्या  में  रोजगार
 प्रदान  किया  जायेगा  |  यह  रोजगार  किस  प्रकार  का  होगा  यह  ऐसा  नियोजन  नहीं  होगा  जो
 आप  उन  उद्योगों  में  देखते  हैं  जहाँ  नियोक्ता  तानाशाह  होता  है  और  कामगार  उस  पर  आश्रित  रहते  हैं  ।
 जब  कभी  उनके  और  नियरोक्तता  के  बीच  में  विधाद  खंडा  होता  है  तो  फैक्टरी  के  कामगार  केवल  यूनियन
 बनाकर  और  हड़ताल  का  सहारा  लेकर  ही  अपनी  रक्षा  कर  सकते

 |

 हमने  अब  समाजवादी  उपाय  भी  लाग  किया  है  अर्थात  निदेशक  बोर्डों  में  कामगारों  के  संद्धांतिक
 या  नाम  मात्र  या  उससे  कुछ  बेहतर  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  की  क्या  यह  काफी  है  ?  यह  काफी
 नहीं  है  |  हमने  नियोंक्ता  और  कर्मचारियों  के  बीच  त्रिपक्षीय  वार्ता  और  चर्चा  की  प्रणाली  की  व्यवस्था
 भी  की  है  ।  ताकि  जब  कभी  गम्भीर  मतभेद  उठ  खड़े  हों  ती  वे  साथ  बैठकर  आपस  में  चर्चा  करके
 निर्णय  ले  सकें  ।  फिर  भी  ये  कामगांर  नियोकक््ता  और  प्रबंध  मंडल  पर  आश्रित  दूसरी  ओर
 द्योग  और  खासतौर  से  खादी  उद्योग  में  प्रत्येक  कामगार  स्वतंत्र  वह  स्वरोजगार  भी  प्राप्त  कर

 सकता  है|  उसे  अपना  काम  अपने  घर  या  सहकारो  कुटीर  उद्योग  में  करने  की  स्वतन्त्रता  इसलिए
 इस  प्रकार  का  रोजगार  कामगारों  के  लिए  हर  दृष्टि  से  अधिक  सम्मानपूर्ण  और  सन्तोषजनक
 अतः  हमें  इन  उद्योगों  के  विकास  की  ओर  विशेष  ध्यान  और  उनकौ  सहायता  करनी  सरकार
 ने  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  ६+दरा  जी  की  पहल  के  फलस्वरूप  काम  के  बदले  अजाज  योजना  बनाई
 थी  जिसके  लिए  वे  धन्यव्राद  की  पात्र  इसी  तरह  केवल  खाद्यान्न  ही  नहीं  बल्कि  इन  लोगों  को  अन्य

 वस्तुएं  भी  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  यद्दि  उन्हें  कम  मूल्य  पर  और  कम  से  कम  उचित  दरों  पर
 वश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  करायी  जाती  हैं  तो  उन्हें  काफी  सहायता  मिल  पाएगी  |  और  वे  अपने  आप

 को  किसी  से  घटिया  समझे  बिना  और  अधिक  कमाई  के  लिये  शहरों  में  न  जा  पाने  के  लिये  अयोग्य
 महथूस  किये  बिना  अपने  घरों  में  काम  कर  पायेंगे  क्योंकि  सहकारी  सुपर  बाजारों  और
 अन्य  सरकारी  संग्थाओं  के  माध्यम  से  उन्हें  अपने  घर  पर  ही  आवश्यक  वस्तुएं  प्राप्त  हो  जायेंगी  ।
 इसलिए  इस  अयोग  को  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को  ओर  विभिन्न  अन्य
 रोजगार  प्रदान  करने  वाले  संस्थानों  के  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्य  कलापों  में  घनिष्ठ  सहयोग  देना  चाहिए
 इसमें  अब  से  हस  तरह  अलग  थलग  काम  नहीं  करने  दिया  जाना  चाहिए  |  उससे  अन्य  उन  सभी

 युक्त  संस्थानों  और  संगठनों  के  संरक्षमात्मक  सहकारी  संबंध  ओर  कार्यकलाप  में  लगाया  जाना  चाहिये
 जिनका  सरकार  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  गठन  कर  रही  है  ।

 गरीबी  कहां  है  ?  शहर  की  तुलना  में  गांवों  में  ज्यादा  गरीबी  है  ।  इसलिए  खादी  और

 ग्रामोद्य  ग  आयं.ग  बेरोजगारी  और  गरीबी  के  दूर  करने  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में  सरकार  को  मदद  करने

 के  लिए  अधिक  उपयुक्त  है

 मैं  उन  सभी  नए  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  जो  प्रस्तुत  किये  गये  भौर  जिन्हें  राज्य

 सभा  के  सहयोग  से  क्रिया  झया  अब  यह  आयोग  पहले  की  अपेक्षा  अधिक  लोकतांन्त्रिक  ढंग  से  काम

 करेगा  और  इसमें  विभिनन  क्षेत्र  के  कामगारों  के  अधिक  प्रतिनिधि  भी  यही  कारण  है  कि  में  इस

 आयोग  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  हूं  ।  |  मैं  यह  आशा  करू गा  कि  सरकार  केवल  3  या  4  गुणा
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 एन०

 नहीं  बल्कि  इस  आयोग  को  10  गुणा  ज्यादा  धनराशि  प्रदान  करेगी  और  यह  धनराशि  वह  आथिक

 सहायता  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  प्रोत्साहन  के  रूप  भें  केवल  उत्पादकों  तथा  इस  क्षेत्र  के  कामगारों
 को  उनके  उत्पादकों  के  प्रयोकताओं  को  भी  प्रदान  करेगी  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  दूरद्यंन  हमारे  ग्रामोद्योग  के  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  ज्यादा  महत्व  दे  रहे  हैं  बहुत  से  लोग  बहुत  सुन्दर  उत्पाद  तैयार  कर  रहे  मैं
 4,
 4

 १  !  जगह  के  बारे  में  सोच  सकता  हूँ  जहा  वे  इतनी  सुन्दर  गुडियाए  बनाते  एक  समय  था
 जब  यह  उद्योग  वन्द  हो  गया  था  ।  अब  यह  एक  समृद्ध  उद्योग  उनके  उत्पाद  केवल  अपने  देश  में

 ही  नहीं  वरन  दूसरे  देशों  में  भी  देखने  में  आते  सबसे  बढ़िया  बात  तो  यह  है  किये  मशीनी

 गुडियाएं  और  अन्य  वस्तुएं  जो  लोकप्रिय  बनाई  गई  हैं  ओर  पूरे  संसार  की  जनता  और  खासतौर  से

 हमारे  देश  की  जनता  में  लोकप्रिय  वनाई  गई  हैं  और  जिन्हें  उपलब्ध  किया  गया  है  वे  अब  उन्हें  उतना
 नहीं  लुभाती  हैं  जितना  कि  हमारी  कुटीर  उद्योग  की  वस्तुएं  उन्हें  लुभाती  इसलिए  यह  सबसे

 बेहतर  समय  है  जब  सरकार  को  इन  सभी  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  जितनी  अधिक  घनराशि
 उनके  उत्तादनों  पर  लगायी  जायेगी  उतना  ही  बह  देश  के  लिए  बेहतर  होगा  और  उसके  परिणाम  भी

 अत्यन्त  संतोषजनक  होंगे  ।  अतः  मैं  इस  विधेयक  का  मन  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  रेणपद  वास  :  मैं  अपनी  बात  कहने  से  पहले  कुछ  मुद्दे  पेश  करना  चाहता हूं  ।
 मैं  यह  बात  विल्करुल  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकत

 1.00  म०  प०

 ऐसा  नहीं  है  कि  यह  विधेयक्र  अच्छा  नहीं  है  किन्तु  इस  विधेयक  को  और  बेहतर  बनाया  जा
 सकता  था  ।  इस  विधेयक  का  अध्ययन  करने  से  अभी  तक  मैं  यही  समझ  पाया  हंं  कि  पिछले  विधेयक  में
 कुछ  सुधार  किए  गए  मंत्री  महोदय  को  यह  बहुत  आशा  थी  कि  कारीगरों  के  लिए  आयोग  का
 गठन  हो  जायेगा  ।  वे  यह  भी  सोचते  हैं  कि  उनके  आयोग  के  कार्यकलापों  का  विकेन्द्रीकरण  करने  में
 सफलता  मिल  जायेगी  ।

 लेकिन  हमें  बातों  को  और  इस  आयोग  के  अब  तक  के  कार्यकलापों  को  भी  सच्चाई  से  देखना
 मुझे  यह  कहने  में  खेद  है  कि  उन  कारीगरों  को  जो  कार्यशालाओं  में  काम  करते  हैं  अभी  भी

 बहुत  कम  मजदूरी  मिलती  है  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रखा  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  यहीं  रोक  और  आप  भोज़नावकाश  के  बाद  अपनी
 बात  जारी  रख  सकते  हैं  क्योंकि  हम  भोजन  के  लिये  सभा  को  स्थगित  करना  चाहते  यह  सभा
 2.00  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  भोजनावकाश  हेतु  स्थगित  होती  है  ।

 1.01  झ०  प०

 तत्पकचात्  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.00  म०  प०
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 तय  ++-+
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 पापा  पएपदपपभज-ज-जज--ः

 2.04  म०  प०

 मध्याह्न-भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  को  दो  बजकर  चार  मिनट
 पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 महोवय  पीठासीन  हुए  ।]

 खादी  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  विधेयक

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रेणप्द  दास  अपनी  बात  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  रेणपव  दास  :  मैं  इस  सभा  में  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  को  यह  आशा

 है  कि  दस  आयोग  का  विवेन्द्रीकरण  हो  जायेगा  और  उसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  ले  जाया  जायेगा  ।

 इस  बीच  प्रो०  रंगा  ने  आशा  व्यक्त  की  है  कि  एक  दिन  यह  देश  बेरोजगारी  की  समस्या  का
 समाधान  कर  सकेगा  और  समाजवादी  देशों  के  समान  मानक  स्तर  तक  पहुंच  निःसंदेह  यह
 उम्मीद  अच्छा  किन्तु  इस  बीच  मैं  कछ  तथ्य  प्रस्तुत  करना  चाहता  कल  5,000  खण्डों  में  से
 भायोग  ने  अभी  तक  500  खडों  में  ही  काम्त  शुरू  किया  है  और  जो  भी  निवेश  उपलब्ध  है  वह  पूरे
 देश  या  5,000  खंहों  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं  तथा  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  हमेशा  कम
 रहा  रोजगार  का  लक्ष्य  कभी  भी  पूरा  नहीं  होता  महोदय  अब  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  15  लाख  लोगों  को  रोजगार  दिया  जायेगा  और  कुल  उत्पादन
 का  मूल्य  लगभग  2,000  करोड़  रुपये  होगा  ।  किन्तु  उपलब्धियों  से  यही  पता  चलता  है  कि  यह
 आयोग  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  सका  इसीलिए  हम  इसी  निष्कर्ष  पर  पहु  चते  हैं  कि  ग्रामोद्योगों
 में  कारीगरों  को  रोजगार  प्रदान  करना  इतना  आसान  नहीं  इस  संशोधन  से  यह  अपेक्षा  की  जाती
 है  कि  इस  आयोग  का  इस  ढंग  से  विकेरद्रीकरण  किया  जायेगा  ताकि  इसे  कारीगरों  के  निकट  पहुंचा

 महोदय  प्रो०  रंगा  ने  एक  बार  यह  कहा  था  कि  एक  समय  ग्रामोद्योगों  की  स्थिति  काफी  अच्छी
 थी  ।  ब्रिटिश  शासकों  के  आने  से  पहले  आथिक  और  अन्य  दृष्टि  से  बड़े  बड़े  गांव  आत्म  निर्भर
 ब्रिटिश  शासकों  ने  इन्हें  पूरी  तरह  बरबाद  कर  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  इस  बात  पर

 बिलकुल  सही  बल  दिया  था  कि  खादो  और  ग्रामोद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  और  इसी

 तरीके  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  पैदा  किया  जा  सकता  है  और  अथंव्यवस्था  पुनरुज्जीबित  की  जा

 सकती  है  महोदय  तब  से  60-70  साल  बीत  चुके  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  अधिनियम  1956
 में  पारित  किया  गया  था  ।  किन्तु  अभी  तक  बहुत  कम  प्रगति  हो  पाई  है

 इन  समितियों  की  कार्यशालाओं  में  कार्यरत  अनेक  कारीगर  इस  आयोग  द्वाशा  नियंत्रित

 किये  जाते  सहकारी  समितियां  बनाने  के  लिये  सबसे  पहले  उन्हें  इस  आयोग  से  प्रमाण-पत्र  प्राप्त

 करना  और  केवल  तभी  उन्हें  इस  आयोग  से  ऋण  और  अनुदान  मिल  इस  आयोग  से

 ऋध  और  अनुदान  लिये  ये  समितियां  काम  नहीं  कर  सकतीं  ।  उन  समितियों  और

 अन्य  संगठनों  जो  इन  अन॒दानों  तथा  ऋणों  के  माध्यम  से  इस  आयोग  द्वारा  नियंत्रित  किये  जाते

 समुचित  रूप  से  संभाला  जाना  चाहिए  और  समुचित  अ  पग्रॉपायों
 की  तलाश  की  जानी  चाहिए

 ताकि  इनमें  काम  करने  वाले  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  ।  समिति  की
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 रेणुपद
 श  लाओं  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  अभी  भी  बहुत  कम  मजदूरी  मिल  रही  वे  इससे  दो  वक्त
 का  खाना  भी  नहीं  खा  सकते  ।  इसलिये  यह  एक  सर्वविदित  तथ्य  है  कि  वे  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 रह  रहे  प्रो  रंगा  ने  कहा  हैं  कि  यदि  इन  कामगारों  के  लिए  कुछ  किया  जा  सके  तो

 उन्हें  प्रसनता  होगी  ।  परन्तु  जहां  तक  मेरी  जानकारी  इन  कामगारों  की  दशा  सुधारने  के  लिये

 अभी  तक  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  एक  श्री  नरसिह  प्रसाद  विश्वास  ने  जो  कांग्र  स  के  आदमी
 थे  और  मरे  बहुत  अच्छे  मित्र  परन्तु  अब  वह  नहीं  एक  सहकारी  समिति  बनाई  उनकी
 राय  थी  कि  सहकारी  समितियों  में  कामगारों  की  दशा  कुछ  ऐसे  नियमों  के  कारण  नहीं  सुधर  सकती
 जिनका  पालन  आयोग  कर  रहा  उनकी  राय  थी  कि  आयोग  द्वारा  कुछ  न  कुछ  किया  जाना

 चाहिये  यदि  यह  आयोग  सक्षम  या  कारगर  होता  तो  सहकारी  समितियों  के  कामगारों  की  स्थिति  सुधर
 सकती  थी  कुछ  वर्ष  पहले  मैंने  सरकार  से  कुछ  प्रश्न  पूछे  थे  ?  परन्तु  उनका  उत्तर  टरकाने  वाला
 तभी  से  मेरी  यह  धारणा  है  कि  इस  दिशा  में  कुछ  करना  आसान  नहीं  मैं  सरकार  और
 मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  अधीन  चल  रही  इन  कार्यशालाओं
 के  कामगारों  की  मजदूरी  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ

 मुझे  यह  देख  कर  प्रसन्नता  है  कि  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  कुछ
 सुधारात्मक  उपाय  किए  गये  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  कि  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के
 कर्मचारियों  के  वेतन  ढांचे  तथा  पेंशन  आदि  में  भी  उसी  तरह  से  संशोधन  किया  जायेगा  जैसा  कि
 केनद्रीर  कमंचारियों  के  वेतन  और  पेंशन  आदि  के  बारे  में  किया  गया  यह  आयोग  के  अधीन
 कार्यरत  कर्मचारियों  की  दशा  में  एक  सुधार  भी

 जहां  तक  इस  आयोग  के  विकेन्द्रीकरण  का  संबंध  इस  बारे  में  यह  एक  अच्छा  कदम
 जब  तक  सरकार  इस  संगठन  के  विफेन्द्रीकरण  का  निर्णय  नहीं  करती  भौर  ज़व  तक  यह  संगठन  ग्राम
 स्तर  तक  नहीं  पहुंचता  तब  तक  निचले  स्तरु  पर  और  अधिक  पूजी-निबेश  का  कोई  लाभ  नहीं
 होगा  ।  इसलिए  इस  विधेयक  में  छः  जोन  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  प्रत्येक  जोन  से  एक-एक  व्यक्ति
 आयेग  में  जा  सकता  इस  आयोग  के  सदस्यों  को  कुल  संख्या  केवल  इनमें  से  छः
 जोन  से  लिये  जायेंगे  और  चार  मनोनीत  विशेषज्ञ  होंगे  ।

 श्री  एम०  अरुणाचलम  :  सदस्यों  की  कुल  संख्या  विशेषज्ञ  2  हैं  ।

 श्री  रेण  पद  दांस  :  सभी  राज्य-ब्ोर्डों  के  अध्यक्ष  भी  सभी  ज्ञोनों  का  प्रतिनिधित्व  कर  सकते
 और  इन  राज्य-बोर्डो  के  अध्यक्ष  आयोग  में  भी  प्रतिनिधित्व  कर  सकते  मुझे  नहीं  मालूम  कि

 यह  सम्भव  होगा  भी  या  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इस  तरह  से  सदस्यों  की  यह  संख्या
 बढ  परन्तु  साथ-साथ  इस  आयोग  में  उचित  प्रतिनिधित्व  हो

 उद्योग  मंत्री  जें०  :  वे  आयोग  के  संदस्य  नहीं  हैं  ।  वे  तो  केवल  अध्यक्ष  हैं  ।

 श्री  रेण.पद  दास  :  परन्तु  फिर  भी  विकेम्द्रीकरण  का  सिद्धांत  अपमाकर  और  इस  प्रयोजन
 के  लिए  और  अधिक  धनराशि  को  निवेश  की  आशा  से  इस  दिशा  में  कुछ  न  कुछतो  किया  ही  जा
 सकृता  इस  समय  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  आयोग  को  एक  कारगर  तंत्र  बनाया  जाये  ।
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 कमा  व्यय  या  7  पययपययय  पयय  हखएे  गा  बाण

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  !  माननीय  उपाध्यक्ष  खादी  और  ग्रामोद्योग

 आयोग  विधेगक  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  स्टेटमेंट
 आफ  आबजेक्टस  में  जो  एक्सपट  कमेटी  की  वात  आपने  की  उसमें  बहुत  सारी  बातें  आपने  नहीं
 मानी  एक  राय  यह  भी  थी  कि  जितने  कतवारीन  या  दूसरे  लोग  काम  करते  उनकी
 सेफ्टो  के  लिए  उनको  मिनीमप्त  वेज  मिल  सके  ।  इसकी  व्यव्रस्था  आपने  नहीं  की  खादी  की  जितनी
 को-आपरेटिव  या  दूसरी  संस्थाएं  बनी  हुई  उसमें  भी  उनका  भयंकर  शोषण  होता  इस  प्रकार
 के  प्रावधान  के  लिए  मैंने  अपना  एक  अमेंडमेंट  दिया  मुझे  आशा  है  कि  उस  अमेंडमेंट  को  स्वीकार
 करके  विलेज  आटटिसन्स  के  हितों  की  रक्षा  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  आपने  कमीशन
 के  बारह  मंम्ब्र  बन'एं  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  क्योंकि  पहले  पाँच  मैम्बर  थे  और  अब
 बारह  कर  दिए  आपने  यह  नी  कहा  है  कि  छह  रीजन  छह  जगहों  के  प्रतिनिधि  चुने  जायेंगे  ।
 एक  प्रतिनिधि  क  बारे  में  अपने  विचार  ही  नहीं  किया  और  जिसके  संबंध  में  एक्सपर्ट  कमेटी  ने  राय
 नहीं  दी  है  ।  लेबर  रिप्रेजन्टेटिव  भी  कमीशन  का  म॑म्बर  होना  चाहिए  और  जिसके  संबंध  में  आपने
 किसी  प्रकार  का  प्रावधान  नहीं  ।  इसलिएं  उनके  हितों  की  रक्षा  करक॑  इस  व्यवस्था  को  आपको
 इसमें  शामिल  करना  मैने  पहले  भी  इस  संबंध  में  सुझाव  दिया  है  और  अपनी  यूनियन  की
 तरफ  से  को  लिखकर  भी  भेजा  लेबर  प्रतिनिधि  निश्चित  तरीके  से  इसमें  शामिल  किया  जाना

 मेरा  तीसरा  सुझाव  यह  है
 कि  खादी  आधोग  के  जितने  सदस्य  हैं  वह  अलग-अलग  राज्यों  में

 पदाधिकारी  बनकर  बेठे  हुए  हैं  और  उन्होंने  अपना  बहुत  बड़ा  संगठन  बना  लिया  उसमें  वह

 ओर  पदाधिकारी  बने  हुए  ऐसे  लोगों  को  इस  आयोग  में  सदस्य  नहीं  लेना  च।हिए  ।  इस  प्रकार  का
 मैंने  संशोधन  दिया  इसका  मृल  कारण  यह  है  कि  इन  लोगों  ते  कमीशन  से  करोड़ों  रुपया  लेकर

 रुपयोग  किया  इसमें  भयंकर  गड़बड़ियां  आप  ऐसे  लोगों  को  इस  आयोग  में  सदस्य
 बनाते  हैं  वह  अपन  हितों  की  रक्षा  करेगा  और  सारी  व्यवस्था  में  गड़बड़  करने  के  लिए  यह  अव्यवस्था

 ण्प्र्ो

 उसका

 मेरे  यह  तीन  सुझःव  निश्द्त्त  तरीक  से  ऐसे  हैं  जो  कि  आपके  इस  बिल  को  मजबूत
 मुझे  आशा  हे  कि  आप  इन  तीढ़ों  संशोधनों  को  स्वीकार  करक  इस  विल  में  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  जिससे

 मजदूर  भी  संगठित  झेंगे  और  उबको  ब्यवस्था  ठीक  होगी  । उनका  जो  शोषण  चल  रहा  बह  समाप्त

 होगा  ।  बड़े-बड़े  पदाधिकारी  भापके  इस्र  क़मीशत्त  में  पंस्रा  लेकर  बंठे  हुए  उनको  वहां  से  हटाया  जाए
 ओर  ज्यादा  से  प्रयादय  नोगों  को  रोजगार  दिया  जाये  ।  मजदूरों  का  प्रतिनिधि  भी  इसमें  शामिल  किया

 ज/ये,  जिससे  वह  मजदूरों  के  हितों  को  रक्षा  करेगा  ।  कुछ  कार्य  आपने  जो  बिल  में  किया  है  वह  वास्तव

 में  स्वागत  योग्य  जैसे  आपने  कट्दा  है  कि  सारे  उद्योग  को  रूरल  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  काय॑

 किया  यह  स्वामत  योग्य  आज  तक  80  प्रतिशत  जनता  जो  गांबों  में  रहती  उसको  रोजगार

 की  बहुत  बड़ी  समस्या  जो  आपने  इसके  जरिये  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  की  आपने  कहा
 कि  गांवों  में  जो  उद्योग  लगेगा  उसकी  15  हजार  तक  की  लिमिट  रखो  अब  आप  सब  जानते  हैं  कि

 15  हजार  रुपये  में  क्या  कोई  उद्योय  लमता  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि इसको  बढ़ाकर  20  या  25

 हजआर  रुपये  कर 33904  990  03  TS
 मिलेगा  ।  इसी  तरह  आपने  विश्लेशज्ञों  के  लिए  कहा  कि  उनको  भी  मेम्बर  बनाया  जायेगा  -

 ]
 सदस्य  ताकि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लाभ  ग्रामीण  समाज  को  उपलब्ध  कराये

 जा  सके  ।”

 दिया  जाये  तो  इससे  बहुत  बड़ा  लाभ  होमा  और  गांव  के  लोगों  को  रोजगार  ज्यादा
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 गिरधारी  लाल

 हिल  भी  स्वागत  योग्य  बात  है  ।  जिस  तरह  के  काम  गांवों  में  होते  हैं  वह  एक्सपर्ट  इनको  देखेगा

 और  इनको  ऊंसे  इम्प्रव  किया  जाये  इसकी  भो  व्यवस्था  करेगा  ।  ट्राइसम  में  जितने  कार्यक्रम  चल  रहे
 लोगों  को  ट्रेनिंग  इनमें  विशेषज्ञ  लोग  होंगे  तो  वह  ट्रेड  आदि  तकनीक  में  ज्यादा  से  ज्याद

 सुधार  करके  उसमें  नई  व्यवस्थायें  लागू  करायेगे  जिससे  गांवों  के  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  रोजगार
 मिल  सके  ।  यह  भी  स्वागत  योग्य  कदम  इससे  हमारी  खादी  ओर  ग्रामोद्योग  का  काम  ठीक  से
 चल  समूगा  ।  इसफ़ो  बड़े  पैमाने  पर  बढ़ाना  राजस्थान  एक  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  है  जिस में

 रथशा  रेगिस्तानी  है  और  आधे  में  लगातार  चार  साल  से  सूखा  पड़ा  हुआ  खादी  और
 स्ट्रीज  की  तरफ  से  पहले  इसमें  मदद  दी  जाती  लेकिन  वह  अभी  तक  नहीं  मिली  है  ।

 वहां  विलेज  इंडस्ट्रीज  बड़  पैमाने  पर  पनप  सकती  आपको  इसमें  ज्यादा  मदद  देनी  चाहिए  ।  जिससे
 पंमाने  पर  लोगों  को  रोजगार  भिल  हालांकि  हर  साल  जब  अकाल  पड़ता  है  तो  खादी

 ग्रा  की  तरफ  से  कभी  एक  कभी  दो  करोड़  की  घनराशि  दी  जाती  लेकिन
 अब  वहां  इस  बार  इसका  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  इसलिए  मेरा  उद्योग  मंत्री

 गगी
 से  निवेदन  है  कि  आप  इस  अकाल  के  समय  में  वहां  के  लोगों  को  मदद  दें  और
 ग्रान  को  अधिक  से  अधिक  सहायता  देने  के  लिए  आप  सक्रिय  कदम  उठायेंगे  ।  मरा  निवेदन

 क़  हमारे  गांवों  में  जितनी  छोटी-छोटी  सस्थाएं  उद्योग  उनको  सरकार  की  ओर  से
 से

 अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाना  आप  बडौ-वडी  संस्थाओं  या  उद्योगों  को  प्रोत्साहन
 मत  दीजिए  बल्कि  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  दीजिए  जिनके  जरिए  से  अधिक  से  अधिक  काम  का  सृजन

 ता  हो  और  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिले  और  हर  व्यक्ति  को  जीवनोपयोग  की  सभी
 बस्तुएण  सस्ते  भाव  पर  मिल  उसका  कारण  यह  है  कि  जो  लोग  बड़  उद्योग  लगाये  बैठ  हैं

 करा  कुछ  वस्तु  ं  पर  एकाधिकार  हो  जाता  उनमं  वेस्टिड  इंटर॑स्ट  हो  जाते  हैं  और  फिर  वे
 रह  की  गठबडियां  करना  शरू  कर  देते  बाद  मं  उनके  लाखों  रुपये  के  घोटाले  सामने  आते

 टी  संस्थाओं  के  लोग  किभी  तरह  की  गड़बड़ी  करने  की  हिम्मत  नहीं  करते  ।  इसलिए  सरकार  को
 छोटी  संस्थाओं  को  ही  प्रोत्साहन  देना  शहरों  में  स्थापित  बड़ी  संस्थाओं  को  प्रोत्साहन  देने  के
 लिए  इस  विल  में  जो  सेग्रिग  कक््लाज  रखी  गयी  मैं  उसका  समर्थन  नहीं  करता  ।  यदि  शहरों  में
 स्थापित  पुरानी  बड़ी  संस्थाओं  की  इसी  प्रकार  से  मदद  की  जाती  रहेगी  तो  सारी  व्यवस्था  बिगड़ती
 ही  चली  ज॑सा  आजकल  हो  रहा  इसलिए  अ।प  उस  सेविंग  क्लॉज  को  न  ग्रामों
 और  देहातों  के  उत्थान  और  विकास  के  लिए  रूरल  एरियाज  में  स्थापित  छोटी  संस्थाओं  और  कुटीर
 उद्येगों  को  ही  प्रोत्साहन  वह  हमारे  ज्यादा  हित  में  आजकल  शहरों  में  स्थित  बड़ी
 संस्ताओं  में  जितने  उच्चाधिकारी  बंठे  हुए  वे  सारी  व्यवस्था  का  अपने  हित  में  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं
 और  स:ट  कं(िटस्स  में  यह  स्थिति  स्पष्ट  तौर  पर  देखी  जा  सकती  उनकी  वजह  से  खादी  कमीशन
 के  पैसे  भारी  दुर्पयोग  हो  रहा  उनका  शायद  आपको  पता  भी  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है  कि  बड़ी  संस्थाओं  को  आप  कोई  मदद  मत  उन  पर  पाबन्दी  लगाइये  और  दे
 में  स्थित  छोटी-छोटी  इंडस्ट्रिज  को  प्रोत्साहन  दीजिएं  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  मिल

 और  हमारे  गांवों  का  उत्थान  हो  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  नरेश  चन्द्र  चतुववेदी  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  में  प्रस्तुत  खादी  और ५
 द्योग  1987  का  स्षमर्थन  भौर  स्वागत  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  । उसका  कारण
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 यह्  है  कि  पहले  इस  बिल  में  कुछ  कमियां  थीं  जिनको  दूर  फिर  राज्य  सभा  से  इसे  पारित
 कराने  के  हस  सदन  में  लाया  गया  इसलिए  उन  कमियों  का  फिर  से  उल्लेख  करना  मैं  उचित
 नहीं  मानता  ।  पहले  इस  बिल  में  सबसे  बड़ी  कमी  यह  थी  कि  गांधी  जी  की  विचारधारा  का  कहों
 रूयाल  नहीं  रखा  गया  था  ।

 जब  हम  गांधी  कहते  हैं  तो  उससे  महात्मा  गांधी  का  आशय  ही  समझना  चाहिए  ओर  मैं
 समझता  हूं  कि  देश  में  आने  वाले  कम  से  कम  50-100  सालों  तक  नेहरू  और  गाँधी  का  आशय
 पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  और  महात्मा  गांधी  से  ही  लिया  जाता  रहेगा  ।

 उपाध्यक्ष  इस  बिल  में  कुछ  अच्छे  प्रावधान  होने  के  बावजूद  भी  एक  आधघ  कमियां
 खटक  रही  हैं  और  मैं  उनकी  ओर  ही  सदन  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले
 इसमें  निधियों  का  जिस  प्रकार  से  वर्गीकरण  किया  गया  जेंसे  खादी  को  पग्रामोद्योग
 निधि  ओर  साधा-ण  तथा  मिस्ल्नियस  और  ऐसा  कह  कर  हमने  आर्थिक  अधिकारियों  को
 जिस  प्रकार  प्राधिक्ृत  किया  उससे  गड़बड़  होने  को  सम्भावनायें  निश्चित  तौर  पर  बढ़  जाएंगी  ।
 मेर  विचार  इस  प्रकार  का  जो  अधिकार  एक  निधि  को  अब  उसमें  काम  करने  वालों  के  सामने
 कुछ  परेशानियाँ  ज्यादा  मैं  उन  लोगों  के  विचार  से  कदापि  सहमत  नहीं  हूं  जो  खादी  से
 सम्बन्धित  सस्थाओं  की  आलोचना  उन्हें  बड़ी  विरोध  करते  हैं  जो  लोग  देश  की  आजादी
 की  खातिर  अपने  जीवन  के  बहुमूल्य  क्षण  जेलों  में  बिताकर  आज  बुद्ापे  को  देहरी  पर  वैठ  हुए
 ज्ञिन्होंने  अपना  सारा  जीग्न  गांधी  और  खादी  को  अपित  कर  आज  यदि  उन्हें  यह  कहा  जाए
 कि  वे  किसी  योग्य  नहीं  उनके  विचारों  का  कोई  महत्व  नहीं  मैं  उनका  समर्थन  नहीं  कर  सकता

 परन्तु
 मैं  इस  बात  का  समर्थक  अवश्य  हूं  कि  यदि  कोई  आज  गांधी  ओर  खादी  के  नाम  पर  शोषण

 करता  है  तो  ऐसी  संस्थाओं  और  व्यक्तियों  का  भण्डाफोड़  अवश्य  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  अपने  अनभव
 के  आधार  पर  कह  सकता  ह  कि  देश  में  स्वराज्य  के  बाद  खादी  की  अनेक  संस्थायें  पनपी  हैं  और  उनमें
 खादी  ग्रामोद्योग  कमीशन  में  धन  का  जिस  प्रकार  दुरुपयोग  हुभा  अघेर  पनपा  उस  पर  कन्ट्रोल
 होना  चाहिए  |  उसको  देखा  जाना  यह  सब  इसलिए  हुआ  कि  खादी  ग्रामोद्योग  कमीशन  के
 कार्य  का  जो  तरीका  है  उसमें  बहुत  कुछ  ब्यूरोफ़ेसी  का  प्रभुत्व  बढ़  गया  है  |  गांधी  जी  ने  खादी  के  जिस

 गरगे  बढाया  था  उसमें  किसी  समूहबद्ध  अत्याचार  और  अन्याय  का  कोई  स्थान  नहों  था
 और  न  ही  उसमें  कोई  इतनी  बढ़ी  शक्ति  दनकर  उभर  सकती  थी  जिसको  लोग  अपने  निहित  स्वार्थ
 का  कोई  साथन  वना  सकते  क्थोंकि  गांधी  जी  ने  जिस  चर्खा  और  तकनीक  को  आधार  बनाया  ग्रामीण

 और  ग्रामीण  अथ्थंशास्त्र  उसऐ॥;9ं  उन  लोगों  को  काम  मिल  पाता  था  जिनको  कि  6  महीने
 क्राम  होता  था  और  6  घर  में  बैठना  पड़ता  था  व  जिनके  पास  6  घटे  काम  था  जबकि  काम  के
 घंटे  10  होने  च-हिए  उनको  इसके  द्वारा  3-4  घंटे  ओर  काम  मिल  सकता  था  जोकि  अब  आज

 में  सम्भव  नहीं  उनके  लिये  ही  खादी  ओर  ग्रामोद्योग  को  कल्पना  गाँधी  जी  ने

 की  हमने  इस  काम  को  अपनी  आंखों  से  देखा  है  और  किया  है  |  हमने  खादी  के  इस  विचार  और
 काम  को  अपनी  आंखों  से  देखा  मैं  आपसे  अनरोध  करना  चाहता  हो  कि  खादी  की  इस  विचार

 विवार  को

 धारा  को  आप  बरकरार  रखिए  ।

 आज  सबसे  बड़ी  गड़बड़ी  यह  देखो  में  आई  है
 कि  हैंडलूम  और  हाथ  की  बनी  खादी  में  कोई

 फर्क नहीं  किया  जाता  अधिकांश  लोगों को  यह  पता  नहीं है  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  कमीशन

 कहाँ  पर  होता  है  ?  खादी  ग्रामोद्योग  कमीशन  का  काम  गाँधी  जी  के
 चर्खे  और  करे  से  जुड़ता है  जो
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 खादी और  ग्र:मोद्योगे  आधोग  विध वक  8  1987:

 नरेश  चन्द्र

 कि  शुद्ध  रूप  से  हाथ  की  हाथ  की  बुनाई  ओर  हाथ  की  शुद्ध  दस्तकारी  से  सम्बन्ध  रखता  है

 खादी  ग्रामोद्योग  का  क्षेत्र  शुद्ध  रूप  से  हाथ  से  किया  गया  काम  मनुष्य  के  द्वारा  अपने  हा
 गये  काम  से  उसका  सम्बन्ध  वद्दी  काम  हैंडलूम  की  खादी  का  नहीं  लेकिन  आज  लोग  उसका
 अन्तर  दी  भूलते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  खादी  ग्रामोद्योग  कमीकझ्षन  के  द्वारा  यह  अन्तर  स्पष्ट

 जाए  और  जब  हाथ  में  कोई  काम  होगा  तो  वह  और  मंहगा  होमा  ।  उस  महंगाई  के  कारण  आज
 की  जो  आर्थिक  दौड़  है  उसमें  कितवी  दिक्कत  पड़ती  वहू  तो  आपको  मालूम  ही  अगर  आप
 ऊसको  मार्क्रिट  नहीं  देंगे  तो  ग्रामोद्योग  को  प्रश्नय  नहीं  मिलेगा  ।  लाखों  करोड़ों  रुपए  का  जो  खादी

 गैर  ग्र/मोद्योग  का  सामान  तैयार  होगा  वह  कहाँ  जाएगा  इस  पर  आपको  सोच  विचार  करना
 च  आज  हिन्दुस्तान  भैर  में  तरह-तश्ह  का  जो  कम्पटीशन  होता  है  उसके  बीच  उसकी  आप
 क्रेसे  खपत  कराऐंगे  यह  भी  आप  देखें  ।  गांव  का  गांव  का  कुम्हार  ओर  हाथ  का  दस्तकार

 चीजें  तैयार  उसकी  वह  चीजे  देश  में  कंसे  पहु  उसकी  खरीद  कहाँ  उन  चीजों
 क्रो  कहाँ  प्रथय  उनकी  खथत  कहाँ  होगी  और  उसका  सदृपयोग  कंसे  होगा  इस  सबको  खादी

 ग्रामोद्योग  कमीशन  देवथे  ।

 एक  और  बात  मैं  कहना  चाहता  हूँ  जो  कि  बहुत  न॒कसानदायक  हुई  खादी  प्रामोद्योग
 कमीशन  के  अन्तर्गत  खादी  की  जो  संस्थाएं  काम  करती  हैं  उनका  मुनाफा  कोई  व्यक्तिगत  आदमी  नहीं

 ।  समता  यह  अल्छी  वात  है  लेकिन  उसमें  काम  करते  वाले  कमंचारियों  को  बहुत  कम  पेमेंट  मिलता
 कि  मुनाफा  खादी  ग्रामोय्योग  कमीशन  तय  करता  खाँ  भी  वही  तय  करता  है  और  चेकिंग

 भी  वही  करता  जब  खादी  संस्थाओं  से  कहा  जाता  हैं  कि  उन  कमंचारियों  को  वेतन  अधिक

 दं।जिए  तो  वह  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  इतने  साधन  नहीं  हैं  कि  हम  ज्यादा  पंसा  दे  इसका

 हु  हुआ  है  कि  लेबर  कानूनों  के  कारण  खादी  की  संस्थाओं  के  हजारों  मुकहमे  भाज
 क्रार्ट  में  पेडिग  और  खादी  की  अच्छी  स्रंस्थाएँ  बन्द  होने  की  स्थिति  में  होती  जा  रही
 खादी  कमीशन  का  यह  काम  होना  चाहिए  कि  उन  संस्थाओं  को  जो  कि  खादी  ग्रामोद्योग
 कमीशन  के  अन्तर्गत  काम  करते  उनको  लेबर  कानूनों  से  मुक्ति  दिलाएं  ओर  खुद  कमीशन  का  यह
 काम  है  कि  वहां  के  काम  करने  वाले  कमंचारियों  के  हितों  का  व  उनके  अधिकारों  का  संरक्षण  करे  ।
 उनको  वेतन  वही  मिलना  चाहिए  जो  खादी  ग्रामोद्योग  कमीशन  के  कर्भचारियों  को  मिलता
 यह  कितना  अन्यर  है  कि  खादी  और  ग्रासमोद्योग  कप्तीशत  जो  अपने  शो  रूम  खोलता  है  और  अपने
 कर्मचारी  रखता  है  उनका  ग्रंड  और  उनका  वेतन  अधिक  होता  है  और  जो  खादी  और  प्रामोद्योग
 कमीशन  के  अन्तर्गत  संस्थाएं  हैं  उनके  जो  कार्मकर्त्ता  हैं  उनको  उसका  आधा  वेतन  मिलता  खादी

 गैर  ग्रामोद्योग  कप्तीसन  के  कार्मकर्त्ता  उन  संस्थाओं  के  कार्यकर्त्ताओं  से  दूना  वेतन  पाएं  यह  कितना
 अन्ध  र  ठो  इसे  लेबर  कोर्ट  से  तो  आप  मुक्त  कराइए  ही  लेकिन  साथ-साथ  यह  भी  कीजिए  कि  खादी

 और  ग्रामोद्योग  कमीशन  के  अन्तगंत  जो  संस्थाएं  काम  करती  हैं  उनको  खादी  ग्रामोद्योग  अपने  कमीशन
 कार्यकर्त्ताओं  के  बराबर  वेतन  मिले  ।

 चर  x4 |  +  al

 इन  शब्दों  में  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 थ्री  वों०  एस०  अय्यर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  संशोधन  का

 स्वोगत  करता  हूं  ।  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  यह  किशना  कारगर  होगा  ।  यह  इसलिए  किया  जा
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 8“  1909  खादी  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  विधेयक
 -_  न  पननमनमम  नल  बीननीनीण:।2-टगिन3..3  नननबबननननननननननानननननननननननननभभ38;तिपिगभत:20)£:);;?)-+  ~~

 रहा  है  क्योंकि  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  जिसे  1956  से  गठित  किया  गया  था.इस  समय  उन
 प्रयोजनों  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहा  है  जिनके  लिए  इसे  गठित  किया  गया  था  ।  अभी  हाल  ही  इसके
 अभ्यक्ष  और  इसके  कर्म  जारियों  में  कोई  घनिष्ठ  सम्बन्ध  था  ही  नहों  ।  हर  रोज  संसद  सदस्यों  के  पास
 कर्मेचारियों  की  शिकायतें  आती  रहती  अब  मुझे  बताया  गया  है  कि  इसके  अध्यक्ष  को  बदल
 दिया  गया  लेकिन  यह  कोई  खास  बात  नहीं  जिस  मूल  प्रयोजन  के  लिए  इस  आयोग  का  गठन
 किया  गया  था  उसके  अनुसार  आमोग  को  एक  अव्ीयान  की  तरह  कार्म  करना  चाहिए  था  ।  परन्तु
 ग्यवश  यह  आयोग  भी  सरकार  के  अन्य  विभागों  की  तरह  काम  कर  रहा  इसे  इस  तरह  का  नहीं
 होना  चाहिए  इम्ले  जनू-आन्दोलन  के  रूप  में  होना  चाहिए  था  ।  आप  खादी  और  ग्रामोद्योगों  का
 प्रसार  करने  में  एक  विभाग  की  तरह  क्यमम  नहीं  कर  सकते  ।

 इस  संशोधने  के  संबंध  श्री  रामकृष्णय्या  की  अध्यक्षता  में  एक  समीक्षा-समिति  का

 गठन  किया  गया  उदहेह,ों  और  कारणों  के  कथम  में  यह  बताया  गया  है  कि  ये  संशोधन  रामक्ृष्णय्या

 समिति  की  समिफारियों  के  आधार  पर  लाये  गये  हैं  |  परन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रामकृष्णय्या

 समिति  ने  इन्हीं  द्षो  संग्रोघनों  का  सुेप्लाब  दिया  था>-एक  तो  ग्रामोद्योगों  को  पुनः  परिभाषित  करना

 तथा  दूसरा  खादी  ग्र!मोद्योग  आय्रोम  का  पुनगंठझत  करना  ?  क्या  सरकार  को  रामकुष्णय्या  समिति

 वी  प्री  रिपोर्ट  मिल  गई  है  ?  क्या  सरकार  यह  नहीं  कहती  कि  उसने  रामकृष्णय्या  समिति  की

 सिफारिशों  को  पूर्णतया  स्वीकार  कर  लिया  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्री  रामकृष्णय्या
 ने  कोई  और  भी  सिफारिश  की  हैं  और  क्या  ये  सभी  सिफारिशों  इस  विधेयक  में  शामिल  कर  ली  गई

 केवल  मुख्य  वो  सिफारिणें  हैं  ग्रामोद्योगों  को  पुनः  परिभाषित  करना  और  इस  आयोग  का  पुनगंठन
 करना  ।  यहां  तक  कि  मंत्री  जी  ने  भी  यह  कहा  है  कि  उन्होंने  रामकृष्णय्या  समिति  की  यह  सिफारिश

 स्वीकार  कर  ली  है  कि  ग्रामोद्योग  को  पुनः  परिभाषित  किया  जाये  ।  फिर  भी  मैं  इसका  स्वागत  करता

 है  ।  यह  सनिश्चित  करता  है  कि  ग्रामोद्योग  आयोग  प्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  प्रोत्साहन  पर  ध्यान

 करिद्रित  करे  ।  ग्र'मोयोग  की  परिभाषा  में  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ताकि  भविष्य  में  बेबल  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  स्थित  उद्योगों  को  ही  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  से  वित्तीय  सहायता  मिले  ।  ग्रामोद्योय  की

 भाणा  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में स्थित  सभी  उद्योग  इसमें  शामिल  हैं  बशर्ते  कि  उनमें  15,000  रुपए  से

 भ्रधिक  प्  जी  निवेश  न  हो  ।  इसका  आशय  है  कि  यह  15,000  रुपया  केवल  मशीनें  और  उपकरणों

 के  लिए  है  या  इसमें  भूमि  और  इमारत  भी  श  मिल  है  ?  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  मुदहू  को  स्पष्ट

 करना  चाहिए  क्योंकि  यह  परिभाषा  यहां  स्पष्ट  नहीं  यदि  इसमें  भूमि  और  इमारत  भी  शामि

 हैं  तो  इससे  अनेकों  ग्रामोद्योगों  का  भला  नदों  हो  सकता  ।  इसके  समीक्षा  समिति  ने  यह

 सिफारिश  भी  की  है  कि  यह  सीमा  कम  से  कम  30,000  रुपये  होनी  च/हिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि

 आपने  इसे  क्यों  बदल  दिया  है  ।  आपने  इसे  थोड़ा  लचोला  जरूर  बना  दिया  परन्तु  म्यूनतम  राशि

 जैसा  कि  कई  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  30,000  रुपए  होनी  चाहिए  ।

 मैं  तो  केवज  कुछ  टिप्पणियां  ही  करता  चाहता  हूँ  ।  मैंने  यह  कहा  है
 कि  खादी  को  प्रोत्साहन

 देने  का  एक  अभियातर  चसश्या  जाना  राजनीतिक  विशेष  रूप  से  काँग्रस  ओर  जनता

 जिन्होंने  महात्मा  गांधी  के  उपदेशों  को  मानने  की  कसम  खाई  उस  कायें  को  आगे  बढ़ाने  में

 असफल  रहे  हैं  जो  महात्मा  गांधी  ने  आरम्भ  किया  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि  हम  सरकार  से

 ऐसा  करने  की  आशा  करते  हैं  ओर  वह  भी  आयोग  के  मैं  चाहता  हूं  कि  स्वतन्त्रता  पूर्व  के

 दिनों  की  स्वदेशी  को  फिर  से  जागृत  किया  इसका  दोषी  मैं  भी  मैं  निगम
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 '  वी०  एस०  कृष्ण

 का  सदस्य  होने  तक  नियमित  रूप  से  खादी  काता  करता  जब  से  मैं  निगम  का  सदस्य  बता  । |  ेु  है  शव
 फिर  विधायक  और  फिर  मन्त्री  तब  से  मैं  इसे  भूल  गया  और  मैंने  इसे  छोड़  दिया  ।
 रे  शी  हैं  गा

 जी  अभी  भी
 सू मनण्त्रियों  सहित  सभी  ने  हमें  भुला  दिया  अब  हो  सकता  है  रंगा  जी  अभी  भी  सूत  कातते

 प्रो०  भध  दण्डबते  :  मन््त्री  तो  औरों  की  कताई  करते  हैं  ?

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मन््त्री  श्री  बेंगल  राव  से  जो  बहुत
 अनुभवी  प्रशासक  हैं  और  अपने  युवा  मित्र  श्री  अरुणाचलम  से  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  मामले

 में  व्यक्तितत  दिलचस्पी  आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  कारगर  ढंग

 से  कार्य  करे  ।  जैसा  कि  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  ने  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  का

 हल  केबल  ग्रामोद्योग  ही  लोग  काम  या  नौकरी  के  लिए  शहर  क्यों  भाते  हैं  ?  ऐसा  इसलिए  है
 कि  आप  उनको  रोजगार  नहीं  दे  पाये  हैं  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  1984-85  के

 अन्त  तक  सभी  राज्यों  में  किया  गया  निवेश  ओर  उपलब्ध  कराये  गए  रोजगार  इस  प्रकार

 अनदान  334.87  करोड़  रु०

 करण  582,00  करोड़  रू०

 पंदा  किए  गए  रोजगार  के  अवसर  37.89  लाख  रु०

 1000  करोड़  रुपये  से  कम  राशि  से  अपने  37.89  लाख  लोगों  को  स्थाई  रोजगार  उपलब्ध
 कराया  है  जब  कि  किसी  ऐसे  उद्योग  में  जिसे  आप  चला  रहे  1000  करोड़  रुपए  का  प'जी  निवेश
 करके  भी  आप  फ़ितने  लोगों  को  रोजगार  दे  सकते  हैं  ?  अधिक  से  अधिक  1000  लोगों  को  ।  अब

 आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  पश्चात  शायद  आपको  10000  कमंचारियों  से  अधिक
 की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  बंगलौर  शहर  के  पास  एक  ग्राम  में  जो  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  अभी

 हाल  ही  में  हमारे  यहाँ  एक  कपड़ा  मिल  लगी  है  जिसमें  90  से  भी  कम  कमंचारी  काम  कर  रहे
 लेकिन  जब  यह  बम्बई  में  स्थित  थी  तो  इसमें  1000  कर्मचारी  काम  करते  अब  कपड़ा  मिल  में
 आधुनिकीक  रण  के  कारण  90  से  भी  कम  कमंचारियों  से  काम  चल  रहा  उसे  केवल
 90  कर्मचारियों  की  ही  जरूरत  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  आप
 क्रसे  कर  रहे  यह  असम्भव  बात  आप  बेरोजगारी  की  समस्या  के  समाधान  की

 बात  तो  स्वप्न  में  भी  नहीं  सोच  आप  केवल  उन  बेरोजगारों  की  बात  करते  हैं
 जिनका  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  देश  में  करोड़ों  ऐसे  बेरोजगार  हैं  जिनका  नाम  रोजगार
 कार्यालयों  में  दर्ज  नहीं  ऐसे  भी  अनेकों  हैं  जिनके  पास  पूरा  रोजगार  नहीं  इस  समस्या  के
 समाधान  का  एक  ही  तरीका  हैं  और  वह  है  ग्राम  ओर  क्कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  ।  अतः  मैं

 माननीय  मन्त्री  जी
 से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  खादी  और  ग्रामोद्योगों  का

 विकास-कार्य  एक  अभियान  के  रूप  में  परिवर्तित  हो  जाये  ।  सम्पूर्ण  उत्साह  से  लोग  इस  अभियान  के
 राथ  जुड़  जायें  ।

 अब  मैं  इस  आयोग  के  गठन  की  धर्चा  हसमें  5  के  बज़्ाय  अब  12  सदस्य
 इनकी  योग्यता  कया  है  ?  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  मामलों  के  कर्णघधार  कौन-कौन  व्यक्ति
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 होने  चाहिए  ?  इसमें  सिर्फ  वे  ही  व्यक्ति  होने  चाहिए  जो  इस  काम  के  लिए  अचनबद्ध  और  समर्पित
 हों  ।  पदेन  अधिकारी  इस  प्रयोजन  को  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।  मैं  अपने  राज्य  कर्माटक  में  खादी  ओर
 ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  पिछले  अध्यक्ष  श्री  बी०  टी०  मागिदी  को  जानता  हूं  जिन्होंने  बहुत  अच्छा  कार्ये
 किया  क्योंकि  वह  स्वतन्त्रता  सेनानी  थे  और  इस  काय॑  को  प्रति  पूणतया  समपित  जब  आप  इस
 आयोग  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  की  नियुक्ति  करते  हैं  तो  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  क  चुनिए  जो  हसके
 प्रति  समर्पित  हों  ।

 आप  इस  सम्पनन्ध  में  प्रोण  एन०  जी०  रंगा  जैसे  लोगों  से  सलाह  ले  सकते  हैं  ।

 की  गिरधारीलाल  व्यास  :  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  उसमें  कथनी  भौर
 करनी  में  अन्तर  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  आपको  इसमें  रखेंगे  ।  चिन्ता  मत  कीजिए  ।

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मैं  यहाँ  यह  भी  बताना  चाहता  हैँ  कि  कर्नाटक  में  खादी  बोर्ड  के
 पिछले  अध्यक्ष  एक्र  कांग्रेसी  ही  थे  जिन्हें  जनता  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया  गया  था  क्योंकि  वह  इस
 आन्दोलन  में  विश्वास  करते  थे  ।

 वतन्त्रता  के  40  वर्षों  के  बाद  भी  हम  अभी  तक  भी  खादी  की  बिक्री  पर  छट  देते  भा
 हैं  ।  जब  तक  आप  खादी  की  बिक्री  पर  छूट  नहीं  देते  तब  तक  खादी  की  बिक्री  ही  नहीं  होती  ।
 खादी  की  बिक्री  को  निश्चय  ही  लोकप्रिय  बनाना  यह  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार
 की  नीति  होनी  चाहिए  ।  स्व्रतसत्रता  क ेसमय  जब  इस  आयोग  का  गठन  किया  गया  तब  हर  जगह
 केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकारों  दोनों  ही  के  स्तर  बहुत  अधिक  उत्साह  उन्होंने

 यह  सुनिश्चित  करते  की  नीति  वना  ली  थी  कि  सरकारी  कार्यालयों  में  सरकारी  कमंचारियों
 की  वर्दियों  के  लिए  केवल  खादी  का  ही  प्रयोग  किया  यह  भी  नीति  थी  कि  ग्रामीण  उद्योगों
 द्वारा  निमित  सामान  का  ही  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रयोग  किया  जाए  ।  शीघ्र  ही  यह  नीति  समाप्त
 हो  गई  ।  कपड़ा  लॉबी  इतनी  शक्तिशाली  थी  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करने  लगे  कि  कर्मचारी  पॉलिएस्टर
 का  तथा  अन्य  मिलों  के  कपड़े  का  प्रयोग  उन्होंने  कर्ंच्रारियों  को  खादी  के  कपड़े  का  प्रयोग
 न  करने  के  लिए  उकसाने  का  प्रयास  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  हमें  इस  स्थिति  को

 बदलना  चाहिए  ।  हमें  सरकारी  कम  चारियों  को  खादी  का  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना

 चाहिए  और  उनसे  ऐसा  करने  के  लिए  अपील  करनी  याहिए  क्योंकि  आजकल  हम  खादी  में  भी  अच्छी
 किस्म  का  कपड़ा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  यह  उतना  हो  अच्छा  कपड़ा  होता  है  जैसा  कि  पॉलिएस्टर
 हमारे  पास  बहुत  अच्छी  किस्म  का  कपड़ा  है  |  हम  में  से  कुछ  अब  इसे  पहन  रहे  हैं  ।  जो  कपड़ा
 अब  उपलब्ध  है  वह  मोटी  किस्म  की  खादी  नहीं  किसी  समय  हमें  मोटी  खादी  मिला  करती

 मैं  खादी  पहन  रहा  हूं  ।  हमें  इसे  लोकप्रिय  बनाना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए
 कि  सरकारी  कार्यालयों  में  जहाँ  तक  संभव  खादी  का  प्रयोग  किया  जाए  ।  यहां  तक  कि  कभी-कभी

 लिड़की  के  पर्दों  के  लिए  आयातित  कपड़े  का  प्रयोग  किया  जाता  हम  खादी  के  साथ  केवल  कहने
 की  सहानुभूति  रखते  हैं  ।

 |
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 ee  न  जनजयथप-त+कसड:र  इुक्न्न्न्नन  क्कलमिज+ महोदय, मैं एक बात और कहना TEA । आप शहरों को

 :  श्री  बी०  कृष्झ

 मैं  एक  बात  और  कहना  धाहूंगा  ।  आप  शहरों  को  छोड़कर  कुछ  अन्य  पर
 खादी  के  जालो  भण्डार  देख  सकते  हैं  |  हमें  ऐसे  भण्डारों  जो  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा
 अप्रमाणित  समाप्त  करना  चाहिए  ।  वे  जो  कपड़ा  बेचते  हैं  वह  ख्लादी  बिल्कुल  भी  नहीं  होती
 उनका  कपड़ा  इतना  अच्छा  और  इतना  लुभावना  होता  है  कि.यहां  तक  कि  कुछ  बड़े  आदमी  और
 बड़े  राजनीतिक  व्यक्ति  भी  इस  नकली  खादी  को  खरीदने  के  लिए  वहां  जाते  इसलिए  हमें  इसे
 समाप्त  करना  चाहिए  |  एक  शहरी  होने  के  क्योंकि  मैं  शहरी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व
 करता  ज॑ंसा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  ही  कहा  मैं  उस  संशोधन  का  स्वागत  करता  परन्तु
 साथ-साथ  हमें  शहरी  की  उपेक्षा  गहीं  करती  सुझाव  है  कि  खादी  और  ग्रामीण
 उद्योग  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  शरू  क्ये  जाने  चाहिए  ।  शहरी  क्षेत्रों  में  अनेक  उद्योग  हैं  और  विशेषकर

 भूतपूर्व  विकलांग  व्यक्ति  ओर  अन्य  व्यक्ति  इस  प्रकार  के  उद्योगों  में  लगे  हुए  हैं
 जो  आदि  बनाते  हमें  इस  सम्बन्ध  में  शहरी  क्षेत्र  के  लिए  विशेष  योजना  बनानी

 चाहिए  ।  कृपया  इसकी  उपेक्षा  न  करिए  ।

 इन  शब्क्षें  के  साथ  मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  श्री  बेंबल  राव
 ब्यक्तिगत  रूप  से  यह  देखेंगे  कि  खादी  ओर  पग्र!मीज  उद्योगों  को  बढ़ावा  दिया  जाएगा  ।

 ]

 श्रीमती  किश्ञोरी  सिहं  :  उपाध्यक्ष  मैं  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग
 विधेयक  के  कानूनीं  मसविदे  का  इस्तकबःल  करतो  हूँ  और  इसके  साथ  भपने  ख्यालातों  को

 इजहार  करने  का  जो  आपने  मौका  दिया  इसके  लिए  भी  मैं  आपकी  शुक्रगुजार  हूं  ।

 खादी  को  गांधी  जी  ने  आजादी  की  लड़ाई  से  जोड  दिया  था  |  यहां  तक  कि  स्वतन्त्रता

 लन  में  खादी  को  एक  प्रतीक  बना  दिया  गया  था  और  आजादी  की  लड़ाई  में  सभी  भाग  लेने  वाले
 लोगों  के  लिए  खादी  को  पहनना  अनिवाय॑  कर  दिया  गया  था  ।  आजादी  के  बाद  भी  कांग्रेस  ने  अपने
 संदस्यों  को  आदतन  खादी  पहनने  पर  जोर  दिया  ।

 ।  के  साथ  हमारी  तथ!रिख  जुड़ी  हुई  गांधी  जी  ने  नए  समाज  की  रचना  में  खादी
 को  एक  खास  ओर  अहम  दर्जा  दिया  था  |  खादी  के  साथ  सिर्फ  हमारे  भावनात्मक  संबन्ध  ही  नहीं  है
 सिर्फ  जजबाती  ही  रिश्ता  नहीं  इसके  पीछे  एक  भौर  भावना  जुड़ी  हुई  बह  है-स्वावलंबम  ।,
 इसके  मारफ़त  बहुत  से  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  मैं  सदन-का  ज्यादा  समय  न  मेकर  मुक्तसर

 मैं  यह  कहना  चाहती  हुं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  मिटाने  के  लिए  बहुत  जोर-शोर  से  कदम  उठा
 र३  इसमें  थादी  की  भूमिका  बहुत  अहम  है  ।  सरकार  ने  खादी  कमीशन  को  1400  करोड़  रुपए

 की  मंसूबाबन्दी  की  जिसके  मातहत  करीब-करीब  41  लाख  बोगों  को  नौकरी  मिल  सकती  है  ।
 लेकिन  इस  क्षेत्र  में  अगर  हम  दस  हजार  स्पए  की  लासत  से  काम  करें  तो  कम  से  कम  एक  हजार  सोगों
 को  मजदूरी  मिल  ख्रकती  जब  औद्योविक  क्षेत्र  में  एक  करोड़  रुपए  खगाने  पर  एक  हज़ार  लोगों
 को  नौकरी  मिलेगी  +  इस  देश  में  छादी  के  हारा  दस  हजार  रुपए  लगाकर  यदि  एक  हजार  लोगों  को
 रोजगार  दिला  तो  इससे  बढ़िया  क्या  बात  हो  सकती  फिर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  महिलाओं  के
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 लिए  काम  न  के  बराबर  है  ।  इसलिए  यदि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खादी  केन्द्र  ओोल  कर  उनको  काम  दिया
 तो  उन  लोगों  को  भी  आय  हो  है  और  वे  आत्मनिर्भर  हो  सकते  हैं  ।

 सरकार  ते  4  साल  तक  के  बच्चों  की  शिक्षा  और-स्वाह्थ्य  अपने  हाय  में  ले  लिया  इसके
 साथ-साथ  गर्भ  कती  महिलाएं  और  माताओं  की  देखरेश्व  की  जयाबदेही  सरकार  ने  अपने  ऊपर  ली
 लैकिन  जहां  तक  मेरा  अपनाਂ  निजी  अनुभव  व्यक्तिगत  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  यह  कहंगी  कि
 अभी  तक  सेफ  मदरहुड  की  व्यपस्था  पूरे  तोर  पर  नहीं  हो  पायी  है  ।  इसलिए  कहीं  न  कहीं  कमी  जरूर
 है  ।  अगर  खादी  कमीशन  के  रा  इच  महिलाभों  को  काम  तो  स्वयं  वे  अपनी  व्यवस्था  कर
 सकेंगी  और  खादी  कमीशन  की  सन्नमुच  में  आज  के  परिवेश  आज  के  माहौल  में  एक  अहम  भ्मिका
 होगी  ।

 फिर  पिछड़े  इलाकों  में  जहां  सिंचाई  की  व्यवस्था  नहीं  हो  पायी  वहां  जाहिर  है  कि
 वार  बहुत  है  ।  भूमिपति  मजदूरी  नहीं  देते  जिसकी  वजह  से  मजदूरों  में  असंतोष
 फंलता  जा  रहा  है  और  तनाव  स्थिति  बतती  जा  रही  फिर  रोजगार  के  अभाव  में  बकों
 में  बहुत  अशान्ति  फंल  रही  अस  तोथ  पंदा  हो  रहा  है  और  उनमें  अनुशासनहीनता  पैदा  हो  है
 इससे  जन-जीघन  उत्पीड़ित  हो  उठा  है  ।

 एस्टी  पावर्टी  प्रोग्राम  एवं  खादी  कमीशन  के  कार्यों  के  द्वारा  रोजगार  के  अवसर  इसका
 प्रभाव  आज  के  उद्धंलिक  जनजीवन  पर  पड़ेगा  |  खादी  कमीशन  की  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका

 है  ।
 खादी  कमीशन  के  बोड़ं  में  ऐसे  सदस्यों  को  लेना  चाहिए  जिन्हें  आदतन  खादी  पहनते  का  शौक  हो
 और  उनमें  खःदी  के  प्र।त  ममता  हो  ।

 इस  संजोघन  के  जरिए  जहां  थो्ड  की  सक्स्प  संख्या  13  करने  का  प्रस्ताव  वहां  साथ  साथ
 सभी  पदाधिकारियों  को  पदेन  सक्स्य  भी  बमासे  का  प्रावधाक्ष  मैं  इसके  जिलाफ  हूँ  और  इसक
 विरोध  करती  अफसरों  को  घोड्ड  का  सदस्म्र  बनाने  से  अफ़सीरय्त  को  तरजीह  मिलेगी  लेकिन
 उनम॑  खादी  से  क्ग्रा  लमाब  कमरा  रुचि  है  |  क्षेक्रीय  आधार  पर  गर  सरकारी  सदस्पों  को  लाने  का
 प्रावधान  मेरा  सझाव  है  कि  जिन  क्षेत्रों  मे ंखादी  का  अधिक  प्रभाव  प्रचार  उस  क्षेत्र  के  -

 धि  को  अवश्य  विया  जाये  ।  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाए  कि  उन्हीं  व्यक्तियों  को  लिया  जो
 खादी  के  उत्पादन  और  वितरण  के  सम्बन्ध  में  जानते  हों  ।  ऐसे  लोगों  को  इसमें  वहाल  करना  चाहिए  ।

 पह  खुशी  की  बात  है  कि  ।2  केन्द्र  बनेंगे  और  उनके  द्व।रा  इसकी  देखभाल  होगी  लेकिन  अगर  इसमें *  १५
 7,  8  भी  सही  रूप  में  बना  दिये  तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  और  लड़ाई  झगड़े  का  मौका  नहीं
 मिलेगा  ।

 मैं  इस  पर  और  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहती  ।  यह  बहुत  पुरानी  बात  है  कि  खादी  का  एक
 है  ।  उसको  क्या  अहमि+त  उसकी  क्या  विशेषता  इसके  बारे  में  हमारे  और  भाइयों  ने

 बताया  है  ।

 इन  अल्फाज  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करती  हूँ  और  डिप्टी  स्पीकर  आपने
 जो  मुझे  बोलने  को  मौका  उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 भ्रो  हरोज्ञ  रावत  :  उप।ध्यक्ष  मूल  विधेयक  में  जो  संशोधन  का  विधेयक  लाया  गया

 उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  देर  स्षे  आए  मगर  दुरुस्त  कमीशन
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 हरीश

 का  गठन  न  होने  के  कारण  खादी  एण्ड  विलेज  कमीशन  की  एक्टिविटीज  एकदम  ठप्प  पड़ी  हुई
 बह  कम  से  कम  स्टार्ट  हुई  भारत  जंसे  देश  जहां  पर  बेरोजगारी  ओर  गरीबी  का  परसेन््टेज  बहुत

 अधिक  कमीशन  के  ऊपर  बहुत  बड़ा  दायित्व  इस  क्षेत्र  में  काम  करने  का  लेकिन  यह  देखकर
 बड़ी  तकलीफ  होती  है  कि  वावजूद  हमारे  कमिटमेंट  बावजूद  हमारी  सारी  कोशिशों  अभी  तक

 हम  सारे  देश  के  जितने  विकास  खंड  उनके  10  प्रतिशत  को  भी  कमीशन  की  एक्टिविटीज  के  दायरे
 के  अन्तगंत  नहीं  ला  पाए  वहां  तक  हमारा  दायरा  नहीं  बढ़  पाया  है  ओर  देखने  की  बात  यह  है  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मंत्री  जी  क ेहिसाब  से  जो  आऊटरलें  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए
 सातवीं  पंववर्षीय  योजना  में  दुगने  से  कुछ  अधिक  मगर  हमारे  हिसाब  से  कमीशन  के  सामने

 जो  काम  उनको  देखते  हुए  यह  जो  आउटले  यह  बहुत  कम  है  और  इसे  बढ़ाने  की  आवश्यकता
 है  ।  एक  तरफ  हम  कमीशन  से  उम्मीद  करते  हैं  कि  गरीबी  उन्मूलन  ज॑से  बड़े  कामों  में  वह  आगे  बढ़कर
 हाथ  बटाएगा  और  काम  करेगा  और  दूसरी  तरफ  उसके  लिए  केवल  600  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की

 हैं  ओर  उस  में  रिवेट  इत्यादि  सब  मिलकर  1000  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  जो  अपने  आप  में  काम
 ओऔर  जिम्मेवारी  को  देखते  हुए  बहुत  कम  है  ।  मैं  निवेदन  करना  भाहूंगा  कि  कोई  व्यवस्था  ऐसी  होनी

 चाहिए  कि  यदि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आऊटलें  नहीं  बढ़ा  तो  कम  से  कम  वेकिग

 ट्यूशन्स  के  साथ  इस  तरह  से  टाई-अप  करें  कि  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  स्थापित  होने  वाली
 हैं  कमीशन  के  क्षेत्राधिकार  के  उनको  बेंक  आगे  आकर  सहायता  करें  और  सतकंता

 अभी  तक  हमारे  जो  खादी  ग्रामोद्योग  कमीशन  का  काम  इसका  काम  हमारे  दक्षिण  के
 राज्यों  में  बहुत  अच्छा  चल  रहा  लेकिन  नाथ  में  इसका  काम  खादी  तक  ही  अधिकतर  सीमित  है  ।

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  हैण्डीक्राफ्ट  के  क्षेत्र  में  बहुत  कम  काम  हुआ  है  ।  जब  माननीय  मंत्री  ज्ञी
 कमीशन  को  नये  सिरे  से  गठित  कर  रहे  हैं  तो  वे  इस  बात  को  देखने  की  कृपा  करे  कि  उत्तर  भारत  में

 हैण्डी  क्राफ्ट  को  बढ़ाने  की  दिशा  में  कमीशन  अपनी  जिम्मेदारी  को  निभाये  ओर  इस  काम  के  लिए
 आगे

 इस  समय  हमारा  जो  कमीशन  है  इसको  देखने  का  मुझको  भी  अवसर  मिला  है  क्योंकि  मैं
 मजदूर  संगठनों  से  सम्बद्ध  रहा  उनका  व्यवहार  एक  परफंक़्ट  ब्योरोक्रेट  का  सा  रहा  उनसे
 व्यवक्वार  करने  में  ऐसा  महसूस  होता  कि  एक  ब्योरोक्रेट  से  डील  किया  जा  रहा  जब  कि  होना  यह
 चाहिए  कि  इममें  आंतरिक  ज़नतंत्र  होना  चाहिए  मजदूरों  का  सेंस  आफ  इन्वालवमेंट  होना  चाहिए

 |  इसमें  यह  देखते  को  नहीं  इसमें  देखने  को  यह  मिला  कि  हम  इसके  अध्यक्ष  से  बात  नहीं  क  र
 किसी  सैक्रेटरी  से  बात  कर  रहे  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सैक्रेटरी  का  व्यवहार  अच्छा  नह

 होता  ।  लेकिन  भविष्य  में  आप  यह  देखने  की  कृपा  करें  कि  जो  कमीशन  उसके  सदस्य  ज
 उनका  व्यवहार  एक  डमोक्रेट  का  होना  चाहिए  ।  उनको  यह  मानना  चाहिए  कि  उन्हें  म  जदूरों  में

 सनम  आफ  इनबालवमेंट  पैदा  करनी  है  ताकि  मजदूरों  को  यह  लगे  कि  कमीशन  उनका  उनके  हितों
 को

 संरक्षण देने व जहां आपने इस एक्ट में बहुत अच्छे प्रावधान किये हैं वहां आपने एक बात छोड़ दी आप इसमें सब क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं लेकिन आपने इसमें मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं
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 दिया  जिनके  हितों  के  संरक्षण  के  नाम  पर  आप  करोड़ों  रुपये  का  प्रावधान  कर  रहे  अगर  उन

 मजदूरों  का  इसमें  प्रनिनिधित्व  नहीं  होगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  एक  बहुत  बड़ी  कमी  रह
 इस  कमी  को  दूर  करने  का  अब  भी  आपके  सामने  अवसर  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि
 कमीशन  के  अन्दर  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  मजदूरों  का  भी  होना  आपको  इस  व्यवस्था
 को  करना  मैं  गिरधारीलाल  जी  व्यास  फी  बात  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  जव  तक  इसमें

 मजदूरों  को  प्रतिनिधित्व  नहीं  देंगे  तब  तक  एक  बहुत  बड़ी  बात  इसमें  खटकती  रहेगी  ।

 मैं  आपसे  एक  और  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  चू  कि  आपने  ग्रामीण  उद्योगों  का  विकास  करने
 की  बात  कही  है  और  इसके  लिए  आपने  अलग  से  फण्ड  की  भी  ब्यवस्था  की  लेकिन  आपने  इसके
 लिए  जो  15  हजार  रुपये  की  बात  कही  यह  बहुत  कम  घनराशि  मैं  नहीं  समझ्षता  कि  इतनी
 कम  धनराशि  में  कोई  इन्फ्रास्ट्रक्चर  भी  खड़ा  हो  सकता  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  जरिये  लोगों  के

 लिए  सार्थक  रोजगार  देने  की  स्थिति  में  काम  हो  सकता  होना  तो  यह  चाहिए  था  कि  यह
 राशि  50  हजार  रुपये  होती  क्योंकि  अ।जकल  के  जमाने  में  यह  राशि  भी  कम  है  ।  आप  इसे  अगर  50

 हजार  रुपये  नहीं  कर  सकते  हों  तो  इस  धनराशि  को  कम  से  कम  :0-35  हजार  रुपये  तक  तो  ले

 आएं  ।  इस  राशि  को  आप  बढ़ाइये  ।

 साथ-साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कौन-कौन  से  उद्योग  इसको  भी  डिफाईन  करने  की  जरूरत

 इन  उद्योगों  के  दायरे  के  अन्दर  मनमाने  तरीके  से  आईटम्स  को  शामिल  कर  पैसा  न  बहा  दिया

 जाए  ।  इन  उद्योगों  के  ऐसी  आइटम्स  आनी  चाहिए  जिनमें  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  मिल

 सकता  जिनसे  हमारी  इकोनौमी  प्रोस्पर  हो  ।  इस  प्रकार  की  छोटी-छोटी  आइटम्स  इन  उद्योगों  में
 आनी

 2.54  म०  प०

 वकक्कम  पुरुषोससमन  पीठासीन

 मैं  अन्तिम  यह  निवेदन  करू गा  कि  जो  हमारे  ज्यादा  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  उनकी  ज्यादा  देखने  की

 जरूरत  सारे  देश  में  देखा  तो  जो  एरियाज  इकोनोमीकल्ली  डवलप्ड  उन  एरियाज  में

 कमीशन  की  एक्टिविटीज  बहुत  अच्छी  जो  बार  एरियाज  हिल्ली  एरियाज  अण्डर  डवलप्ड

 एरियाज  वहां  कमीशन  की  एक्टिविटीज  बहुत  कम  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  आपने

 नैनीताल  को  घुना  है  जो  हिन्दुस्तान  का  सबसे  डवलप्ड  पव॑तीय  क्षेत्र  चमोली  जैसे  सबसे

 पिछड़े  हुए  प॑तीय  क्षेत्रों  को  जहां  कि  हैण्डीक्राफ्ट  डवलप्ड  आपने  छोड़  दिया  वहां  भादिवासी

 और  जनजाति  के  लोग  रहते  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहूँगा  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  का  भी  चयन  हो
 जाना  इसके  लिए  कमीशन  को  कहा  जाना  चाहिए  वह  अपने  यंक्षेत्र  में  पिछड़े  क्षेत्रों  को

 पिछड़े  विकास  खण्डों  को  लाये  ताकि  उन  एरियाज  का  विकास  हो  सके  ।  मुझे  उम्मीद  है  जिस

 तरह  से  गांधी  जी  ने  खादी  को  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  साथ  जोड़ा  उसी  तरह  हमारे  कपीशन  के

 काम  भी  देश  के  आधिक  विकास  के  आन्दोलन  के  साथ  जुड़

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विध  यक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 थ्री  कै  एन०  प्रधान  ::  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  कारता  हूँ  जोर  इस

 कारण  करता  हैं  कि  कानून  में  जो  संशोधन  आये  ये  इस  क्षेत्र  में  ज्यादा  सुदृढ़  और  कारगर  साबित

 होंगे  ।

 .
 इस  अवसर  पर  मैं  एक  बात  कहना  जो  एक  कड़वी  हकीकत  जब  हम

 ग्रामोद्योग  की  बात  करते  जैसा  अन्य  मातनोय  सदस्यों  ने  भी  तो  हमारा  ध्यान  आजादी  की

 लड़ाई  की  तरफ  जाता  गांधी  जी  की  तरफ  जाता  अभी  भी  मैं  समझता  हूं  कि  वह  संदर्भ  समाप्त

 हुआ  लेकिन  औद्योगिक  विकास  और  वैज्ञानिक  प्रगति  की  जो  बकाचोंध  उससे  इन  चालीस
 वर्षा  में  इसका  बहुल  ओझल  रहा  है  कहा  तो  उचित  होगा  कि  खादी  ओर

 ग्रामोौद्योय  का  जितना-महत्व  गांधी  जी  देश  में  चाहते  उतना  हम  बनाये  रखते  तो  शायद  बेरोजगारीः
 जो  स्थिति  देश  वह  नहीं  होती  ।  आज  जितते  लोग  गरीब  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  उतने

 लोग  नहीं  रहते  ।  हमने  लिप  सॉविस  तो  की  हमने  कोशिश  की  है  कि  आंदोलन  जीवित  रहे
 लेकिन  रसको  लिविए  फोर्स  हम  नहीं  बना  इसको  हमने  इस  ढंग  से  चलाया  और  शायद  इसमें

 हमो  री  कमजोरी  थी  कि  हम  इसको  खत्म  नहीं  कर  सकते  इसलिए  इसको  खत्म  अभी  नहीं  किया

 लेकिन  लिविंग  फोस  हम  नहीं  बना  पाये  ।

 यह  सही  है  कि  आज  नई  तकनीक  की  आवश्यकता  नवीनीकरण  की  आवश्यकता
 वैज्ञानिक  तरीके  अपनाएं  और  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  लेकिन  ठेश  की  जो  इतनी  बड़ी

 ओर  देंज  की  जो  गरींबीं  उसकी  हालात  में  सुधार  हो  और  खादी-ग्रामोद्योग  में  ही  संभव
 अब  भी  उभी  में  हो  सकता  यह  थोड़ी  सी  खुशी  की  बात  है  कि  शासन  ने  पिछले  दो  वर्षों  में

 थीड़ा  सा  रूख  अपनाया  उसे  बर्थाप्त  तो  नहीं  माना  जा  लेकिन  फिर  भी  इज  बैटर
 देन  नई  कपड़ा  नोति  में  यह  बताया  गया  है  कि  हम  इसको  प्रोत्साहन  सुदृढ़  लेकिन

 यह  थोद्ा  प्रोत्माहन  सूती  कपड़े  पर  इसको  15  प्रतिशत  किया  लेकिन  श्रींमन्
 आप  फिगर्स  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  गया  था  और  उसकी  रिपोर्ट  के

 »नुसार  1985-86  में  खादी  में  अपने  988  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया  इतने  बड़े  देश  में  सिर्फ
 टतन  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया  है  और  इसी  तरीके  से  ग्रामोद्योग  में  7600  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया
 दिया  यही  नहीं  एक  वर्ष  में  अतिश्क््ति  लाख  लोगों  को  दिया  गया  यह  आज  की

 हतारी  स्थिति  आज  कालोस  लाख  लोग  काम  करते  हैं  और  सातभीं  पंचवर्षीय  योजना  का  हमने
 ५0  लाख  का  टारगेट  बनांया  यह  दवनोय  स्थिति  वारतविक  इसमें  हम  निश्चितरूप  से  सुधार
 ETH  जा  रहे  इसके  लिए  कदम  उठाये  लेकिन  मैं  फिर  वही  बात  कहूंंगा  कि आज  हम  स्वतंत्रता
 की  चालीसवों  वर्थगांठ  मना  रहे  इसमें  अगर  हम  इसके  शही  महत्व  को  स्थापित  कर  सके  तो  देश
 क्य  काफी  भला  होमा  ।

 श्रीमन्  हमारे  और  भादयों  ने  भी  मैं  भी  इस  बात  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं  कि  मजदूरों
 को  उचित  स्थान  क्या  जाना  आहिसे  सेकिन  श्रीमन्  अपपकी  रिपोर्ट  कुछ  कहती  है  और  माननीय  मन््त्री
 जी  भोप्राल  गये  मैं  उनको  याद  दिल्ाना  चाहता  हूं  कि  कहां  पर  गैस  पीड़ित  लोगों  के  लिए  कुछ
 वर्फशड  बन!ये  गए  जहाँ  पर  अलग-अलग  संस्थायें  काम  करती  उसमें  खादी-प्रामोद्योग  वो  भी  दो
 शेड  दिए  गए  हैं  जहां  पर  साबुन  और  माचिस  आदि  बनवाए  जाते  लेकिन  आपको

 ताज्जुब  होगा  कि  वक्क॑  पर  हमारी  जो  बहनें  काम  करती  भाई  काम  करते  उनको  8-10  घन्टे
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 काम  करते  के  बाद  भी  मिनीमम  वेज  नहीं  मिलता
 ।  या  तो  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  पास  कच्चे  माल

 नहीं  जिस  रेट  पर  £ः  1  जा
 की  सहूलियत  नहीं  जिस  रेट  पर  मित्रना  उस  पर  नहीं  मिलता  या  प्रौडकशन  कास्ट
 ज्यादा  है  ।

 3,00  म०  १०

 पूरे  देण  में  भिन्नीमम  बेज  देना  चाहते  है  और  हर  जिले  में  मिनीमम  वेज  निश्चित  है  तो  सात  या  आठ
 रुपमा  को  मैं  समझता  हूं  यह  स्थिति  अच्छी  नहीं  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  और  जो
 विशिन  राग्य  उनके  लेच  में  सफन््वय  फे  साथ-साथ  इसका  कुछ  न  कुछ  नियन्त्रण  रहना
 उनके  लिए  कच्चे  साल  और  विपणन  की  व्यवस्था  फा  प्रबम्ध  ठीक  तरीके  से  होना  चाहिए  ।  राज्य
 सश्कारों  :  को  मजजूर  करना  चाहिए  कि  उनकी  उनमें  निश्चित  रूप  से  खादी

 झायोग  विभिन्न  राज्यों  के  जो  बो्ड  उनका  जो  उत्पादन  होता  उसको  निश्चित
 से  लेना  अगर  आपको  मूबमेंट  को  एक  शक्ति  बनाना  है  तो  उसको  ईमानदारी  के

 साधः:ओऔर  एक  के  साथ  ठसको  आगे  जढ़ाना  खाहिए  अन्यथा  जिस  तरह  से  लिप  सर्विस  करते
 आए  वह  चलती  रहेगी  ।  खादी  ग्रामोद्योग  का  नम  इस  दुनिया  में  तब  तक  कायम  रहेगा  जब  तक  गांधी
 जी  का  नाम  रहेगा  ।  जैसे  उनके  उसूलों  को  हम  धीरे-धीरे  छोड़ते  जा  रहे  उसी  तरह  उनके  बुनियादी
 आंदोलन  को  भी  छोड़ा  पांच  हजार  विक्रास  खण्डों  में  पांच  सो  में  आयोग  के  केन्द्र  यह  हमारी
 चालोस  सफल  क्ये  प्रगति  मुझे  आशा  है  कि  सुधार  ेक्ााथ-साथ  गांधी  की  जो  दृण्छा  थी
 और  आज  हमारे  देश  की  आवश्यकता  है  बड़ी  आबादी  को  रोजगार  दिया  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  जाए  तो  सबसे  बड़ा  अस्त्र  खादी  ग्रामोद्योग  का  हो  सकता  मैं  समझता
 मंत्रीजी  इस  तरफ  ध्पान  रंगाजी  ज॑से  लोगों  कीं  अध्यक्षता  में  एक  कमीशन  बनाइये  जो  इसमें  जान

 सके  ओर  के  किए  रो  बना  इन-शकदों  फे-साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  राज  कुमार  राय  :  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने
 का  अवसर  दिया  ।  मैं  खादी  ग्रामोद्योग  आथोग  के  इस  संशोधन  का  स्वागत  और  समर्थन  करता  हुं  ।  यह

 बहुत  ही  खुसी  की  बात  है  कि  वेंगल  राव  जी  ज॑से  हमारे  उद्योग  मन्त्री  हैं  और  अरुणाचलम  जी  जंसे
 उ  छोश  '  राज्य  मन्त्री  इस  काम-को  केख  रहे  चालीप  वर्षों  की  आजादी  बाद  हम  यह  देखते  हैं  कि

 जहां  हिन्दुस्तान  में  हर  चीज  में  प्रगति  यहां  खादी  ग्रामोधोंग  आयोग  के  मामले  में  हमसे  कोई

 प्रगति  नहीं  की  ।  गांधी  जी  ने  खादी  को  एक  आन्दोलन  के  रूप  में  खड़ा  किया  रंगा  जी  और  हमारे

 पुराने  लोग  इतर  बात  के  साक्षी  इस  आन्दोलन  को  स्वावलम्बन  और  एक  अस्त्र  बनाकर

 खड़ा  किया  घ्स  ओर-गांक्न्नां  बन्में-्फ  कादा  का  |.  इश्चश्ने  गांश्-स्वावजम्बी  लेकिम  आज  इसका

 हो  गयम  हैं  कसेंकि  नक़रों,की  तरक  बढ़  इस  उद्येग  का  भी  अरबनाइजेशन  हो  गया  ।

 इस  बात  की  है  कि  जहाँ  इस  तरह  के  योग्यतम  लोग  बैठ  है  तो  इस  विधा  पर  रोक
 गैर  खादी  ही  रहते  दिया  जाए  ।  उत्तर  प्रदेश  की  आबादी  देश  की  आबादी  का  18
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 फीसदी  और  परे  बजट  का  सात  फीसदी  उत्तर  प्रदेश  को  दिया  जाता  30%  लोग  गरीबी  की  रेखा

 के  नीचे  र८ते  उत्तर  प्रदेश  का  इतना  कम्र  बजट  आखिर  कोई  क्या  कहेगा  |  आपकों  मंशा  यह
 6: होनी  चाहिए  कि  इस  बजट  को  उन  इलाकों  में  ले  जाएं  जहां  लोग  पिछड़  हुए  गरीब  हैं  और  बे

 गार  हैं  तथा  काम  के  ना  तरस  रहे  हैं  कि  दिन  में  चार-पांच  घटे  सूत  काते  और  उन्हें
 कुछ  मिल  जाए  ।

 केकिन  यह  बड़े-बड़े  अक्ुकन  बड़ो-बड़ी  धनराशियां  दी  जा  रही  यह  सब  बड़े-बड़े

 लोगों  के  पेट  में  जा  रहे  इसका  उम्रयोग  नहीं  हो  रहा  है  इसलिए  आप  नया  कमीशन  बना
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 नीयत  --  जे

 राजकुमार

 रह ेहैं  तो आपका  नैतिक  दायित्व  कानूनी  दायित्व  को  आप  खूब  समझते  गांघी  जी  के  नाम  पर
 यह  दायित्व  खादी  के  नाम  पर  दायित्व  है और  भारतीयता  के  नाम  पर  दायित्व  इन  सब  चीजों
 का  आप  पता  लगायें  ।  हमारे  यहां  पर  छोटी-मोटी  इकाइयां  बलिया  में  रतनपुर  और  आजमगढ़  में
 दोही  में  सिर्फ  नाम  का  ही  काम  शुरू  हुआ  है  बड़े-बड़े  शहरों  में  जहां  मगरमच्छ  लोग  बेठे  हुए  हैं  वहां
 पता  नहीं  क्या  होता  इसकी  आपको  साइकसॉजी  बदलनी  होगी  ।  में  एक  केस  बताना  चाहता
 हैं  ।  मैं  अल्णाचलमजी  का  बड़ा  उपकार  मानता  मैंने  एक  द्रांसरर  के  योग्य
 उनसे  कहा  तो  उन्होंने  कहा  कि  यह  हिल  बोडंर  कंडर  में  होता  है  ओर  जब  मैंने  20  केस  दिए
 कि  हिल  बोडंर  केस  को  आपने  इसमें  कंसे  कर  दिया  तो  यह  करने  को  तैयार  लेकिन  आदेश  हस
 तरह  चालाकी  से  कर  दिया  जब  तक  कोई  व्यक्ति  नहीं  जायेगा  तब  तक  वह  श्लीव  नहीं  होगा  ।
 दो  महीने  हो  न  वह  जायेगा  न  उस  पर  इस्प्लीमेंटेशन  होगा  ।  ऐसे  आड्डर  बेवक्फ  बनाने  के  लिए
 किए  ।  हमारे  सांसदों  का  भ्रिवोलेज  है  उसका  हनन  किया  मैंने  जिस  व्यक्ति  के लिए  लिखा  उसको

 कहा  गया  ।

 बाद ]

 विरुद्ध  कारंवाई  क्यों  न  की  जाए  क्योंकि  एक  संसद  सदस्य  ने  आपके  पक्ष  में  लिखा
 है  ?”  खादी  और  ग्रामोद्योग  में  इस  प्रकार  की  स्थिति

 नौकरशाही  किस  तरह  से  काम  कर  रही  मंत्री  जी  आप  मुझ  से  अपनी  मेरिट  कहें  मैं  इनकी
 मेरिट  को  समझा  और  यह  आदेश  लेकिन

 ]

 नौकरशाह  तो  नौकरणशाह  वे  सब  कुछ  वे  बदल  नहीं  सकते  उनके  आदेश  बदले  नहीं  जा
 सकते  ।  वे  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  नहीं  करते  हैं  ।

 हमारी  ज॑नुइस  प्राव्लम  को  नहों  समझ  सके  ।  उनके  मन  में  यह  नहीं  आया  कि  जब  मेम्बर  आफ
 पार्लियामेंट  की  सिफारिश  किसी  योग्य  व्यक्ति  के  बारे  में  है  तो  उसको  नहीं  करने  का  ओऔचित्य
 क्या

 बाद  ]

 वे  जो  कुछ  कहते  हैं  वह  वेद  वाक्य  है  ओर  कुछ  नहीं  ।

 इसलिए  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हस  प्रवृत्ति  को  जल्दी  से  जल्दी  से  खत्म  मैं  अन्तिम
 बात  नामिनेशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  नामिनेशन  में  सच्चरित्र  और  ईमानदार  लोगों  को  लें
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 जिनकी  खादी  ग्रामोद्योग  में  आस्था  उनको  लिया  हमारे  जिले  में  एक  ऐसा  व्यक्ति  जो
 इंडस्ट्री  का  डिप्टी  मिनिस्टर  था  अनलाफुल  असेम्बसी  बनाने  के  लिए  जिसको  6  साल  की  सजा  हुई
 थी  यह  कह  दिया  कि  वह  फ्रीडस  फाइटर  ऐसा  व्यक्ति  जो  सिर्फ  हवाई  जहाज  पर  धमेगा  और
 भत्ता  बनायेगा  खादी  ग्रामोद्योग  के  बारे  में  क्या  सोचेगा  ।  इन  सारी  चीजों  की  छानबीन  की  जानी
 चाहिए  ।  अंत  में  मैं  उम्मीद  करता  हूं  ऐसे  विद्वान  मंत्री  जी आप  जरूरत  नोकरशाही  पर  अंकुश  लगायेंगे
 और  जैधप्ा  गांधीजी  चाहते  विनोबा  जी  बाहते  इन्द्रिरा  जी  चाहती  हमारे  प्रधानमंत्रीजी  और
 रंगा  जी  चाहते  हैं  ।

 |

 श्री  नरायण  चोबे  :  सभापति  मुझे  केवल  एक  बात  कहनी  जैसा  कि
 कांग्र स  के  अधिकांश  नेताओं  और  संसद  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  चू  कि  लगभग  40  लाख  श्रमिकों
 ओर  कारोीगरों  इसमें  लगे  हुए  है  इसलिए  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिए  इस  विधेयक  में  कुछ  उपवन्ध

 होने  चाहिए  ।

 श्री  वेंगल  शाब  :  हम  उनके  प्रतिनिधि  हैं  हम  निश्चित  रूप  से  इस  पर  गौर  करेंगे  ।

 भी  नारायण  चोवे  :  परन्तु  आपको  यह  समझना  चाहिए  कि  आप  एक  अस्थायी  श्रमिक  हैं  और
 नौकरशाह  और  अधिकारी  गण  स्थायी  है  ।  मुझे  केवल  यही  बात  कहनी  हैं  और  कुछ  नहीं  ।

 संक्षेप  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  आज  नहीं  तो  बाद  में  आपको  उन  श्रमिकों  और
 कारीगरों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कुछ  उपबन्ध  शामिल  करने  लिए  एक  संशोधन  लाना
 जिनके  साथ  आज  भी  बड़े  लोगों  द्वारा  बहुत  अनुथिति  ढंग  से  व्यवहार  किया  जाता  मुझे  आशा  है
 कि  आप  इस  पर  विधभ्ार  करेंगे  और  जनता  का  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  यह  देखेंगे  कि  कुछ  किया  जाय
 और  यह  कार्य  केवल  नौकरशाहों  के  भरोसे  नहीं  छोडेंगे  ।

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  ह्
 यह  एक  छोटा  विधेयक  है  परन्तु  हमारे  ऐतिहासिक  विकास  को  देखते  हुए  इसका  बहुत  महत्व  हम

 सब  खादी  और  ग्र'मीण  उद्योगों  के  साथ  भावात्मक  रूप  से  जुड़ें  हुए  विधेयक  के  लिए  यह  अच्छी

 बात  है  कि  इस  ओर  से  हमारे  प्रथक  प्रो०  रंगा  आंध्र  प्रदेश  के  विजयवाड़ा  कांग्रेस

 वेशन  में  खादी  उत्पादन  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया  गया  दूसरे  इस  विधेयक  को  पेश

 करने  बाले  मंत्री  महोदय  भी  आंध्र  प्रदेश  के  उस  समय  के  बाद  से  खादी  के  उत्पादन  में

 उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  उस  समय  उन्होंने  खादी  के  उत्पादन  में  केवल  3  लाख  रुपए  निवेश  किये  थे

 और  अब  बैंक  खादी  बनाने  वाले  विभिन्न  संस्थानों  को  80  करोड़  रुपये  प्रदान  कर  रहे  हैं  ओऔौर  समिति

 के  मतानुसार  यह  घनराशि  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 यह  विधेयक  केवल  इस  दृष्टि  से  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  है बल्कि  इसलिए  भी  महत्वपूर्ण
 है  क्योंकि  यह  खादी  आयोग  को  इस  देश  के  ग्रामीण  ओोद्योगिकरण  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  माध्यम

 बनाता  है  |  गांधीजी  ने  ग्रामीण  उद्योगों  की  वकालत  की  जिन्हें  हमारी  नई  शब्दावली

 के  अनुसार  लघु  क्षेत्र  भाग  में  श|मिल  किया  गया  आयोग  का  कार्यक्षेत्र  बढ़ाया  जा  रहा
 इसके  जैसा  कि  गांधी  जी  ने  परिकल्पना  की  केवल  प्रामीण  उद्योग  ही  नहीं  बल्कि  ग्रामीण
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 क्षेत्रों  के सकी  उद्योग  आये बे  ।.  पग्राभीणः  क्षेत्रों  में  नए  उच्चेग  सग  रहे  हैं'और  जे  चाहे  विच्च।त  का  प्रवोग

 करते  हैं  काहे  बहीं:सत्ा  चाहे  जे  -10  स ेअथिक  की  नियुक्त  करते  हैँ।अयका  ये  छावी

 अर  उल्कोत्त  आयोग  के  अन्तगंत  आएंगे  ।  भ्र्  क्रि-नए  उच्चोम'ल्ते  जा  रहे  हैंभोर  बे  देश

 में  अचोफिकष्श  के  लिए  एक  महत्वप्रर्ण  अंग  इसलिए  आयोग  की  भूमिका  बिल्कूल  बदल

 भर  इसकत  कहने  पहले  की  तुसमा  मे  बिल्कुल  क्िन््म*  यह  देश  में  भशोथोयिकरण  का  एक

 प्रमुख  माध्यम  बनने  जा  रहा  मेरे  विचार  से  हमारे  देश  में  गरीबी  का  एक  मात्र  समाधाम  ग्रप्मीण

 ओद्योथीकरण  है  ।  अखिरका  कृषि  क्षेत्र  मे ंसीमित  व्यक्तियों  को  ही  रोजगार  दिया  जा  सकता  भूमि
 सीमित  परन्तु  ज  हाँ  तक  उद्योगों  का  प्रश्न  उद्योगों  के विकास  की  कोई  सीमा  नहीं
 यह-पाठ  हम  ओद्योगिकृत  देशों  के  अनुभव-से  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  भुमि  श्रम  और-मशीनों  पर  पूजी  व्यय  की।॥  प्रति
 व्यक्ति  10,000  रापग्रे  की  स्तीमा  बहुत  क्र  है  परन्तु  अधिसिभम  में  हसमें  कद्धि  करने  का  उपबन्ध
 यदि  अनुभव  से  यह  पता  चलता  है  कि  यह  सीमा  बढ़ायी  जानी  तो  इसे  बाद  में  भी  बढ़ाया  जा
 सकता  है  ।  उपबन्ध  कठोर  नहीं

 इस  अधिनियम  से  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  होते  यह  दूसरे  ढंग  से  आय्रोग  के
 क्षेत्र  को  बढ़ाता  है  और  इसमें  कहा  गया  है  कि..इसे  कच्चा-माल  प्रदान  कच्चा  माल  केक  स्थापित
 करने  तथा  विज्ञान  और-प्रोद्योगिकी  विकास  का  कार्य  भी  करना  चाहिए  ।  इस  मामले  में  आयोग
 ने  कुछ  बर्त्ता  में-काफी  अच्छा  कार्य  किया  है  ।  आयोग  ने  हजारों  की  संख्या  में  मये  मॉडल  चर्ले  ओर
 अगबर-चस्रेस्थाक्ति  किए  लोगों  कर  इन-ग्र/मतीण;  उच्योगें  कौ  ओर  आकर्षित  न  होने  का  कारण  यह  है
 कि  उनकी  उत्पादकता  कम  औौरਂ  उन्हें  सिम्न'जीबन स्तर  रखते  के  लिए  मजबूर  होभा  पज़ता  उनका
 कार्य  आककि  नहीं  हैं  और  इसलिए  श्रिप्नयक्ष  के  अन्ततंत  उमपर  विकास  करना  की
 जिम्प्रेदारी  डालते  से  श्रमिकों  की  उत्पादकता  बढ़ेगी  और  इससे  हम  मजदूरों  बहने  समर्थ  हो

 सदस्यों  ने  शिकायत  की  है  कि  उन्हें  अधिक  वेतन  नहीं  मिलता  है  उन्हें  राज्य  सरकारों
 द्वारा  अपने  सं  बम्घित  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  मजदरी  से  भी  कम  मजदूरी  मिलती

 बढती  है  तो-मजदू'री  में  भी  यद्धि  हो  सकती

 यह  बहुतं  महत्वपूर्ण  है  कि  उत्पादकता  के  साथ-साथ  ग्रास्येण  उद्योगों  के  कार्य  की  गुप्नावता  भी
 बहनी  चाहिए  ।  ग्रप्मीण  उद्योग  की  परिभाषा  को  व्याप्रक  आय्सेय  क्य  कार्य-छेत्र
 दकता  बढ़ाना  और  कार्य  की  गण:वत्ता  बढ़ावा  समतदीं  पोजवा  उद्देश्यों  को  प्राप्ल  करने  के
 सर्वाधिक  महत्वशूर्ण  उपबन्ध  सःतकों  योजना  अवधि  एस  क्षेत्न-के  के  मूल्य  को
 129  करोड  रुपये  से  बढ्कर  2000  करोड़  करते  का  लक्ष्य  इसमें  रोज़गार  प्राप्त

 स्थक्तियों  की  सख्या  भी  40  लाख  से  भी  बढ़कर  50  हो  जाने  को  संभावना  10  लय  की

 वृद्धि  कोई  अधिक  नहीं  इस  देश  मे  हम  गरीबी  की  समस्या  का  समाधान  तब  तक  नहों
 ब  र  सकले-जब  तक  हम  इस  समस्थर  की  मूल  समस्या  अर्थात  तेजी  से  बदती  जनसंख्या  पर  काब्
 पाते  की  स्गलि  में  नहीं  हो  जफ्ते  ।  अभी  मैं  उस  पहल  पर  नहीं  बोलू  गा  ।

 गांधीजी ने  इस  देश  को  आंजाद  कराने  और  इसे  आर्थिक  रूप  से  आत्म  निर्भर  बनाने  के  लिए
 खादी  और  ग्रामीण  उद्योगों  को  एक  प्रमुख  माध्यम  बनाग्रा  था  ।  परन्तु  यह

 उद्देश्य  तब  तक  प्राष्त  नहीं
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 8.5  —  की

 किया  जा  सकता  जब  तक  हम  कार्य  की  श्रमिकों  की  मजदूरी  में  भी  वृद्धि  नहीं
 करते और  लसिक  से  जंधिके  व्यक्तियों  कों  इंन  उधोगों  की  और  ओऑर्काषत  न  करते  ।

 मैं  एक  अन्य  कारण  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  और  आवश्यक
 संतिवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  खादी  और  ग्रामीण  उद्योग  तथा  उन  अन्य  कार्यक्रमों  के  मध्य  संबंध  होने

 जिमका  उर्ंश्य  रोजगार  और  लोगों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करना  हो  मैं  एकीकृत  ग्रामीण
 विकास  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रमों  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  कायंत्रमों  जैसे
 कार्यक्रमों  को  हवाला  दे  रहा  यंदि  इन  कार्यक्रमों  कों  खांदी  और  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  द्वारा  किए
 जा  रहे  कार्य  से  जीड  दिया  जाय  तो  आयोग  का  कार्येकरण  कही  अंधिक  प्रभावी  मुझे  इस  पहे  ल्
 पर  भोर  कछ  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 में  बस  एक  टिप्पणी  और  करना  चाहूंगा  जो  खादी  और  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  के  सदस्यों  की
 संख्यों  के  बारे  में  हैं  विधेधक  में  यह  कहा  गया  है  कि  देश  के  6  क्षेत्रों  से  6  सदस्य  लिए  मेरा  यह
 विचार  है  कि  यदि  कैवल  6  क्षेत्र  ही  होते  है  तो  प्रत्येक  क्षेत्र  बहुत  वड़ा  होगा  इनकी  संख्या  6  से
 कर  कैम  से  कैम  10  अंधवा  12  कर  दों  जाय  ताकि  क्षेत्रों  को  मली  भांति  संभाला  जा  यदि
 क्ञॉपकी  पास  बेंवल  6  क्षेत्र  हैं  तो  ध्म्पूर्ण  महार  ष्ट्र  और  गुजरात  एक  क्षेत्र  होगा  और  यदि  आप  उस
 क्षेत्र  से  कैंवल  एक  व्यक्ति  लैंते  हैं  तो  आप  यह  अपेक्षा  कँसे  करते  हैं  कि  का्य॑  वास्तव  में  प्रभावी  होगा  ?

 मेरी  घारणा  है  कि  आयोग  के  सदस्यों  की  संख्या  अपेक्षित  कार्य  के  लिये  बहुत  कम  हसलिए  क्रपया
 उन्हें  बढ़ाकर  10  अथवा  12  कंर  दीजिए  ।  इन  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 और  आशा  करता  हूँ  कि  ग्रामीण  उद्योग  तथा  खादी  और  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  का  कार्य  सफल  हो  ।

 यों  जगवीश  अंबस्थी  :  मैं  खादी  तथा  प्रामोद्योग  आयोग  संशोधन

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  कंमीशन  को  किस  प्रकार  काम  करंना  चाहिए  और  इसमें  क्या  कमियां

 हैं  इस  पर  हमारे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  प्रकाश  डाला  मैं  उन  बातों  को  दोहराना  नहीं
 चाटता  हूं  ।

 आज  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  इंस  बांत  की  है  जो  खादी  ग्रामीद्योग  का  उदश्य  गरीबी  दूर  करने

 ओर  रोजगार  देनें  का  वंहे  पूरा  हो  ।  इसे  काम  में  खादी  ग्रॉमीद्योग  कमीशन  कितना  सफल  हुआ  है
 ओर  कमीशंन  का  काम  केवल  वित्त  पोषण  केरना  ही  तो  नही  है  यह  हमें  देखना  चाहिए  ।

 आपने  कई  राज्यों  में  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  बोड  भी  बना  रखे  हैं  ओर  आप  उनको  ४धन  देते  हैं  ।

 इन  वोर्डों  के  माध्यम  से  ही  यह  सब  काम  होता  देखने  में  यह  आया  है  कि  जिन  उद्योगों  के लिए

 कमीशन  पैसा  देता  है  उसी  उद्योगों  के  लिंए  राज्यों  के  बोर्ड  भो  पैसा  देते  इस  डइंप्लीकेसी  को  खत्म

 करना  चाहिए  ।  इसकें  साथ  ही  यह  भी  देखो  जाता  है  कि  इनका  आपस  में  कोई  कोआंडितेशन  नहीं

 होता  है  ।

 प्रदेश  स्तर  पर  जो  आपके  बोर्ड  ब

 पाते  नहीं  होना  चाहिए  ।  ग्रामीण  अंचलों

 घन  आबंटित  करनी  चाहिए  ।

 बने  हुए  है  ओर  उनक  वंटित  करते  उसमें

 जो  पिछड़े  हुए  हैं  उनको  विशेष  रूप  से  अधिक
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 जगदीश  अवरथी ]

 इसके  साथ  ही  जितना  भी  इसमें  उत्पादन  होता  उसकी  विपणन  की  व्यवस्था  नहीं  होती

 है  ।  स्वय  सेवी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  जो  उत्पादन  कार्य  होता  उनकी  ठीक  विपणन  की  व्यवस्था

 नहीं  उसकी  होनी  बहुत  सामान  रखा  रहता  बिकता  नहीं  उससे  बेकारी

 बढ़ती  है  और  संस्था  को  परेशानी  होती  उसके  ऊपर  आधथिक  मार  बढ़ता  है  जिससे  वह  संस्था

 आपको  पैसा  नहीं  दे  पाती  इस  बात  को  आपको  देखना

 एक  निवेदन  और  करना  चाहूंगा  कि  कमीशन  की  ओर  से  जो  इकाइयां  चलती  धन्धे  चलते
 हैं  उनको  आपने  कुछ  छट  दे  रखी  जेसे  इनकम  टैक्स  की  छूट  दे  रली  है  और  राज्य  सरकारों  ने
 सेल्स  टैक्स  की  छूट  दे  रखी  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  में  जो  क्ुम्हारी  उद्योग  के  अन्तर्गत  इंट  के  भटठों
 की  इकाइयां  चलती  जो  आपसे  वित्त  पोषित  |  जुलाई  1979  से  जनता  शासन  में  उन  पर
 सेल्स  टैक्स  लगा  दिया  गया  इसके  पहले  कभी  उन  पर  सेल्स  टेबस  नहीं  लगा  था  ।  लेकिन  उसके
 बाद  आज  भी  वह  सेल्स  टैक्स  ऊन  पर  लगा  हुआ  वे  छोटी  औद्योगिक  इकाइयां  उन  पर  लाखों
 रुपया  सेल्स  टैक्स  का  लाद  दिया  है  जिन्होंने  कभी  सेल्स  टैक्स  दिया  नहीं  कई  बार  उत्तर  प्रदेश
 शसन  को  लिखा  गया  लेकिन  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  तो  मैं  मम्त्रीजी  से  निवेदन  कर ूगा  कि  जनता
 श.सन  ने  कमीशन  के  उद्देश्य  के  विरुद्ध  इन  छोटी  ओद्योगिक  संस्थाओं  इंट  भट्ठों  पर  जो  कुल
 16  इका3याँ  जो  सेल्स  टैक्स  लगा  दिया  हैं  उसको  समाप्त  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  शासन  को
 आप  लिखें  वरना  ये  संस्थाएँ  डूब  जायेंगी  और  इनके  ऊपर  जो  आपका  पंसा  है  वह  भी  ये  नहीं  दे
 पारेंगी  ।

 इस  विधेयक  में  आपने  इस  बात  की  व्यवस्था  की  है  कि  आयोग  में  12  सदस्य  जो  होंगे  उनमें
 6  सदस्य  गैर-सरकारी  होंगे  और  चार  ओर  भी  गैर-सरकारी  होंगे  लेकिन  वे  विशेषज्ञ  मैं  चाहूंगा
 कि  आप  जिस  वक्त  इनको  रखें  इस  बात  को  देखें  कि  ऐसे  लोग  रखे  जायें  जो  ईमाबदार  जो  समर्पित

 कार्अकर्त्ता  हों  और  जिनका  इसमें  योगदान  हो  उन्हीं  को  नामिनेट  करें  ।

 साथ-साथ  एक  बात  और  निवेदन  करना  आज  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  इस  बात  की  है
 कि  आप  जो  अनुदान  देते  आज  कुछ  ऐसे  लोग  इन  संस्थाओं  में  घुस  गये  है  जो  आपके  दिये  हुए  धन  का

 दुरुपयोग  करते  उसमें  होता  क्या  है  कि  दस  काम  अच्छे  करते  दो  काम  गलत  हो  जाते  उसमें
 धन  का  दुरुपयोग  हो  जाता  है  तो  उन  दो  की  चर्चा  हीती  आठ  की  धर्शा  नहीं  होती  ।  तो  ऐसा
 नहीं  होना  चाहिए  ।  आप  इस  बात  को  देखें  कि  क्यों  उन  दो  कामो  में  घन  का  दुरुपयोग  हो  जाता  है  ?
 इसके  ऊपर  आपको  विश्ञेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 कई  मित्रों  ने कहा  कि  जो  बड़ी  संस्थायें  हैं  खादी  इनकी  जिन  संस्थाओं  में  उत्पादन  का
 काम  होता

 है
 वहां  पर  जो  लोग  काम  करते  हैं  उनको  ठीक  से  वेतन  नहीं  मिलता  पूरा  पैसा  नहीं

 मिलता  उनका  शोषण  होता  तो  आप  इसके  लिए  ऐसा  नियम  बना  दें  कि  एक  संस्था  एक
 यूनिट  और  उस  एक  यूनिट  को  ही  पैसा  दिया  जाय  ।  यह  नहीं  कि  एक  साथ  दस  यूनिट  वह
 चलायें  और  दस  यूनिट,स  का  पैसा  उनको  दे  दें  ॥  क्योंकि  ऐसा  देखा  गया  है  कि  उनमें  ऐसे  लोग  घसक
 आ  गये  हैं  ज़ो  लाखो  रुपए  ले  आते  हैं  और  उस  रुपये  को  भिन्न-भिन्न  मदों  में  ख्च  न  हों  करते  हैं  बल्कि
 उसका  दुरुपयोग  करते  तो  आप  उसके  लिए  नियम  बना  दें  कि  एक  संस्था  में  एक  यूनिट  की  मदद
 की  जायेगी  ।  और  उसको  देवरें  कि  वह  ठीक  काम  पैसे  का  दुर्धधोग  उसमें  न  होने  पाए  ।
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 श्  जैपप्पपया  7:  न  हा  हि  दि  वि

 से  सदस्यों  ने  कहा  कि  बहुत  से  जो  कार्यकर्त्ता  हैं  उनको  ठीक  तरह  से  मजदरी
 मिलती  उनका  शोंषण  होता  तो  आग  इस  बात  को  देखें  कि  उनको  ठीक  पैसा  नही

 खादी  के  सम्बन्ध  में  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  खादी  का  उहेश्य  एक  ही  था  गांधी  जी
 का  ओर  वह  यह  कि  गरीबों  को  काम  वे  स्वाबलम्बी  बेकारी  दूर  हो  ।  लेकिन  आज  खादी
 में  क्या  हो  रहा  है  ?  खादी  में  आज  मिश्रण  हो  रहा  है  ।  आप  पोलिस्टर  खादी  बना  रहे  मैं  चाहता
 हैं  कि  शुद्ध  खादी  बननी  चाहिए  ।  अगर  विदेशों  को  भेजनी  हो  तौ  उसकी  क्वालिटी  को  इ्म्प्र्व
 कीजिये  लेकिन  इस  देश  के  अन्दर  जो  खादी  इस्तेमाल  हो  और  बने  वह  ऐसी  होनी  चाहिए  जो  गाँधी
 जी  का  उद्देश्य  उसमें  आप  पोलिस्टर  मिलाते  हैं  या  कुछ  और  मिलाते  हैंतो  खादी  का  यह
 उद्देश्य  नहीं  था  ।  खादी  का  वह  रूप  बने  जो  गांधी  जी  का  उद्देश्य  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि
 गांधी  जी  कुछ  कहते  थे और  आज  कुछ  और  चल  रहा  है  ।

 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  मन्त्री  जी  का  इस  विधेयक  से  जो  आयोग  का  गठन  करेंगे  और  उसमें
 जिनको  एप्वाइन्ट  करेंगे  वे  एसे  लोग  होंगे  जो  खादी  के  प्रति  समर्पित  हों  जिससे  खादी  और  पग्रामोद्योग
 की  उतन्नति  हो  अन्यथा  इसके  उह  श्य  की  पति  नहीं  हो  पाएगी  ।  मैं  विष्वास  करता

 हैं  कि  हम  लोगों  ने
 जो  निवेदन  किया  है  और  जो  सुझाव  दिए  हैं  उनको  आप  देखेंगे  ।

 दून  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 +श्रो  आर०  जीवरत्नम  :  सभापति  मैं  खादी  ओऔर  ग्रामोद्योग  आयोग
 1987  के  समर्थन  में  अपना  मत  व्यक्त  करता  हूं  ।

 इस  समय  खादी  बस्त्रों  तथा  अन्य  ग्रामीण  उद्योगों  से  सम्बंधित  मामले  केवल  एक  आयोग  द्वारा
 नियंत्रित  किए  जाते  इनमें  से  प्रत्येक  की  ओर  पर्याप्त  और  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 बढ़ती  जा  रही  है  और  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  के
 लिए  पृथक्-पृथक्  आयोगों  का  गठन  करे  ।

 खादी  स्वतन्त्रता  संघर्ष  का  प्रतीक  यह  हमें  अपने  उन  महान  नेताओं  की  याद
 दिलाती  है  जिन्होंने  देश  की  आजादी  के  लिए  अपना  जीवन  बलिदान  कर  दिया  था  ।  यह  हमारे
 शत्रता  आ.दोलन  की  विरासत  सादगी  और  अहिसा  का  प्रतीक  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हं  कि  वह  खादी  और  ग्रामीण  उद्योगों  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  बच्चों  को  रोजगार  प्रदान

 हमें  खादी  कपडे  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  हमें  खादी  के  सभी  प्रकार  के

 कपड़ों  के  विक्रयी  मूल्य  में  30  प्रतिशत  की  छूट  देकर  युवा  और  सभी  भारतीयों  को  खादी  के

 प्रयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  इसके  इस  समय  राज्य  सरकारें  अन्तरजातोय

 विवाह  करने  वाले  युगलों  बों  कुछ  आविक  प्रोत्साहन  प्रदान  करती  अन्तरजातीय  विवाह  करने

 वाले  युगलों  को  विवाह  के  समय  पहनने  के  लिए  खादी  की  पोंशाक  मुफ्त  देने  हेतु  राज्य  सरकारों  कों

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विशेष  अनुदानराशि  दी  जानी  चाहिए  ।  इससे  युवाओं  में  खादी  के  उपयोग  कों

 प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 +मूलतः  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  :
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 .  -  श्ररी  ग्रास्लेक्षोम  अरयोग  क्थियक  है  1987

 आार०  जद

 सर्वोदय  संगम  खादी  के  अच्छी  किस्म  के  सूती  ओर  रेशमी  कपड़े  तैयार  करता  है  ।
 सरकाउसी  क्षेत्र  के  खादी  करधों  कों  मी  इसी  प्रकार  की  गुणवत्ता  सुभिश्चित  करनी  खादी  के
 भक्ततो  किस्म  के  सूती  और  रेशमी  कवड़े  के  ऊत्पादन  के  लिए  सम्पूर्ण  भारत  में  सहकारी  बुनकर  समितियां
 स्थापित  करने  के  लिए  पर्याप्त  धमराशि  दी  जानी  सर्वोत्तम  किस्म  की  खादी  के  सूती  और

 रेशमी  कपड़ों  का  अन्य  देशों  कों  लिर्यात  फिया  जा  सकता  है  और  इस  प्रकार  हम  काफी  विदेशी  मुद्रा
 अजित  कर  सकते  हैं  ।

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग्तीय  ल्ादी  के  वस्प्रों  के विशेष  स्टाल  लगा  सकते  हैं
 र  वहां  भारतीय  खादी  की  बत्रिक्री  करके  भद्दात्मा  पंडित  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ओर

 श्री  राजीव  गांधी  के  अहिसा  और  शांतिपूर्ण  आदर्शों  का  प्रचार  कर  सकते  हैं  ।

 इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  केबल  उन्हों  उद्योंगों  कों  छूटें  दी  जानी  चाहिए  जों  पर्णतः  प्रामीण
 द्याग  हूं  ओर  हैं  ।  चटाई  टोकरी  बांस  की  कुसियां  गुड़िया  बनाना

 तथा  लकड़ी  की  गुड़ियां  मूतियां  और  अन्य  कला  कृतिमां  बनाने  पूरी  तरह  से  ग्रामीण  उद्योगों
 के  भाग  हैं

 ।  औद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत  आज्ञ  के  समय  में  मंत्री  महोदय  को  कृपया  इस  पर  पुनविचार
 फ़रना  चाहिए  कि  क्या  स'बुन  कागज  सेल  निकालने  के  उद्योग  को  इस  अधिनियम  के

 अन्तगंत  ग्रामीण  उद्योंगों  के  रूप  में  श्रेणीबद्ध  करने  की  अधिक  आवश्यकता  इन  उद्योगों  में  भवधिक

 पू'जौ  परिव्यय  की  आवश्यकता  है  और  ये  अधिक  से  अधिक  यन्त्रीकृत  व्यवसाय  बनते  ज़ा  रहे
 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुसेध  करता  हूं  कि  कह  उद्योगोंਂ  की  शब्दावली  की  पुनः  परिभाषा
 करे  ताकि  केवल  पूर्णतः  ग्रामीण  जिनका  मैंने  पहले  उदाहरण  दिया  को  इस  अधिनियम  के

 गंत़  लाभ  प्राप्त  हों  सकें  ।  ऐसे  उद्योगों  पर  खर्च  की  जाने  वाली  धनराशि  जो  ग्रामीण
 उद्योग  नहीं  उसे  पूर्णतः  ग्राघ्वीण  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  उपयोगी  ढंभ  से  प्रयोंग  किया  जा
 सकता  है

 विघं  यक  में  15000  रुपए  के  निवेश  सीमा  वाले  ग्रामीण  उद्योगों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव
 रुपए  की  वर्तम्रान  कीमत  को  ध्मान  में  रखते  हुए  मैं  सरकार  से  इस  निवेश  सीमा  को  बढ़ाकर

 ३०000  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 इस  विधंयक  में  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  प्रतिनिधित्व
 करने  की  दष्टि  से  मारत  को  6  क्षेत्रों  में  बांट  दिया  परन्तु  विध  यक  यह  उल्लेख  नहीं  करता  कि
 प्रत्येक ऐसे  क्षेत्र  में  कितने  राज्य  होंगे  ।  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  अपने  जवाब  में  यह  बताएं
 कि  प्रत्येक  प्रस्ताक्षित  क्षेत्र  में  कोन-कौस  से  राज्य  होंगे  ?

 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  दिनों  में  राज्यों  के  बीच  खाद्दी  उत्पादन  का  आदान-प्रवान
 किणा  जाता  असम  तथा  आम्ध्र  प्रदेश  में  बुनी  हुई  खादी  तमिलगाडु  में  आती  थी  तथा

 में  बुनी  गई  खादी  असम  तथा  आमन्प्र  प्रदेश  पें  आती  राष्ट्रीय  अस्नण्डता  के  हित  में  राज्यों  के
 बीच  खादी  के  कपड़ों

 का  इस  प्रकार  का  आदान-प्रदान  पुनः  शुरू  किया  जाना  भाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  मुझे  बोलने  का  अम्नसर
 देने

 के  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।
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 18  909  )  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  वविप्लेब्रक  वृष्य  प्रंकत्पों  प्रस्िति

 3.30  म०  १०

 ]

 संसदीय का  सत्यस्ण॒य  में  राज्य  गोला  सदस्यों

 को  मैं  यह,,म्रृज़िद  रूरता  हूँ  कि.उस  सभा  क़ी  बेंदक 11  1987  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 सभापति  महोदय  :  हमें  सभा  की  सहमति  प्राप्त  करनी  पड़ेगी  ।  क्या  यह  सभा  चाहती  है  कि

 कि  इस  सभा  की  बंठक  11  मई  1987  तक  बढ़ा  दी  जाये  ?

 माननोय  सदस्य  :  ह

 सभापति  महोदय  :  1]  मई  1987  को  भी  इस  सभा  की  बंठक  होगी  ।

 3.31  म०  प०

 गर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 वाद  ]

 श्री  हुसेन  दलबाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  6  1987  को  सभा  प्रस्तुत  गैर-सर॒काड़ीः  विश्लेग्रकों  तथा

 संबंधी  समिति-के  प्रतिवेदन सहमत  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्म यह  हैः

 यह  सभा  6  मई  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकस्फें  सम्बन्धी  स्श्ध्िक़  से  सहमत-है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 न्ण्म्यू

 ]

 सभापति  महोदय  :  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  जायेंगे  ।

 भरी  भट्ूस  भ्ीराससूर्ति  :  उपस्थित  नहीं  हैं  ।



 उपभोक्ता  संरक्षण  सरकारी  क्षेत्र  में  8  1987

 3.31}  म०  प०

 चिकित्सक  तथा  अभियन्ता  प्रवास  का  विधेयक*

 डा०  पी०  वललल  पेदमन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  चिकित्सकों  कोर  अभियन्ताओं
 के  विदेश  प्रवास  का  विनियमन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः८थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 चिकित्सकों  ओर  अभियन्ताओं  के  विदेश  प्रवास  का  विनियमन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 डा०  पी०  बललल  पेरुमन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.32  भण०  प०

 उपभोक्ता  संरक्षण  क्षेत्र  में  निर्मित  उत्पादों  का  मुल्य
 विधेयक

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  निर्मित
 उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  एक  ब्यूरो  स्थापित  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  विषयों  के  लिए
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :-

 गैर  सरकारी-दक्षेत्र  में  निमित  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  एक  ब्यूरो  स्थापित
 करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  विष्यों

 के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  :

 श्री  चिस्तामणि  जेना  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 आन

 *दिनांक  8-5-1987  के  भारत  के  असाधारण  भांग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 18  1909  धामिक  स्थानों  सम्वन्धी  विवादों  का  निवारण  विधेयक

 3.323  म०  प०

 अनुसूचित  जातियाँ  तथा  अनुसूचित  जनजातियां  संघोਂ  को
 विधेयक*

 बाद  ]

 डा०  पी०  बल््लल  पेरुमन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  सभी  कल्याण  संघों  को  मान्यता  तथा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरःस्थाय्रित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सभी  कल्याण  संघों  को  मान्यता  तथा

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की
 मति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्री  पी०  वल्लल  पेरुमन  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 धामिक  स्थानोਂ  सम्बन्धी  विवादों  का  निवारण  विधेयक

 वाद  ]

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  धामिक  महत्व  के  स्थानों

 सम्बन्धी  विवादों  का  निवारण  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 धामिक  महत्व  के  स्थानों  सम्बन्धी  विवादों  का  निवारण  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 जो  हसके  पक्ष  में  हैं  वे  कृपया  कहें  ।

 कुछ  साननीय  सदस्य  :  ।

 सभापति  महोदय  :  जो  हसके  विपक्ष  में  हैं  वे  कृपया  कहें  ।

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  कहने  वाले  अधिक  कहने  वाले

 अधिक  हैं  ।

 प्रस्ताव  अस्वीक्ृत  हुआ  ।

 *दिनांक  8-5-1987  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  कारण  बताए  बिना  ही  ?  यह  क्या  तरीका  महोदय  ?  वे

 विरोध  कर  सकते  थे  ।  मैं  उन्हें  स्पष्टीकरण  वे  कुछ  नहीं  कहके  हैं  भी  विधेयक  को

 रोकना  चाहते  यहाँ  तक  कि  उन्होंने  विधेयक  के  उपबन्ध  भी  नहीं  पढ़े  यदि-वे  विधेयक  का
 विरोध  करने  के  लिए  खड़े  होते  तो  मैं  उन्हें  स्पष्ट  कर  देता  तथा  मेरे  स्पष्टीकरण  पर  विचार  करने  के
 पश्चात  वे  निर्णय  ले  सकते  थे  ।  यह  क्या  तरोका  है  ?  किसी  चर्चा  को  रोकने  का  यह  एक  नया:अभूल-'

 पूर्व  तरीका

 समचिति  मैं  बयां  कर  सकता  हूँ  ?  मैंने'तो  इस  पर  मतदान  करवाया  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  आप  उन्हें  निदेश  दे  सकते  हैं

 सभापति  महोदय  :  मैं  सदस्यों  को  निदेश  कंसे  दे  सकता  हूँ  ?

 श्री जी०  एम०  बनातवाला  :  तर्क  संगत  चर्चा  को  रोकने  का  क्या  यही  तरीका  है  ?  क्या  वे

 विवादों  को  जारी  रखना  चांहते  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  माफ  मैं-कुछ-भहीं  कर  सकता  ।

 संविधान  विधेंपक*

 छछेद  25  में  संज्ञोधन

 वाद  ]

 .  श्री  ज्ञान्ताराम  नायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  भौर  संशोधन
 करेने  वाले  विधेयर्के  को  पुरःस्थेपित  करने  कीं  अनुमति  दी  जोथ  ।

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :-

 “  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अरमुमर्ति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  शान्ता  राम  नायक  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 खाद्य  अवभिज्षण  निवारण  विंघेयक

 का  अन्तःस्थापन

 श्री  हुसेन  दलवाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण
 1954  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थीपित  करने  की  अनुमति  दी

 +दिनांक  8-5-87  के  भारत  के  असाधारण  माग  2,  2  में  प्रकाशित  ।
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 धाद्य  अफमश्रण  निवारण  अधिनियम  1954  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधंयक  को

 पुरःस्थापित  करने  कीਂ  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रशत्तब  स्वीकृत  हुआ  ।

 को  हैतेन  दलवाई  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  कैरता  हूं  ।

 धो  जौ०  एम०  बनातवाला  का

 उन्पूलय  विधेमक  ]

 ]
 सभापति  महोबय  :  अब  हम  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  10  अप्रेल  1987  को  प्रस्तुत

 किए  गए  विधेयक  पर  आगे  चर्चा  विधेयक  पर  चर्चा  शुरू  होने  से  पहले  मैं  यह  डल्लेख
 करना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  के  लिए  आवंठित  किए  घन्टे  के  बजाय  इस  विधेयक  पर  पहले  ही
 4  घन्टे  7  मिनट  का  समय  खत  हो  चुका  है  को  अब  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  समय  को  बढ़ाना
 पड़ेगा  ।

 मैं  समझता  है  कि  अभी  भी  काफी  ऐसे  सदस्य  हैं  जो  इसमें  भाग  लेना  चाहते  क्या  यह  सभा

 चाहती  है  कि  इस  जिध  यक  के  लिए  2  घन्टे  का  समय  बढ़ाया  जाए  ?

 कछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 नी  शिन्तामणि  ्जेला  जी०  एम०  ब॑नाततवाला  द्वारा  पुरःस्थाफ्ति  किए गए  इस
 विछेमक  पर  कुछ  शब्द  करना  बाहँगा  |  में  अपनी  मातृभाषा  उड़िया  में  बोलना  इसीलिए
 इसके  लिए  दुभायिए  का  इस्तजाम  किया  जोएऐ  ।

 बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक  के  संबंध  में  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।
 मैं  अपना  भःषण  मेरी  मातृभाषा  उड़िया  मे  देना  चाहूंगा  ।  इसीलिए  दुभाषिए  की  सेवा  ओं  का  इन्तजाम

 मानभीय  सदस्य  शत्रीजी०  एम०  बनातवाला  ने  बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक
 प्रस्तुत  किया  ग्रामीण  तथा  शह  थी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  को  बढ़ती  दर  देश  में  एक  बहुत
 बड़ी  बिन््ता  की  समस्या  है  ।  अब-तक  तैथारी  की  गई  हमारी  विकास  योजनाएं  इस  समस्या  का  पर्याप्त
 हल  निकालो  में  असफत  रटी  अपने  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  श्री  वनातवाला  जी  ने  इस
 समस्या  के  समाधान  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए  में  आशा  कर  रहा  था  कि  समस्या  के  स्थायी
 घान  के  लिए  श्री  बनातवाला  शायद  कुछ  कहेंगे  ।  परन्तु  जब  मैंने  उनता  भाषण  सुना  तो  मुझे  निराश

 होना  पड़ा  ।  ओक  माननीय  सद्गस््यों  ने  इस  विधेयक  के  संज्रंध  में  अपने-अपने  विचार  व्यक्त  किए
 कुछ  मानतीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  बेरोजगारी  की  यह  समस्या  का  समाधान  करने  थे  लिए  अधिक

 से  अधिक  रोज़गार  के  अवसर  उत्पन्न  किए  जाए  ।  किन्तु  मैं  इस  सुझाव  से  पूर्णछ्प  से  सहमत  नहीं  हूं
 हु  जनओ  आाान  5

 उडिया  में  दिये  गये  अंग्र  जी  अनुषाद  का  हिन्दी  रूपास्तर
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 चिन्तामणि

 क्योंकि  बेरोजगारी  की  समस्या  केवल  भारत  में  ही  बढ़  रही  है  बल्कि  यह  समस्या  कई  अन्य  देशों  में
 भी  विकासशील  देशों  की  तो  बात  ही  छोड़िए  विकसित  देश  भी  अपने  देशों  से  बेरोजगारी  को  दूर
 करते  में  सफल  नहीं  हो  तो  हम  यह  कंसे  कह  संकते  हैं  कि  प्रत्येक  बेरोजगार  व्यक्ति  को  रोज
 गार  देते  से  इस  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  किया  जा  सकता  है  क्या  इतने  अधिक

 रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करना  सम्भव  है  ?  इसलिए  जब  हम  यह  मत  व्यक्त  करते  हैं  तो  हमें  यह  भी
 सोचना  च!हिए  कि  क्या  किसी  देश  में  किसी  सरकार  के  लिए  यह  वास्तव  में  सम्भव  है  कि  वह  उस
 देश  के  प्रत्येक  नागरिक  को  रोजगार  प्रदान  कर  सके  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  अपो  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गाँधी  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने
 इस  गंभी  र  समस्या  को  समझा  उन्होंने  वर्तमान  शिक्षा  प्रणाली  में  परिवर्तन  लाने  की  आवश्यकता

 मससूस  की  क्योंकि  यह  अधिक  और  अधिक  बेरोजगारी  उत्पन्न  करने  के  लिए  जिम्मेवार  महत्वपूर्ण
 काण्णों  में

 से  एक  है  ।  तयापि  मुझे  प्रश्नन्नता  है  कि  उन्होंने  बेरोजगारी  की  समस्या  के  डन्मूलन  के  लिए
 सरकार  के  काय्यंक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  नई  शिक्षा  नीति  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कुछ  कदम
 उठाए  आपको  पता  हैं  कि  सातवीं  योजनाविधि  के  दौरान  शिक्षा  के  लिए  अधिक  घनराशि  तथा

 बटन  किया  गया  है  ।  सकल  तथा  कालेजों  में  व्यवसाथिक  शिक्षा  सम्बन्धी  पाठ्यक्रम  छुरू  करने  पर
 अधिक  बल  दिया  गया  व्यावसायिक  शिक्षा  से  विद्यार्थियों  को  स्वयं  रोजगार  प्राप्त  करने  में  सहायता
 मिलेगी  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  स्वयं  रोजगार  योजनाएं  भी  शुरू  की  यदि  इन  उपायों
 को  कारगर  ढग  से  कार्यान्वित  किया  जाए  तो  बेरोजगारी  उन्मूलन  में  इनसे  काफी  सहायता
 ६$->जके भर  है  ।  |  | ले  ।  ।

 वास्तव  में  ही  यह  एक  भारी  चिन्ता  का  विषय  है  कि  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  का
 समाघान  नहीं  कर  पाये  ।  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में
 जग।री  की  समस्या  को  अधिक  महत्व  देती  रही  है  किन्तु  इन  सभी  प्रयासों  के  बावजूद  भी  यह  समस्या
 अभी  भी  उतनी  ही  गम्भीर  है  जितनी  कि  पहले  थी  ।  प्रत्येक  योजना  में  रोजगार  के  अधिक  अवसर
 उत्पन्न  किये  गए  किन्तु  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  अभी  भी  अधिक  है  ।  बेरोजगांर  व्यक्तियों  की
 संख्या  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  बढ़ी  ही  है  |  वर्तमान  में  15-54  आयु  समूह  में  भारत  में  शिक्षित  ज़न
 शक्ति  कुल  श्रम  शक्ति  के  10  प्रतिशत  में  लगभग  30-6-1986  को  मैट्रिक  तथा  इससे  अधिक  पढ़े
 लिवे  150.88  लाख  शिक्षित  बेरोजगारों  के  नाम  रोजगार  कार्यालयों  के  वर्तमान  रजिस्टरों  में  दर्ज  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  के  अनुसार  देश  में  इस  विशिष्ट  आयु  वर्ग  की  श्रम
 ग़क्ित  2698.1  लाख  थी  ।  मार्च  1990  तक  यह  3060.8  लाख  तक  बढ़  जाने  की  आंशा  इस

 लिये  भारत  जसा  एक  देश  इतनी  बड़ी  संख्या  में  श्रमिकों  को  किस  प्रकार  रोजगार  प्रदान  कर  सकता

 हैं  । एक  अन्य  आकलन  के  अनुसार  पिछले  पाँच  वर्षों  में  बेरोजगारों  की  संख्या  में  200  लाख  की  वद्धि

 हुई  है  तथा  यह  300  लाख  से  भी  अधिक  हो  गयी  नौकरी  के  लिये  रोजगार  दफततरों  में  पंजीकृत
 लोगों  की  संख्या  1981  में  107.8  लाख  1982  में  109.7  1983  में  201.9  1984
 में  203.5  लाख  तथा  1985  में  206.2  लाख  1986  के  दौरान  बेरोजगारों  की  संख्या  206.2
 लाख  से  ब$कर  300  लाख  हो  गयी  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  राज्यवार  समीक्षा  से  स्पष्ट  होता
 है  कि  मध्य  उड़ीसा  ओर  पश्चिम  बंगाल  पिछड़  राज्यों  जैसे  में  उनकी  संख्या  अधिक
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 तक  के  उपलब्ध  आंकड़ों  के  रोजगार  दफ्तरों  के  चालू  रजिस्टरों  में  रोजगार
 चाहने  वालों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 आम्प्र  प्रदेश  रजिस्टरों

 असम

 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा  492.8

 हिमाचल  प्रदेश  346.8

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल  2764.9

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  2876.6

 मणिपुर  258.8

 मिजोरम  30.6

 मेघालय  22-4

 उड़ीसा  858.8

 पश्चिमी  बंगाल  4252.6

 राजस्थान

 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश  3250.8

 नागालेण्ड  22.4

 पंजाब  609.6

 इन  आंकड़ों  में  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  बेरोजगार  कृषि  कामगार  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।
 प्रत्येक  व्यक्ति  को  रोजगार  प्रदान  करना  वास्तव  में  बहुत  कठिन  यदि  हम  अपनी  शिक्षा  का  सदुपयोग
 कर  सके  तो  हम  किसी  सीमा  तक  इस  समस्या  को  हल  करने  में  समर्थ  हो  जैसा  कि  आपको
 पता  है  कि  इस  देश  में  विद्याथियों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  द्वौक्षिक  संस्थाओं  को  चलाने  हेतु
 हमारे  राष्ट्रीय  राजकोष  से  काफी  धन  खर्च  किया  जाता  माता-पिता  भी  अपने  बच्चों  की  शिक्षा  पर
 काफी  धन  खच्र  करते  यदि  हमें  परिणाम  न  प्राप्त  हों  तो  शिक्षा  की  क्या  उपयोगिता  है  ?  अपनी
 शिक्षा  की  समाप्ति  के  पश्चात  यदि  इस  देश  का  विद्यार्थी  आत्म-निर्भर  नहीं  बनता  है  तो  घन  और
 समय  खज्  करने  की  क्या  उपयोगिता  है  ?  इसलिये  इन  सभी  बातों  की  ध्यान  में  रखते
 व्यावसायिक  शिक्षा  कि  शिक्षित  युवाओं  को  स्वयं-रोजगार  प्रदान  कर  सकती  पर  अधिक  जोर
 देना  होगा  ।  कल  तक  हमारा  उद्देश्य  शिक्षा  पूरी  होने  के  पश्चाठ  केवल  रोजगार  प्राप्त  करना  ही
 अब  चूकि  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत  गम्भीर  हो  गयी  इसलिए  हमें  इस  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन
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 करना  होगा  ।  अब  शिक्षा  प्राप्त  करने  का  हमारा  उह  श्य  आत्म-निर्भर  बनना  मैंने  पहले  कहा
 कि  व्यावसायिक  शिक्षा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  स्वयं  रोजगार  प्रदान  कर  सकती  इसीलिये  हमारे

 प्र4ल्मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  व्यावसायिक  शिक्षा  के  प्रसार  पर  जोर  दिया  माननीय  प्रधानमन्त्री
 को  हथ॑  अपना  संहंयोग  देना  होगा  क्योंकि  बेरोजगारी  की  समस्या  के  स्थायी  हल  के  लिये  नयी  शिक्षा

 नीति  में  उन्ट्रोत  सही  निर्देश  दिया

 केन्द्रीय  श्रम  मन्त्रालय  के  देश  के  रोजगार  दफ्तरों  में  प्रक्धिवर्ष  कोई  8  या  9
 लाख  रिक्तियां  अधिसूचित  की  जाती  हैं  तथा  उन  में  से  आघी  भर  ली  जाती  सरकार  कालेज

 था  विश्वविद्यालयी  शिक्षा  को  रोजगारोन्मृुख  करने  के  बारे  में  सोच  रही  लेकिन  साथ  ही  श्रम  की

 भरिमा  के  प्रति  सामान्य  लोगों  के  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  होना  चाहिये  ।

 बनातवाला  ने  अपने  विधेयक  में  बेरोजगारी  भर्त  के  बारे  में  जिक्र  किया  उन्होंने
 पुझाव  दिया  कि  बेरोजग।र  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाना  चाहिये  ॥.इसर  दिशा  में  कुछ

 राज्य  स  |  ने  कृदम  उठाये  हैं  लेकिन  क्या  यह  योजना  उन  लोगों  के  लिए  सहायक  रही  उन
 राज्यों  में  बेगोजगार  व्यक्ति  को  बहुत  कम  पैसा  भत्त  के  रूप  में  दिया  जा  रहा  है  ।  क्या  वे  इतनी  कम
 घनराशि  से  अपना  गुजारा  कर  सकने  में  समर्थ  है  यह  सुझाव  तनिक  भी  लाभदायक  नहीं
 अन्य  माननीय  सदस्यों  की  प्रतिक्रिया  तो  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  मैं  इस  सुझाव  का  समथथन  नहीं  कर

 सत्ता  ।  मैं  अपने  विचारों  का  औचित्य  बताना  चाहता  हूं  ।  देश  में  यदि  सभी  बेरोजगार  व्यक्तियों  को
 री  भत्ता  दे  दिया  जाए  तो  वे  काम  करना  नहीं  चाहेंगे  तब  वे  घर  में  बेकार  बंठ  रहेंगे  वे  श्रम

 तथा  स्वयं  रोजनार  की  गरिमा  को  कोई  महत्व  नही  प्रत्येक  नाभारिक  का  देश  के  प्रति  कुछ
 दायित्व  होता  है  ?  च  कि  देश  उन्हें  भोजन  तथा  कपड़ा  प्रदान  करने  में

 करता  है  इसलिए  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  के विचार  का  समर्थन
 भिन्न-भिन्न  पंचवर्षीय  20  सूत्री  आर्थिक  स्वयं-रोजगार

 आदि  में  बेरोजगारों  को  पर्याप्त  रोजगार  प्रदान  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  किये  गये
 न्न  उपाय  वास्तव  में  सर।हनीय  है  ।  हरिजनों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों

 के  २हन-सहन  का  शतर  बहुत  दयनीय  हमारी  स्वर्गीया  प्रधान  मन्त्री  ने  इन  दलित  लोगों  के  उत्थान के
 लिए  अनेक  कृत्याण  योजनायें  शुरू  की  लेकिन  कार्यान्वयन  स्तर  पर  प्रयासों  के  अभाव  के

 कारण  इन  यींजनाओं  से  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुये  तथापि  स्वयं  रोजगार  के
 कार्यावयन  पर  बल  देने  के  लिए  मुझे  अपने  प्रधान  मंत्री  को  बधाई  देनी  केन्द्र

 सरकार  की  ईस  स्वयं-रोजग,र  योजना  में  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जिनसे  शिक्षित  बेरोजगारी  कम  अपत्ता
 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  प्रति  वर्ष  2,50,000  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्वयं-रोजगार
 के

 अवसर  प्रदान  करने  का  विचार  लेकिन  यह  देखना  कतंव्य  संग्रुक्त
 जिस्मेंदारी  है  कि  फेन्द्र  सरंकार  द्वारा  शुरूकी  गयी  स्वयं  रोज॑ग!र  योजना  का  उचित  कार्यान्वयन  हो
 तथा  जिन  वेरोजगार  युवकों  के  लिए  यह  योजना  शुरू  की  जा  रही  को  वास्तव  में  लाभ  हो  ।

 हमारी  भूतपव॑  प्रधाम  मंत्री  श्रीमती  दृम्दिरा  गांशी  ने  आदिवाधशियों  हरिजनों  तथा
 समाज  के  अन्य  कमणोर  वर्य  के  लोगों  को  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  20  सृत्री  कार्यक्रम  शुरू  किया

 मुझे  प्रमन्तता  है  कि  हमारे  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  श्री  शंजीव  ग्रांघी  ने  20  सूत्री  आध्िक  कार्मक्रम
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 18  1909  बैरोजगारी  उन्पूजन  विधेयक Oe  मरना  इभ  पकाव  ऋण  श  बन  --  डोकसअसअफरफनक्न्अ  ट  अलइ

 की  समीक्षा  की  है  ग्रामीण  लोगों  जिनमें  अधिकांश  गरीब  तथा  अनुसूबित  जाति  एवं  जनजाति  के  लोग

 के  जयादा-से  रोजमपर  के  अवसर  जा  रहे  हैं  ।  प्रधानस>्त्री  केनर्देश  के  अन्त्मंत
 20  सूत्रीय  कार्य  क्रम  को  लागू  करने  के  लिए  अधिक  घन  आबंदित  किग्रा  गया है  ।  इसलिए  देश  के  प्रत्येक
 नागरिक  का  यह  कतंव्य  है  कि  वह  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अधीन  आवंटित  किये  गये  घन  का  उचित
 उपक्रोक्न-होना  तथ्ल-जिन  लोगों  लिए  इसे  थनाया  गया  है  उन्हें  इसके  लाभ  प्राप्त  होना  सुनिश्चित  करे
 इसी  २  रह:स्थर्थ  रोजगार  योजना  कारगर  कार्यानबयन  तथा  व्यावसायिक  शिक्षा  प्रसार  के  लिए  पूरी
 जिम्मेश  री  पर  नहीं  छोड़नी  चाहिए  ।  "  एक  प्रजातांत्रिक  देश  है  तथा  इस  देश  के
 एक  सच्चे  मागल्कि  की  तरह  प्रत्येक  व्यक्ति  का  यह  कर्तव्य  तथा  जिम्मेदारी  है  कि  व्यावसायिक

 प्राप्त  हो  तथा  जिन  विद्यार्थियों  को  यह  शिक्षा  प्राप्त  हुई  वे  ध्यावसायिक
 शिक्षा  के  अध्ययन  से  प्राष्त  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  का  अच्छा  से  अच्छा  उपयोग

 श्र०  प्र०

 चसचराजइबरी  पो5सीन  हुईं  ]

 रोजम्भर  से  डिब्बी  की  संगति  समाप्त  करने  का  के  विधाराधीन  है  ।  पहले
 विभिन्न  प्ररीक्षमओं  में  बंठते  लिए  भ्रहं  थे.ब़द्या  प्रीक्षयत्रों  में  यदि  उनका  हो  जाता  था
 तो  विभिन्न  स्वेव.ओ  उन्हें  तंदयद्र  कर  दिया  जाता  लेकित  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  शिक्षा  सम्पन्न
 करना  ओर  डिग्री  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  अनेक  संक्षम  व्यक्ति  हैं  जो  डिग्री  धारक  नहीं  उनको
 रोजगार  महीं.मिल  रहा  है  क्योंकि  उनके  पास  डिग्रियां  नहीं  अब  राजीध  गाधी  के  नेतृत्व  में
 हमारी  सरकार  इस  प्रतियन्ध  को  उदार  बनाने  की  सोव  रही  है  ।  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  अनेक
 कुशल  क/मगारों,  किसी  क्षेत्र  या  अन्य  में  कुशलता  रखने  वाले  सक्षम  व्यक्तित  रोजगार  प्राप्त  करने
 में  सफल  हो  जाएंगे  ।  इसलिये  मैं  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 देश  आवास  तथा  अन्य  भौतिक  आवश्यकतायें  प्रदान  कर  रहा
 हमारी  शिक्षा  पर  देशਂ  ने  धम  खर्च  किया  है  बदले  में  अपने  देश  के  लिए  हमें  कुछ  करना  है  देश  की  अर्थ
 व्यवस्थ  को  मजबस  करने  के  लिये  करने  का  प्रत्येक  व्यक्ति  का  दायित्व  च्  कि  देश  हमें
 रोजगार  के  अवसर  प्रद्वाल  कर  रहा  इसलिए  अपनी  अर्थश्यवस्था  का  विकास  करने  के  लिए  हमें
 गंभीर  प्रबत्न  करने  होंगे  ।  ऐसा  कहते  का  मेरा  उद्देश्य  राष्ट्र  की  सम्पदा  को  नष्ट  होने  से  बचाना  है  ।

 मज्सस  करना  चाहिए  कि  सरकारी  सम्पत्ति  हमारी  संपत्ति  इसलिए  हमें  देखना  चाहिए  कि  विभिन्न
 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  आबंटित  धन  का  उचित  उपयोग  हो  |  हिन्दी
 में  एक  कहावत  है  जिसका  अथं  है  यदि  यह  सरकारी  पैसा  है  तो  इसे  आप  पामी  की  तरह  बहा  सकते
 हो  अपने  माग  से  सरक!री  घन  के  दुरुपयोग  या  असावधानी  करने  के  विचार  को  निकाल
 देना  चाहिये  |  महसूस  करना  चाहिये  कि  सरकारी  घन  या  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  अपनी  सम्पत्ति
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकारी  धन  का  हमें  उचित  उपयोग  करना  चाहिए  ।  यदि  सरकार
 शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करते  के  लिये  कोई  योजना  लागू  कर  रही  है  तो  उस  योजना
 के+  अधीन  ल्प्रभभोविक्रोैको  थियेਂ  गभे  घत्र  को  उचित  तरीके  से  खच्च  किया  जाना  एक

 रोकश्परीन्मुली  कार्यक्रः  को  लागू  करने  में  सरकार  बहुत.अधिक  घन  खर्च  करती  इसलिये

 सफज्न  जाना  यदि  कार्यक्रम  सफल  रहा  तो  जिसने  कि  सफलता

 प्राप्त की  देश  के  लिये  एक  सस्प्रत्ति  माना  ॥ता है  तथा  यदि  कार्यक्रम  असफल  रहता  है  तो  बह
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 चिन्तामणि

 जिसके  लिए  कार्यक्रम  बनाया  गया  देश  के  लिए  एक  बोझ  सा  समझा  जाता  इसलिए

 हन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 जिटिश  सरकार  ने  क्लर्क  पैदा  करने  के  उद्देश्य  से  देश  में  एक  शिक्षा  व्यवस्था  लागू
 कर  रखी  थी  ।  चू  कि  वे  उन्हें  विभिन्न  कार्यालयों  तथा  अपने  व्यावसायिक  प्रतिष्ठानों  में  रखना  चाहते
 थे  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  इसे  महसूस  किया  और  कहा  कि  देश  में  व्याप्त  शिक्षा-ष्यवस्था  दोषपूणे

 यहां  तक  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  देश  में  वही  शिक्षा  व्यवस्था  व्याप्त  रही  लेकिन  अब

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  के  निर्देश  से  नयी  शिक्षा  नीति  में  आमूल  परिवतंन  किए  जा  रहे
 हैं  ।  यह  मेरा  दृढ़  विश्वास  है  कि  नयी  शिक्षा  नीति  देश  बासियों  को  अधिक  जिम्मेदारी  प्रदान  करेगी  ।

 के  लिए  हन  चाहिए  ओर  उसके  लिए  परीक्षाओं  में  बहुत  से  विद्यार्थी  कभी-कभी
 साधन  अपनाते  नयी  शिक्षा  नीति  में  रोजगार  से  डिग्रियों  को  अलग  करने  डिप्रियां

 प्राप्त  करत  के  लिए  परीक्षाओं  में  अवांछनीय  साधनों  का  प्रयोग  करने  से  विद्यार्थी  हतोत्माहित
 गरे-घीरे  शिक्षा  की  उययोगिता  बढ़ेगी  तथा  हमारे  युवाओं  में  देश  भक्ति  की  भावना  उत्पन्न  होगी

 क्योंकि  वे  उपयक्त  रोजगार  में  या  किसी  धन्ध  में  व्यस्त  होंगे  ।  निराशा  और  अन्सतो्ਂ  की  भावना  उनके
 वमाग  से  समाप्त  होगी  तथा  जिम्मेदारी  और  देशभक्ति  की  भावना  उनके  दिमाग  में  क्रपना  स्थान

 |  ।  इसलिए  नयी  शिक्षा  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  हुं  ।

 णहरी  क्षेत्रों  में  एक  या  दूसरा  रोजगार  प्राप्त  करने  के  अनेक  अवसर  हैं  जबकि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  उस  सीमा  तक  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  नहीं  किए  गए  यही  कारण  है  जिसकी  वजह
 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में बेरोजगारी  की  समस्या  तेजी  से  बड़  रही  है  ।  कि  आप  जानते  हैं  बेरोजगारी

 के  बहत  गंन्न्भीर  परिणाम  होते  यह  ग्रामीण  लोगों  की  अर्थंव्यवस्था  नष्ट  कर  देती  है  यह  पारिवारिक
 शान्ति  को  भंग  करती  इसलिए  सरकार  का  कत्तंब्य  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिक  से  अधिक

 रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करें  ।  मुझे  खुगी  है  कि  माननीय  श्रम  मंत्री  यहां  बेठे  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  वह  इस  पर  उचित  छ््यान  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  उद्योग
 लगाने  के  लिए  वह  उद्योग  मंत्री  को  राजी  करें|  ग्रामीण  दस्तकारों  को  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।  जिससे  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व ेअधिक  लघु  भौर  कुटीर  उद्योगों  को
 स्थापित  कर  सके  ।  यदि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  विस्तार  किया  जाता  है  और  अधिक  संख्या
 में  स्थापित  किया  जाता  तथा  अनेक  ग्रामीण  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्राप्त  हो  सकता  मैं  आशा

 करता  हूं

 अन्त  में  मैं  श्री  बनातवाला  जी  से  विधेयक  धापस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूँ  क्योंकि  इस
 विधेयक  के  माध्यम  से  उनके  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  हमारे  देश  की  बेरोजगारी  की  समस्या  का  एक
 स्थायी  हल  नहीं  ६ढते  इन  शब्दों  के  साथ  इप  विधेयक  पर  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  €  नए  मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  तथा  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 डा०  ए०  कलानिधि  :  सभापति  सब्वंप्रथम  इमुक  की  ओर  से  मुझे
 बोलने  का  अवसर  देते  के  लिए  मैं  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  स्वतस्त्रता  के  39  वर्षों  के
 पश्चात्  भी  हमारे  देश  मैं  एक  बहुत  दुःखइ  स्थिति  या  एक  चिन्ताजनक  परिस्थिति  बनी  हुई  हम
 अभी  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  चर्चाही  कर  रहे  यदि  भाप  आकड़ों  को  देखें  तो  पता
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 चलेगा  में
 स्नातक और  ह  बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक

 चलेगा  कि  देश  में  लगभग  29,000  चिकित्सा  स्नातक  ओर  लगभग  35,000  इंजीनियरी  स्नातक

 ब्रेरोजगार  हैं  ।  कुल  मिलाकर  हमारे  देश  में  लगभग  3  करोड़  शिक्षित  बेरोजगार  हैं  इसका  कया  कारण
 है  ?  श्रदि  आप  इसका  विश्लेषण  करें  तो  मेंरे  विचार  में  हमारे  यहां  बहुत  अधिक  निजी  इंजी
 नियरी  कालेजों  और  पालीटेक्निकों  का  होना  इस  प्रकार  कालेजों  तथा  स्कूलों  एवं  विभिन्न  तकनीकी
 संस्थाओं  में  अत्यधिक  वृद्धि  एक  प्रमुख  कारण  आप  मेडीकल  कालेजों  तथा
 नियरी  कालेजों  के  अत्यधिक  विकास  को  तों  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  जबकि  उनको  पर्याप्त  मात्रा  के
 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  में  आप  असमर्थ  सलिए  बाद  में  हम  खेद  प्रकट  करते  हैं  कि  लोग
 बेरोजगार  हैं  ।

 दूसरी  चीज  जो  मैं  इस  सरकार  विशेष  रूप  से  कांग्र  स  सरकार  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता
 बह  यह  है  कि  लोगों  के  लिए  उन्होंने  क्या  किया  हम  स्वतन्त्र  हो  गये  तथा  भारत  गणराज्य  बन
 गया  लेकिन  समस्या  अभी  भी  वनी  हुई  जब  आप  विदेश  जायें  तथा  बेरोजगारी  की  समस्या
 की  तुलना  तो  देखेंगे  यहां  यह  अनुपात  से  बाहर  है  ।  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  आपके  पास

 उचित  योजना  नहीं  आपका  दुष्टिकोण  केवल  अल्पावधि  का  है  जबकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा

 अशिक्षित  नीचे  तबके  के  जिनको  कि  एक  दिन  में  एक  बार  भोजन  नहीं  प्राप्त  होता  के

 वोटों  को  पाने  के  लिये  आपके  कदम  सस्ती  लोकप्रियता  वाले  संक्षेप  में  केन्द्र  में  सत्ताधारी
 दल  पर  इन  सस्ती  लोकप्रियता  के  उपायों  को  केवल  वोट  पाने  और  सत्ता  में  आने  के
 वधि  दृष्टिकोण  अपनाने  का  आरोप  मुझे  लगाना  एक  बार  जब  वे  सत्ता  में  बाजाते  हैं  तो  वे
 लोगों  से  किये  हुये  लम्बे-लम्बे  वादे  भूल  जाते  चुनाव  के  समय  लोगों  से  लम्बे-लम्बे  बादे  किये  जाते
 हैं  लेकिन  उसके  पश्चात्  तुरन्त  उनको  सुविधापूर्वक  भुला  दिया  जाता  इसलिए  समस्यायें  वहीं  बनी

 एक है

 रहती  हैं

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  जो  महसूस  करता  हुं  वह  यह  है  कि  अब  से  हमें  एक  दीवंकालिक
 कोण  अपनाना  चाहिए  और  एक  दीर्घकालिक  योजना  तंयार  करनी  सरकार  की  योजनायें
 उत्पादनोन्मुख  नहीं  है  वल्कि  केवल  चुनावोन्मुख  होती  इसी  कारण  हम  लोग  नुकसान  उठाते  हैं  ।
 उदाहरण  के  लिए  तमिलनाडु  को  ले  लीजिए  ।  ओभौद्योगिक  क्षेत्र  में  हम  बहुत  पीछे  राज्य  सरकार
 लाइसेंसों  के  लिए  अआवेदन-पत्र  भेजती  रहती  है  लेकिन  केन्द्र  में  आवेदन-पत्र  लबित  पड़  रहते  राज्य

 सरकार  को  केन्द्र  के  पास  भीख  वाले  कटोरे  के  साथ  लंबित  लाइसेंसों  के  विषय  में  याद  कराने  आना
 पड़ता  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  विषय  में  हमने  कहा  आपने  इंकार  कर  जब  दक्षिण
 का  प्रश्न  आता  है  आप  सुविधापूर्वक  इसे  भूल  जाते  हम  कोयले  का  आयात  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
 इसी  समय  हमारे  उद्योगों  को  आप  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  की  आपूर्ति  करने  के  इच्छुक  नहीं
 कोयला  ओर  विद्युत  के  बिना  उद्योग  कसे  लगाये  जा  सकते  यदि  कोई  उद्योग  नहीं  है  तो

 विक  हूप  से  कोई  रोजगार  नहीं  होगा  ।  इसका  अर्थ  है  कि  वहां  कोई  रोजगार  नहीं  होगा  ।

 रोजगार  के  लिए  अभ्यार्थियों  का  चयन  योग्यताओं  पर  अआधारित  नहीं  होता
 स्नातकोत्तर  लिपिकीय  संबगं  में  भर्ती  हुये  आखिरकार  उसने  रसायनशास्त्र  या  जंविकीय

 भौतिकशास्त्र  या  किसी  अन्य  विशेषज्ञता  में  तक  अध्ययन  किया  लेकिन
 करने  के  पश्चात्  वे  लिपिक  के  पद  पर  केवल  अपना  पेट  भरने  के  लिए  या  अपने

 बार  की  देखभाल  का  दायित्व  उठाने  के  लिए  या  अपनी  बहन  का  विवाह  करने  के
 लिए  या  गृहस्थी  की

 जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  आवेदन-पत्र  भेजते  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  स्नातक
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 को  एक  लिपिक  पद  पर  भर्ती  करते  का  कोई  ओौधित्य  नहीं  निश्चित  मानदण्ड  होमे  चाहिए  ।

 यदि  न्यूनतम
 अ  हता  सी  उस  पद  पर  केवल  याले  अभ्याधियों

 न  कि  स््नातेफों  का  चयन  होना  चाहिए  ।  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  या  तकनीकी  शिक्षा  प्राप्त  अभ्यार्थियों

 को  उच्च  पदों  पर  प्रयोग  किया  जामा  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  रोजगार  कार्यालय

 लेकिन  व'सस््तथ्र  में  ६स  देश  का  यह  दुर्भाग्य  है  कि  रोजगार  कार्यालय  भारत  गणराज्य  के  प्रतीक  चित्रण
 या  कलंक  के  स्मृति  चिह्न  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  40  वर्षों  के  पश्चात्  भी  हमारे  पास  ऐसे  रोजगार
 कार्यालय  हैं  जो  किसी  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  कर  रहे  संक्षेप  में  वे  भ्रष्टाचार  को  उत्पन्न  करने  वाले
 स्थान  हैं  ।  जब  एक  व्यक्ति  पैसा  देता  है  तब  उसे  साक्षात्कार  काई  मिलता  चयन  की  तो  बात  है
 छोडिये  ।  अन्यया  10  वर्ष  या  15  बय  के  पंजीग्रन  के  पश्चात्  भी  उसे  सक्षात्कार-पत्र  भी  प्राप्त  नहीं
 होता  है  ।  जब  तक  लिपिक  को  आप  बदले  में  आप  पैसा  नहीं  देते  आपको  क  मलेगा  ।  इससे

 मुझे  एक  तमिल  कवि  द्वारा  हाल  ही  में  लिखी  हुई  कविधाईਂ  कविता  का  घ्यान  भाता  है  पु

 वेशनई  थडीथरुस
 हृंधा  नलिन  अवमना  बचिन्नंगल  ।
 अवईगलई  इदित्थुथ
 ओरू  पट्ठ  पेरक्कव्थ्  वेलई  किढईककदुम  ।।

 तमिल  में  लिखी  भयी  यह  एक  आधुत्तिक  कविता  है  तथा  मैं  इसका  अंग्र जी  में  अनुवाद  कर

 हूं  ।  उन्होंत्र  कहा  :

 के  39  वर्षों  के  पश्बात्  भी  विद्यमान  रोजगार  कार्यालय  कलंक  और  शमं  के  प्रतीक

 बवित्रग  हैं  क्योंकि  उससे  किसी  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  हो  रही  इसलिए  सभी  रोजगार
 कार्यालयों  को  रह  कर  देना  चाहिये  डिससे  कि  उसे  ढहाते  का  कार्य  करने  के  लिए  कम  से  कम
 ।0  लोगों  को  रोजगार  मिल  जायेगा  ।

 तमिल  कबिं  ने  यही  बात  कही  है  ।  मैंने  केबल  इसलिए  उद्ध[त  किया  है  कि  मंत्री  महोदय  इसे
 समझे  तथा  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  समूचे  तन्त्र  को  सहो  जब  मैं  कहता  हूं  कि
 भ्रप्टावार को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  तब  इसे  ऊँचे  स्तर  से  भी  समाप्त  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  ऊने  स्तर  पर  भी  लोग  भ्रष्ट  हैं  तो  नीचे  स्तर  पर  किसो  पर  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लमाना
 उचित  नहीं  है  ।  मैं  जो  कहता  हूं  वह  यह  है  कि  यहां  तक  महाकाव्य  रामायण  में  जब  प्रभ्  राम  ने  सीता
 पर  रा  देह  किया  था  वो  बह  दुखी  क्यों  ?  ऐसा  इसलिये  क्योंकि  वह  राम  के  एकपत्नी  धरम

 के

 विष्य  में  सोच  रहीं  वह  केवल  सीता  तथा  न  किसी  अन्य  के  विष्य  में  सोच  रहे  थे  ।  यदि
 क्रिसी  अन्य  व्यक्ति  ने  उनके  चरित्र  पर  सदेह  किया  होता  तो  सीता  को  दुख  नहीं  होता  ।  लेकिन  च  कि
 भगव्रानਂ  राम  ने  उसके  चरित्र  पर  संवेह  किया  इसलिए  तुरन्त  उन्होंने  अग्नि  में  प्रवेश  जिसे
 हम  अफिन  प्रत्रेशन  कहते  तथा  अपने  को  सस्वेहों  से  परे  साथित  लेकिन  मैं  नहीं  चाहता  कि
 कोई  मंत्री  यहे  साबित  करेने  के  लिए  कि  वे  संदेह  से  परे  हैं  अग्नि  परीक्षा  में  प्रवेश  लेकिन  कम
 से-कम  आप  अपने  संध्षदीय  जाँच  समिति  के  समक्ष  तो  उपस्थित  कर  सकते  हैं  जिससे  कि  आप  संसार  को
 बता  सके  कि  आप  संदेहों  से  ऊपर  हैं  केबल  तभी  आप  अश्य  लोगों  के  प्रष्टाचगर  के  सम्बंध  में  उ  गली
 उठा  सकते  हैं  ।
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 जहां  तक  कम्प्यूटरीकरंण  के  सम्बन्ध  हम  इसका  स्वागत्त  करते  हमें  आधुनिक  विज्ञान
 भोर  पूरे  संसार  में  तेजी  से  प्रगति  कर  रही  का  सामना  करना  लेकिन  श्रम  की
 कोमत  पर  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमारे  यहां  बहुत  बेरोजगारी  यदि  आप  किसी

 वर्ग  में  कम्प्यूटर  शुरू  करते  हैं  तो  यह  और  अधिक  बेरोजगारी  बढ़ायेगा  ।  कम्प्यूटरीकरण  लागू
 करते  समय  इस  बात  का  ध्वान  रखा  जाना  चाहिए  कि  कोई  छंटनी  न  हो  या  बेरोजगारी  में  ओर

 बढ़ोत्तरी  म  हो  ।

 भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  या  बजट  भाषण  में  प्रधान  मंत्री
 या  राष्ट्रपति  कहते  हैं  कि यह  सरकार  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिए
 हैं  ओर  यह  कि  लोगों  को  बे  बहुत  रोजगार  देने  जा  रहे  लेकिन  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  अभी  भी  लगा

 हुआ  दो  वर्षों  से  दक्षिण  रेलवे  और  अवडी  क्लोजिग  फैक्टरी  में  तथा  हैबी  वेहिकिल्स  फैक्टरी
 भवडी  और  अरायान्गइ  फंक्टरी  में  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  क्यों  ?  यदि  प्रतिबन्ध  उठाया  नहीं
 जाता  है  तो  उन  लोगों  जो  रोजगार  चाहते  आप  कंसे  रोजगार  प्रदान  करेंगे  ?  सरकार  कहती
 है  कि  समाप्त  करने  के  लिए  हमने  एक  परिपत्र  भेज  दिया  है  लेकिन  ब्यवहार  में  इसका
 थोड़ा  भी  कार्यान्वयन  नहीं  हुआ  है  ।  रेलवे  भी  प्रतिबन्ध  लगा  रही  है  क्योंकि  आप  पर्याप्त  घन  नहीं
 आवंटित  कर  रहे  उदाहरण  के  मद्रास  शहर  की  मेट्रो  रेलबे  के  आपने  4  करोड़  Go  के
 नगण्य  घन  को  आवंटित  किया  कलकत्ता  परियोजना  को  लमभग  70  करोड़  रु०  दिये  ग्रये  थे  ।
 जिसमें  से  17  करोड़  रु०  का  प्रथोग  नहीं  हुआ  ओर  केन्द्र  को  वापस  कर  दध्या  जधकि  मद्रास  मेट्रो
 ने  4  करोड़  का  उपयोग  किया  भोर  चू  कि  आपने  और  अधिक  धन  दिया  इसलिए  घन  के  अ्रभाव

 वे  काम  को  जारी  नहों  रख  सके  ।  इसके  परिणामस्वरूप  आकस्मिक  श्रमिकों  की  छटनी  तथा

 पदच्युति  होती  है  ।  यदि  मुझे  आरोप  लगाना  है  तो  मैं  केन्द्र  पर  ही  आरोप  लगाता  हूं  क्योंकि

 मोजना  जारी  रखने  के  लिए  उसी के  द्वारा  पर्याप्त  घन  आवंटित  महीं  किया  गया  मंत्री  जी  कहते  हैं
 कि  चल  रही  परियोजनाओं  में  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  लागू  नहीं  है  लेकिन  साथ  ही  नयी  मर्ती  करने  की

 अनुमति  नही  है  |  रेलवे  तथा  आयुध  कारखानों  में  यही  हो  रहा  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  मात्र  से

 समस्या  हल  होने  वाली  नहीं

 आपको  यह  रोक  हटानी  केबल  तभी  आप  रोजगार  दे  सकते  सरकार  को  मंडिकल

 इनजी  नियरिंग  कालेजों  ओर  विभिस्म  तकनीकी  संस्थानों  के  प्रसार  के  लिए  और  अधिक
 सर  उपलब्ध  कराते  हेतु  दीघंकालीन  योजसा  बनानी  चाहिए  और  उनवें  उन्हीं  लोगों  को  लिया  जाना

 जाहिए  जो  बास्तब  में  विशेष  प्रकार  फे  कार्य  के  लिए  उपयुक्त  हों  ।  उदाहरण  के  लिए  स्त्री  रोग  विज्ञान
 बियय  में  डिप्लोमा  प्राप्त  वहाँ  उच्त  डाक्टर  की  जीवाणु-बिज्ञानी  के  रूप  में  नियुक्ति  की  जा
 सकती  है  ।  यदि  किसी  शल्य  चिकित्सक  की  कार्य  चिकित्सक  के  रूप  में  नियुक्त  कर  दी
 जाती  है  तो  वह  वहाँ  क्या  करेगा  ।

 मी  लोकप्रियता  का  सहारा  मत  मैं  जोर  देकर  इस  बात  को  कहता  हूं  कि  कोई  भी
 सरकार  जो  सत्ता  में  आती  है  वह  केवल  सस्ती  लोकप्रियता  के  सहारे  पुनः  सत्ता  में  आने  की  सोचती
 आप  10  व  पश्चात  के  भारत  के  बारे  में  सोचिए  क्योंकि  हमारे  प्रधान  मंत्री  हमारे  देश  को  सदी
 में  ले  जाना  बाहले  मैं  उनके  इस  प्रयास  की  जशंसा  फरता  हूं  ।  में  चाहता  हूं  कि  वे अधिक  गतिशील
 और  सहानुभूतिशील  हों  ताकि  वे  इस  देश  को  21  वीं  सदी  में  ले  जा  सकने  में  मदद  कर  इसके
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 विपरीत  उनकी  करनी  और  कथनी  में  भारी  अन्तर  उनके  जो  काय॑  वे देश  को  सदी  में
 ले  जाने  वाले  नहीं  हैं  इसके  बजाय  वह  देश  को  सदी  में  वापिस  ले  जा  रहे  लोगों  के

 लबादी  बनने  का  क्या  कारण  है  ?  यह  ऐसा  इसलिए  नहीं  है  कि  वे  काम  नहीं  करना  चाहते  या  दे  कुछ
 लोगों  को  लूटना  अथवा  उनकी  हत्या  करना  चाहते  यह  सब  गरीबी  और  कुण्ठा  के  कारण  है  ।

 चिकित्सा  सस््तातकों  अथवा  इन्जोनियरिंग  सस््नातकों  अथवा  जीव  रसायन  स्नातकों  अथवा
 रसायन  स्नातकों  को  जिसमें  डाक्टरेट  की  उपाधि  प्राप्त  स्नातक  भी  शामिल  है-पूर्ण  रूप  से  योग्य  होने
 के  बाबजूद  आप  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  कर  सके  आप  रोजगार  उपलब्ध  कराकर  अथवा  भोजन
 या  मकान  देकर  किसी  व्यक्ति  के  मौलिक  अधिकारों  की  रक्षा  नहीं  कर  रहे  केवल  इसी  बात  ने

 उन्हें  यहां  तक  सोचने  के  लिए  मजबूर  कर  दिया  थे  निराश  हो  गये  वे  लड़ाकू  बन  जाते

 मकक््सलवादी  बन  जाते  और  आप  उन्हें  तुरन्त  नवललवादी  मानकर  अधिनियम  अथवा
 आंतरिक  सुरक्षा  अधिनियम  अथवा  अन्य  नियमों  के  अन्तर्गत  उन  पर  कार्यवाही  कर  देते  उनको

 जैलों  में  बन्द  करने  के  लिए  आपके  पास  बहुत  से  अधिनियम  लेकिन  इसके  लिए  केवल  यही
 एक  दृष्टिकोण  नहीं  होना  आपको  इस  बात  का  पता  लगना  चाहिए  कि  वे  नक्सलवादी  क्यों
 बन  रहे  और  इस  कमी  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  तभी  आप  उनको  अधिक  शिक्षित
 कर  सकते  हैं  ।  उन्हें  अधिक  रोजगार  उपलब्ध  करा  सकते  अतः  मैं  सत्ताधारी  दल
 के  लोगों  को  पुनः  परामझें  देना  भाहूंगा  कि  वे  इस  बारे  मैं  सोचें  ओर  बेरोजगारी  से  उत्पन्न
 समस्याओं  का  समाधान  करने  का  प्रयास  करें  ।  केवल  थोथी  सहानुभूति  मत  दिखाइये  ।  आप  कुछ  ठोस
 कार्य  कीजिए  और  आपकी  योज्ञनाओं  को  उचित  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जाना  आपको
 राजनैतिक  भाषण  देने  की  अपेक्षा  अधिक  व्यावहारिक  होना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सभापति  महोदय  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने  मुझे  मेरे  प्रिय  मित्र
 श्री  बनातवाला  द्वारा  पेश  किये  गये  बेरोजगारी  संबंधी  विधेयक  पर  द्रविडमुनेशत्रकषगम  दल  की  ओर  से
 अपने  विचार  प्रकट  करने  की  अनुमति  दी  ।

 ]

 श्री  सलाउद  दोन  :  मेडम  बनातवाला  साहब  का  जो  बिल  मैं  उम्मीद
 करता  हूँ  कि  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  में  मार्गदर्शन  मिलिगा  और  कोई  न  कोई
 रास्ता  अवश्य  निकलेगा  ।  इसके  लिए  बनातवाला  साहव  बधाई  के  पात्र  मैं  ऐसा  समझता  हूँ  कि
 बेरोजगारी  हमारे  देश  की  एक  क्रोनिक  बीमारी  बन  चुकी  है  ओर  इसका  क्या  सही  इलाज  यह
 हमें  ढू  ढना  होगा  ।  जब  तक  इसका  सही  इलाज  ढू'ढ  नहीं  पाएँगे  तब  तक  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि
 इसका  ट्रीटमेंट  गलत  हो  जायेगा  ।  यह  बेरोजगारी  हमारे  देश  के  लिए  चेलेंज  बेरोजगारी  जो  कि
 देश  के  लिए  आवाज  है  ।

 बाद  ]

 यह  आज  का  नारा  यह  समय  की  मांग  यह  राष्ट्र  की  चुनौती  है  ।

 इसलिए  इस  समस्या  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  यह  कहना  उचित  होगा  कि  यही  एक  सही  समय  है
 जब  इसके  समाधान  का  रास्ता  ढूढा  जा  सकता  है  ।
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 बेरोजगारी  जो  कि  हमारे  लिए  इकानमिक  प्राब्लम  है  और  उससे  ज्यादा  साइक्लोजिकल
 प्राब्लम  बन  गई  उसका  सोौल्यूशन  शीकघ्रातिशोघत्र  ढू  ढा  जाना  इस  प्राबलम  की  सोलूशन  के

 टमें  और  शाट्ट-टम  दो  सोल्यूशन  दो  सकते  हैं  जिससे  कछ  ह॒द  तक  बेरोजगारी  की  समस्या  का
 समाधान  दढू  ढा  जा  सकता  है  |  यह  कहना  कि  सुपर-कम्प्यूटराइजेशन  की  जरूरत  हैं  या  इन्डस्टरीज  के
 नेशनलाइजेशन  की  जरूरत  यह  सब  कहने  से  पहले  हमें  €स  पहलू  पर  काफी  सोच  विचा  र  करना

 चाहिए  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  यही  कहना  चाह ूगा  कि  यह  एक  बहुत  ही  नाजुक  पहलू

 इस  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  जिस  फैक्टरी  में  जहाँ  भी  हम  कम्प्यूटराउजेशन  के  प्रोग्राम  को

 लागू  करें  तो  उससे  क्या  आफ्टर  एक्ट स  होंगे  उसका  निरीक्षण  करने  के  बाद  ही  सरकार  उसकी

 अनुमति  दे  ।  किसी  भी  प्राईवेंट  या  पब्लिक  सेक्टर  के  कारखाने  में  कम्प्यूटराइजेशन  और  नेशनलाइजेशन

 के  प्रोग्राम  को  लागू  करने  के  पहले  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  देखे  कि  इसका  क्या  आफ्टर  एफंक्ट
 होगा  और  हम  कंसे  उसका  सामना  करेंगे  ।  हमने  क्या  उसके  लिए  फ्रम  वर्क  बनाया  है  और  जो  इसके

 आफ्टर  एफंक्टस  जो  इससे  समस्या  पैदा  होगी  इसका  हम  कंसे  समाघान  करेंगे  ?  इसके  लिए
 हमारी  क्या  योजना  है  ?  प्राइवेट  सेक्टर  हो  या  पब्लिक  सेक्टर  सरकार  इसके  लिए  एक  ब्लू  प्रिन्ट
 बनाकर  सामने  उसके  बाद  ही  कम्प्यूटराईजेशन  के  प्रोग्राम  को  लागू  करने  की  मान्यता  दे  ।

 मैंने  बताया  दो  पहल  हो  सकते  एक  तो  लौंग  टरमम  प्रोसेस  हो  सकता  है  और  एक  शाट

 टमं  प्रोसेस  हो  सकता  है  ।  जिससे  बेरोजगारी  की  समस्या  का  हम  समाधान  कर  सकते  सरकार

 की  जो  एजेंसियां  काम  कर  रही  हैं  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  मैं  देखता  हूं  कि  उस  कार्यक्रम  की

 पालिसी  और  उसके  इम्पलीमेंटेशन  के  बीच  एक  बहुत  बड़ा  गेप  नजर  आता  जो  ऐडमिनिस्ट्रेशन

 हमारा  काम  कर  रहा  हमारा  काम  जो  हो  रहा  है  सेंटर  में  या  राज्य  में  वह  मुख्य  रूप  से  यह

 ]
 कुछ  व्यापक  नीतियां  बनाई  कुछ  कार्यक्रम  तैयार  किये  जायें  ।  तथा  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 ये  सरकार के  प्रोग्राम  लेकिन  दूसरा  पहलू  हमारा  है

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गई  नीति  को  मंजूरी  दी

 यह  काम  एक्जीक्यूटिव  के  द्वारा  होते  हैं  और  हमारी  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  विए  जाते

 ]
 लेकिन  मैं  महसूस  करता  हू  कि  व्यवस्थापकों  और  प्रशासन  के  बीच  भारी  अन्तर  है  तथा

 समन्वय  की  भी  कमी  है  ।
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 एडमिनिस्ट्रेशन  और  मे  नेजमेंट  के  बीच  में  कोआडिनेशन  नहीं  होता  जब  तक

 स्ट्रेंशन  और  मैनेजमेंट  के  बीच  में  कोआ्डिनेशन नहीं  होगा  तब  तक  जिस  तरह  से
 मैंने  अपनी  पालिसी

 प्रशासन  ने  जिस  तरह  से  अपनी  पालिसी  बनायी ही a  4  छ्फ

 जम  तक  इसे  व्यवस्थापकों  तथा  संगठनों  ह्वारा  उसी  ढंग  से  कहीं  किया  जाता  है  तब  तक  हमारे

 मुख्य  रहेश्य  पूर्ण  नहीं  होंगे  ।

 सेंस  में  उसका  उसका  इस्पल्ीमेंठेमन  होना  चाहिए  ।

 तब  तक  व्यवस्थापकों  द्वारा  यह  कार्या  उसी  ढंग  से  नहीं  किया  तब  तक  हमारे  उद्दृश्य  !

 पूर्ण नहीं होंगे । ] जब तक हमारा अनएम्पलायमेंट का क्रॉक्सम जहां का तहां रह जायेगा । 20 सत्री कार्यक्रम के अन्तगंत हमारे प्रधान मन्त्री ने इस समस््यों के समाधान के लिये काफी भोर विया मैं अपने युवा प्रधान मन्त्री को इसके लिये बधाई देना चाहता हु । लेकिन वह गांवों तक पहुंचना हमारा जो बेरोजगारी का समाधान करने के लिये प्रोग्राम है उसको गांवों तक पहुंचाना है । एक आग्गेनाइजेशन उसके लिए हमारे पास होना एक कोआड्डिमेशन होना भाहिए हो कि बिल्ली से डस योजना को भारत के तमाम गांवों तक पहुचा दे । एक काम्पीटेन्ट ऐडमिनिस्ट्र शन उसके लिए एक आनेस्टट ऐडमिनिस्ट्रशन चाहिए । आज इसका भारी अभाव हमारी मशीनरी काम्पीटेन्ट नहीं भानेस्ट नहीं इसलिए हमारी जो योजना दिल्ली में है बेरोजगारी समाप्त करने के लिए गांबों तक्ष पहु चते-पहु चते उसकी रूप-रेखा ही बिगड़ जाती मैं आपसे कहना चाहू गा कि जिस योजना को मैंने दिल्ली में बनाया है बेरोजगारी को समाप्त करने कै लिए गांवों तक पहु चते-पहु चते उसकी वही रूपरेखा रहनी चाहिए | उसके लिए मैंने दो बातें कहीं--काम्पीटेन्ट हमारा ऐडमिनिस्ट्रं शन हो और काम्पीटेन्ट स्टाफ ईमानदार हो और काम्पीटेन्ट भी जो कि गांवों तक हमारी योजना को पहुंचा सके । जब तक हम एक ऐसी टीम संहीं बनाएँगे तब तक हमारी योजना विल्ली में रह पटना में रह लखनऊ में रह कलकत्ता में रह गांवों तक नहीं पहु चेगी । गाँवों तक हमारी योजना नहीं पहुचेगी । जेसा मैंने बताया एक तो शार्ट टर्मं समाधान हो श्षकते हैं भ्रौर एक लांय-टर्मं समाधान हो सकते हमें दोनों को ही साइसल्टेनियशसी अपनाना होभा - टर्म सोल्यूछांस को मी और लांग-टर्म सोल्यूशंस को भी बयोंकि यह अनएम्पलायमेंट की जो प्राजलम वह सिर्फ एकोनामिक प्राब्लम नहों बल्कि सोशल प्राब्लम इट इज नाऊ ए सोशल प्रौसेस । बेरोजगारी को हम जीवन की एक पामाजिक प्रक्रिया के रूप में देख रहे वह हमारे जीवन का एक अंग बन गई है । इसी दृष्टिकोण से हमें इस बेरोजगारी की प्राब्लम को देखना मैं समझता 236
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 हूं  कि  इसके  लिए  कोई  भत्ता  दिया  अनएम्पलायमेन्ट  बोनस  दिया  जाये  या  के  ई  एलाउन्स  दिया
 जाये  उसी  से  ग्रह  जो  ऋणनिक  डिजीव  उम्रका  समाधप्रान  नहीं  कर  पाएंगे  ।  ऐसे  नौजवान  जिनकी
 तरफ  उनकी  मां  ममता  से  देख  रही  जिनका  घर  उजड़ा  हुआ  जिनकी  शादी  नहीं  हो  रही
 उनकी  सांत्वना  के  लिये  मैं  आवश्यक  समझता  हूं  कि  जब  तक  हम  उनको  नौकरी  नहीं  दे  पाते  हैं  तब
 तक  के  लिये  उनको  रिलीफ  दी  राहत  दी  जाये  या  बोनस  दिया  जाये  ।  ताकि  उसको  मां  जो
 उसका  रास्ता  देख  रही  उसकी  बहन  छिसके  सिन्दूर  नहीं  लगा  उनकी  राहुत  के  लिए  हम  कोई
 हमाउुन्ट  देंगे  को  उससे  उनको  बहुत  भाशा  बंधेगी  और  उनमें  एक  नई  रोशनी  आयेगी  ।  इन  बातों  के
 साथ  ही  में  सच्चाप्त  करत  हु  ।

 थ्रो  जनप  चम्द  शाह  :  समाप्ति  श्री  बनातवाला  जी  ने  श्वदन  के
 सामने  जो  बेरोजगारी  उन्मूलम  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उसके  पीछे  भावना  बहुत  अच्छी  जिसका
 मैं  समर्थन  करता  हैँ  ।  साथ  ही  साथ  बेरोजगारी  उस्मूलन  के  लिए  हमारी  सरकार  क्या  कर  सकती  है
 और  इस  देश  की  विशालता  तथा  जो  परिस्थितियां  देश  में  मोजूद  उनको  देखते  हुए  अगर  हम
 बिचर  करेंगे  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  हर  धीज  दूसरे  देशों  में  क्या  होता  उसके  साथ  हम  अपने
 देश  को  कम्पेयर  कर  हमारे  यहाँ  अनएम्पलायमेंट  की  वजह  से  कया  हो  सकता  है  उसके  सम्दर्भ
 में  हम  आज  की  ही  खबर  को  देखें  कि  दिल्ली  में  ही  किसी  नौज़वान  ने  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  जी
 के  माम  से  किसी  को  फोन  करके  कया  करने  का  प्रयत्त  किया  और  जब  उसको  अरेस्ट  किया  गया  तो
 उप्सने  जो  बयान  दिया  वह  बयान  यह  था  फि  मेरी  बीवी  दो  बच्चे  हैं  और  कमाने  का  कोई  साधन

 नहीं  मैं  +म-एम्पलायड  बेरोजगार  हैं  इसीलिये  मैंने  यहू  सब  किया  |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है
 कि  बेरोजगारी  की  वजह  से  इस  देश  के  अन्दर  गुण्डागर्दी  बढ़  रही  है  और  ग़ुनाहों  के  साथ  हमारे

 नौजवान  आगे  बढ़  रहे  अगर  हम  चाहते  हैं  कि  इस  देश  में  बेरोजगारी  को  मिटाया  जाये  तो  केवल
 बेरोजगारी  भत्ता  देने  से  यह  बेरोजगारी  मिटने  वाली  नड्टीं  आज  सरकार  की  भी  कुछ  मर्यादा

 अगर  हमें  किसी  को  कुछ  देना  है  तो  सरकार  को  किसी  से  कुछ  लेना  भी  पड़ेगा  ।  अगर  हम  बेकारी
 भत्ता  देना  चाहते  अनएम्पलायमेन्ट  एलाउन्स  देना  चाहते  तो  उसके  लिए  हमें  कहीं  न  कहीं
 पैसा  लाना  भी  पड़ेगा  और  उसके  लिए  जब  सरकार  कोई  नया  टैक्स  लगायेगी  तो  मैं  समझ्नता  हूं  कि

 इस  देश  का  हर  नागरिक  उसका  विरोध  करने  वाला  है  ।

 यदि  पैसा  नहीं  तो  सरकार  सबको  बवेरोजमारी  कैसे  दे  सकती  हमने  महाराष्ट्र  में

 एजकेटेड-अबएम्पलायड  की  एक  छोटो  सी  स्कीस  बनाई  है  ।  हम  एम्पलायमेट  गारन्टी  स्कीम  के  माध्यम

 से  जो  भी  आदमी  काम  के  लिए  आगे  आता  उसको  काम  देने  का  प्रयत्न  करते  इसी  प्रकार  की

 स्कीम्स  और  भी  राज्यों  में  चालू  यह  सही  है  कि  सरकार  किसी  को  भी  परमानेन्ट  बेरोजयारी

 भत्ता  नहीं  दे  ख़कती  लेकिन  हमें  कुछ  ऐसे  नियम  बनाने  चाहिए  कि  अमर  कोई  कोई  बेरोजगार

 अनएम्पल।यड  ब्यूरो  सें  अपना  माम  रजिस्टर  करवाता  है  ओर  रजिस्टर  करने  के  एक  साब  के  अन्दर

 यदि  हम  उसको  काम  उपसब्ध  नहीं  करा  सकते  तो  एक  साल  के  बाद  भन्ता  देना  चाहिए  |  अगर

 तीन  साल  तक  उसको  कहीं  भी  काम  महीं  दे  सकते  तो  उसको  काम  के  लिए  और  दो  साल  भत्ता

 देगा  चाहिए  लेकिन  यह  अनएम्पलाममेन्ट  एलाउन्स  उप्तको  परमानेन्ट  बेस  पर  नहीं  देना  बाहिए  ।

 यदि  ऐसा  हो  जाएगा  तो  हमारे  जो  एजुकेटेड  अनएम्पलायड़  की  एक  मनोबृत्ति  बन  जाएगी  और  वे
 काम  की  ओर  नहीं  जायेंगे  उनको  लगेमा  कि  स्रकार  की  ओर  से  हमें  कुछ-क॒ुछ  मिल  जाता  हैं  ओर
 उमके  कछ  सालों  के  बाद  वे  कम  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  होंगे  ।  इसीलिए  हर  एजकेटेड परे  कु
 एम्पलायड  के  सन  में  यह  भावना  पैदा  होनी  अहिए  कि  अगर  हम  सरकार  के  अनएम्पसायमेन्ट
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 अनूप  चरद

 एलाउन्स  लेते  तो  हमें  कुछ  काम  करन  हिए  और  जो  एलाउन्स  हमें
 कुछ  सालों  के  लिए  मिलने

 वाला  उसके  बाद  भी  काम  करना  चाहिए  और  काम  की  तलाश  में  रहना  चाहिए  तथा  जिस  प्रकार
 का  काम  उस  काम  को  करना

 ज  जिस  ढंग  से  देश  में  बेरोजग।री  बढ़  रही  सरकार  को  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए
 भर  ज्यादा  से  ज्यादा  काम  क्रिएट  करने  को  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  मैं  नहों  समझता  जिस  ढंग

 से  देश  मे  बेरोजगारी  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  जिस  ढंग  से  हम  इक्कीसबीं  सदी  में  जाना  चाहते

 उस  ढंग  से  हम  इक्कीसवीं  सदी  में  जा  इसके  लिए  हमें  अपनी  शिक्षा  नीति  में
 परिवर्तन  करना  इन  लोगों  के  दिमाग  में  जो  क्लेरिकल  जॉब  की  भावना  पढ़ा  लिखा

 दमी  कहीं-न-कहीं  क्लेरिकल  जॉब  में  जाता  चाहता  उनमें  हम॑  यह  भावना  पैदा  करनी  पड़ेगी  कि
 जो  काम  उस  काम  को  लेकिन  एजकेटेड  अनएम्पायड  को  बेरोजगारो  भत्ता  देने  से
 समस्या  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  है  ।  और  देशों  में  हो सकता  लेकिन  हमारे  देश  को  जो  भूमि
 है  और  इस  देश  की  जो  प्रणाली  उसमें  यह  सम्भव  कंसे  हो  सकता  बेरोजगारी  भत्ता  देने  से  क्या

 म  हमारे  नवयुवकों  एजकेटेड  एम्पलायेड  लोगों  को  बेगर  बनाना  चाहते  बंगर  के  साथ-साथ
 उनके  दिमाग  में  यह  बात  आ  जाएगी  कि  बिना  काम  कम  मेहनत  गलत  रास्ते  हम  पैसा
 प्राप्त  कर  रहे  आज  हमें  उन  लोगों  वी  तरफ  भी  देखना  तो  छोटे-छोटे  स्मगलिंग  के  घन्ध  में
 लगे  हुए  नार्कोटिक  ड्रग  के  धन्धे  में  लगे  हुए  हैं  ।  ये  सब  लोग  कौन  हैं  ।  ये  एजकेटेड  अनएम्पलायड
 जिन  को  कहीं  जॉब  नहीं  मिलता  है  ।  अगर  उनको  सही  ढंग  से  सही  रास्ते  पर  लाना  तो  सरकार  को
 इतना  सोचना  है  कि  हमारे  देश  में  क॑से  ज्यादा  एम्पलायमेंट  क्रियेट  किया  जा  सकता

 हमारे  कुछ  सम्माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  हमने  हर  जगह  पर  नई  भरती  पर  बेन  लगा  रखा
 रखा  है  ।  सच  बात  यह  है  कि  नई  भर्ती  के  लिए  हमने  कुछ  जगहों  पर  बेन  लगाया  हुआ  है  लेकिन  साथ
 ही  साथ  यह  बात  भी  हो  सकती  है  कि  किसी  भी  इन्डस्ट्री  किसी  भी  डिपाट  मेंट  में
 मेन्ट  नहीं  होना  चाहिए  ।  अगर  ओवर-एम्पलायमेन्ट  होता  तो  यह  देश  की  प्रगति  के  खिलाफ  हो
 मकता  है  ।  एम्पलायमेंट  सभी  को  ज्यादा  काम  हम  ज्यादा  नौकरियाँ  पैदा  कर
 इसके  लिए  इस  देश  के  अन्दर  १०इडस्ट्री  को  बड़ावा  मिलना  एपग्रीकल्चर  को  बढ़ावा  +लना

 कुछ  बीजों  के  लिए  आज  भी  हमें  ओर  देशों  पर  आधारित  रहना  पड़ता  इस  देश  में  हर
 चीज  पैदा  हो  सकती  हर  काम  हो  सकता  है  वर्योकि  हमारे  पास  मेन-पावर  बहुत
 ज्यादा  मेन-पावर  बहुत  अगर  मैन-पावर  का  सही  ढंग  से  उपयोग  तो  इस  देश  में
 कोई  ऐसी  बात  नहीं  जो  हम  न  कर  सके  |  सवाल  इतना  है  कि  हम  जो  पालिसी  बनाते  सरकार
 की  जो  नीति  रहती  उस  नीति  पर  अमल  होना  चाहिये  ।  कई  जगहों  पर  उसका  सही  अमलीकरण
 नहीं  होता  है  और  इसलिये  हमारे  देश  में  अनएम्पलाथमेन्ट  बढ़  रहा  हमारी  सरकार  की  जो  नीति

 सरकार  की  जो  प्रणाली  सरकार  जो  चाहती  और  उसको  सही  ढंग  से  इम्पलीमट  किया
 तो  हमारे  देश  के  अन्द्र  जो  अनएम्पलायमेन्ट  बढ़  रहा  वह  जरूर  दूर  हो  सकता  है  और

 बनातवाला  जी  जो  बिल  लाए  हैं  बेरोजगारी  उन्मूलन  के  फिर  ऐसे  बिल  की  जरूरत  नहों
 रहेगी  ।  बिल  की  भावना  अच्छी  है  लेकिन  उसमें  जो  बेकारी  भक्ता  देते  की  बात  कही  गई न  र  देने  रे

 समस्या  का  निवारण  नहीं  हो
 समझता  हूं  कि  हम  बेकारी  का सकेगा  ।  और  सरकार  यह  बि
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 निवारण  नहीं  कर  सकेंगे  ।  सवाल  यह  है  कि  हमारे  मन  में  इसके  लिये  सदी  ढंग  से  काम  करने की
 भावना  एजूकेटेड  लोगों  को  अनएम्पलायमेंट  एलाउन्स  देकर  हम  उनको  बैगर  नहीं  बनाना
 चाहते  हम  उनको  काम  देना  चाहते  हैं  ओर  उनसे

 काम  लेना  चाहते  हैं  ताकि  देश  की  प्रगति हो
 और  हम  देश  को  आगे  ले  जाना  चाहते  हैं  भौर  सरकार  इसके  लिए  सही  ढंग  से  प्रयत्न  कर  रही  है  ॥
 जो  नीति  उस  पर  सही  ढंग  से  अमलीकरण  करके  ही  हम  आगे  जा  सकते  हैं  और  यही  हम  अपेक्षा
 करते  हैं  ।

 मैं  इस  बिल  का  तो  समर्थन  नहीं  करता  लेकिन  इस  बिल के  द्वारा  जो  भावना  प्रदर्शत  की  गई
 उसका  अभिवादन  करता  हू  ।

 |
 श्री  भव्र  इवर  ताँतो  :  मैं  बेरोजगारी  उन्मूलन  वाले  इस  विधयक  का

 मन  से  स्वागत  करता  मैं  इस  विधेयक  को  पेश  करने  वाले  श्रीमान  बनातवाला  का  भी  घन्यवाद
 करता  हूँ  जिहोंते  इस  प्रकार  का  विधेयक  पेश  किया  है  ।  सरकार  को  यह  विधेयक  बहुत  पहले  ले  आना
 जाहिए  था  ।  यद्यपि  सरकार  लोगों  की  सेवा  के  लिए  वचनवद्ध  है  लेकिन  वह  देश  के  बेरोजगार  लोगों
 के  लिए  इस  प्रकार  का  क्रां  तिकारी  कानून  बनाने  में  असफल  रहो  है  ।

 हम  संसद  चनाव  के  समय  बेरोजगार  बेरोजगार  लड़के  तथा  लड़कियों  से  वायदा
 करते  हैं  कि  हम  उनकी  सेवा  लेकिन  हम  इस  समय  इस  विधेयक  का  समथ्थन  क्यों  नहीं  करते  ?

 ऐसा  विधयक  पेश  करने  वाले  सदस्य  हमारे  पास  हैं  तो  आपमें  इतना  साहस  क्यों  नहीं  हैं  कि
 आप  इस  विधेयक  का  समर्थन  कर  सके  ?  दल  -  बदल  कानून  के  कारण  ऐसा  नहीं  हो  रहा  यह
 जनता  के  प्रतिनिधियों  का  जनता  को  दिया  गया  वायदा  है  ।

 हमारा  देश  एक  कल्याणकारी  राज्य  है  संविधान  के  भाग  तीन  और  चार  में  लोगों  को

 गारंटी  गई  यदि  आप  सारे  संविधान  का  अध्ययन  करें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  इसक  अनेक

 अध्यायों  में  लोगों  के  कल्याण  का  वायदा  किया  गया  लेकिन  यदि  आप  दूर  दराज  के
 विभिन्न  पहाड़ी  क्षेत्रों  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  जाएं  जहां  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जाति  के  लोग  रहते  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  देश  का  उतना  विकास  नहीं  हुआ  है  जितना  कि  हम

 आशा  करते  थे  ।  ऐसा  क्यों  है  ?  बेरोजगारी  की  स्थिति  ने  खतरे  की  घंटी  बजा  दी  है  और  यह  स्थिति

 दिन  प्रतिदिन  बिगड़ती  जा  रही  है  और  किसी  भी  समय  यह  ज्वालामुखी  फूट  सकता  है  क्योंकि  जरूरत

 पड़ने  पर  आदमी  कानून  को  भी  नजर  अन्दाज  कर  देता  जो  विद्यार्थी  अपनी  शिक्षा  पूरी  कर  चुके

 हैं  और  ज्ञो  विद्यार्थी  कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों  से  शिक्षा  प्री  करके  बाहर  निकल  रहे  अब  उनके
 मन  में  कया  है  उनके  मन  में  केवल  दुःख  ओर  अनिश्चितता  की  भावना  है  क्योंकि  उनका  भविष्य
 अनिश्चित  है  ।  न  तो  उनके  माता-पिता  और  न  ही  सरकार  उनके  लिए  रोजगार  की  गारन्टी  देती  है
 सरकार  किसी  भी  प्रकार  का  बेरोज़गारी  भत्ता  देने  में  भी असफल  रही  है  ।  ऐसा  क्यों  हैं  ?  यदि  हमारा

 देश  कल्याणकारी  राज्य  यदि  सरकार  लोगों  की  सेवा  के  लिए  वचनवद्ध  है  तो  वह  इस  प्रकार  का  भत्ता
 कती  ?  मैं  इसके  लिए  कोई  कारण  नहीं  समझता  ।  आज  किन  लागों  को  संरक्षण  दिया

 जा  रहा  है  ?  केवल  उन्हीं  लोगों  को  संरक्षण  दिया  जा  रहा  है  जिनके  पास  साधन  जिनका  समाज  में

 स्थान  जो  अधिकारी  बर्ग  और  राजनीतिज्ञों  के  चहते  यही  वे  लोग  हैं  जिनको  इस  देश  के  कानून
 द्वारा  संरक्षण  दिया  जा  रहा  है  लेकिन  गरीब  लोगों  को  जिनके  पास  साधन  नहीं  संरक्षण  नहीं  दिया
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 जाता  है  क्या  आप  सभी  लोगों  के  प्रति  क्वनवद्ध  नहीं  आज़ादी  के  चालीस  बर्षों  के  बाद  भी
 सरकार  कोई  ऐसा  कानून  बनाते  में  असफल  क्यों  रही  है  ?  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रही  है
 इस  सम्बन्ध  में  संविधान  भी  मूक  दर्शक  बनकर  रह  गया  है  ।

 सारे  देश  में  सैकड़ों  रोजगार  कार्यालय  हैं  लेकित  यदि  कोई  बेरोजगार  नवयुवक  वहाँ  अपना  नाम

 दर्ज  कराने  जाता  है  तो  वह  वहां  अपना  नाम  भी  आसानी  से  दर्ज  नहीं  करा  पाता  ।  वहां  के  कर्मचारी
 उनसे  अपना  नाम  दर्ज  करामे  के  लिए  पैसे  माँगते  जिन  लोगों  की  पहुच  होती  है  वे  किसी  भी
 विभाग  अथवा  प्राईवेट  कार्यालय  भें  साक्षात्कार  हेतु  अपना  नाम  भिजवा  देते  हैं  लेकिन  जिन  लोगों  की

 पहुंच  नहीं  होती  अथवा  उनका  कोई  में  सहारा  देने  वाला  नहीं  होता  है  तो  उनको  रोजगार  कार्यालयों
 द्वारा  वुलाया  भी  नहीं  जाता  ।  आज  देश  में  ऐसी  स्थिति  नवयुवकों  और  महिलाओं  को  संरक्षण  महीं
 दिया  जाता  है  ।  जो  लोग  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  हैं  व ेभोजन  और  आश्रय  के  लिए  मारे-मारे
 फ़िर  रहे  श्रमिकों  के लिए  जो  कानून  बनाये  गये  हैं  वे किसी  भो  प्रकार  से  लाभदायक  सिद्ध  नहीं  हुए
 हैं  सच्चाई  तो  यह  है  कि  श्रम  मन््त्रालय  को  क्षमाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  इस  मंत्रालय  का  कोई
 महत्व  नहीं  है  क्योंकि  यह  श्रमिकों  की  ओर  कीई  ध्यान  नहीं  देता  है  अनेकों  कानून  बने  हुए  हैं  लेकिन
 हम  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  असफल  रहे  मैंस  जीवन  के  दुःखों  को  देखा  है  अभी  भी
 चाथ  बागानों  म॑  चाय  की  पत्ती  तोड़ने  वाले  श्रमिकों  को  सस्ते  राशन  के  बदले  में  30  पंसे  प्रतिदिन
 प्रति  व्यक्ति  दिए  जाते  हैं  ।  यदि  रोजगार  में  लगे  हुए  लोगों  का  यह  हाल  है  तो  बेरोजगार  लोगों  का
 क्या  हाल  होगा  ।

 हमने  जीवन  में  दुःक्ष  देखे  शायद  आपने  जीवन  में  दुःख  नहीं  देखे  इसलिए  आप  इस
 प्रकार  का  कान  नहीं  बताता  चाहते  प्रत्पेक  व्यक्ति  महसूस  करता  प्रत्येक  व्यक्ति  इसका  समर्थन
 करता  है  लेकिन  उनमें  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  का  साहस  नहीं  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  इसका  स्वागत
 करता  है  लेकिन  उनमें  इसका  समर्थन  करते  का  साहस  नहीं  हमारा  देश  एक  कल्याणकारी  देश  है  ।
 यदि  मैं  जनता  की  सेवा  करने  को  वचनबद्ध  तो  महीदया  सरकार  के  लिए  इस  प्रकार  का  कानून
 बनाने  के  लिए  यह  उपयुक्त  समय  है  और  साथ  ही  साथ  यह  देखने  का  भी  सरकार  के  लिए  उचित
 समय  है  कि  न  केवल  उसे  संसद  में  पारित  कराया  जाए  बल्कि  उसे  ठीक  प्रकार  से  कार्यान्वित  भी
 करवाया  आये  ।  यदि  आप  हजारों  कानून  बना  लेते  हैं  और  यदि  आप  उनकी  कार्यान्वित  नहीं  करते  हैं
 तो  कया  अभिप्राय  है  ?

 अब  देश  की  जनता  को  कानूनों  में  विश्वास  नहीं  रहा  है  ।  यहां  तक  कि  मांन्बाप  अपने  बच्चों
 को  विद्यालयों  में  नहीं  भेजते  हैं  क्योंकि  वे  उन  सिक्षित  लड़के  तशथ्ा  खडक़ियों  के  बारे  में  जानते  हैं  जो

 अपनी  शिक्षा  पूरी  करके  विश्वविद्यालय  तथा  महाविद्यालयों  से  निकले  हैं  ओर  छिन्हें  रोजगार  नहीं
 मिलता  यहां  तक  कि  एक  सिक्षित  व्यक्ति  को  एक  दिम  के  लिए  भी  सेज़गार  नहों  मिलता  है  ।
 तब  अशिक्षित  व्यक्ति  के  बारे  में  तो  कहने  ही  क्या  ।  दसलिए  लाथओं  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  हितों  को
 देखने  का  यह  उचित  समय  च्रूकि  सरकार  ने  जमता  से  वायदा  किसा  है  हसलिए  कबजोर  वर्म  भर

 के  बेरोजगार  वर्ग  के  लिए  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाना  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ताकि

 सम्पूर्ण  देश  प्रगति  कर  अन्यथा  देश  उन्नति  नहीं  कर  सकता  ।

 मैं  दिल  से  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  जापको  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं
 कि  आपने  मुझे  ब।लने  का  खमय  दिया
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 श्री  सोमनाथ  रथ  सभापति  श्री  बनात  ब्राला  जी  का  यह  विधेयक
 बेशोजमारो ंके  केवल  एक  वर्ण  के  सम्बन्ध  में  ही  है  ।  इस  विध  यक  के  झण्ड  3  में  यह्  उल्लेख  किया
 गया  है  कि  सरकार  प्रत्येक  मागरिक  जिसने  18  वर्ष  की  आयु  परी  करलो  है  और  जिसने  अपनी  आयु
 अछताओं  और  क्षमता  के  अनसार  रोजगार  के  लिए  रोजगार  कार्यालग  में  अपना  पंजीक  रण  करा  लिया

 इस  विध  यक  में  उन  अद्ध  शिक्षित  और  शिक्षित  लोगों  के  बारे  में  विचार  किया  गया  है
 जिन्होंने अपन  नाम्र  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  करा  लिये  लेकिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  म॑  अपेक्षाकृत  अधिक

 है  जहां  लोग  रोजगार  कार्यालयों  म  अपने  नाम  पंजीकृत  नहीं  करा  सकते  हैं  ।

 रोजगार  कार्यालयों  में  भी  एक  भोर  जहां  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति  नाम  पंजीकृत  नहीं
 कराते  हैं  वहां  दूसरी  ओर  लोग  दो  या  तीन  रोजगार  कार्यालयों  में  अपने  नाम  पंजीकृत  कराते  है  ।
 इन  रोजगार  कार्यालथों  से  उपलब्ध  बेरोजगार  व्यक्तियों  से  संबंधित  आऑकडों  को  बेरोजगारी  की  मात्रा
 का  मृत्यांकन  कराने  अथवा  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  विश्वसनीय  सूचकांक के

 रूप  में  नहीं  लिया  जा  सकता

 आबादी  विकास  और  रोजगार  एक  दूसरे  से  पूर्णतः  संबंधित  विकास  से  लोगों  का
 स्तर  बढ़ता  है  और  उनभ  छोटे  परिवार  को  भावना  पैदा  होती  दूसरी  ओर  यह  भी  तर्वा  दिया
 गया  है  कि  हससे  जनता  की  जन्म  दर  में  बद्धि  हो  सकती  क्योंकि  विकास  से  जनता  को  बड़े  परिवारों
 का  पालन-पोषण  करमे  के  लिए  अधिक  साधन  उपलब्ध  होंते  इर्ममें  से  जो  भी  दृष्टिकोण  सही  हो
 इस  बात  को  मानते  से  कोई  इंकार  नहीं  करता  है  कि  किसी  भी  देश  के  लिए  तीव्र  विकास  अत्यन्त
 आवश्यक  है  चाट़े  उसमें  बढ़ती  हुई  आबादी  की  समस्या  हो  अथवा  न  कृषि  फार्मों  तथा  कारखानों
 में  अत्यधिक  विकास  संबंधी  गतिधि४घियों  से  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  लोगों  को  ज॑से-जंसे  रोजगार
 उपलब्ध  होते  विकास  अपनी  निरन्तरता  तथा  गति  को  बरकरार  रखता  वंसे-वंसे  लोग  यह
 महसूस  क-ते  हैं  कि  वे  जितना  अधिक  काम  करेंगे  उतना  ही  अधिक  वे  कमायेंगे  ।  इससे  अधिक  काम
 करने  तथा  अधिक  कमाने  की  प्रवत्ति  बढ़ती  है  जिससे  वे  अपना  ज्यादा  से  ज्यादा  समय  काम  में  लगाते
 हैं  ।  इससे  जनसंख्या  की  वद्धिदर  वेः  संबंध  में  उनमें  घटाने  की  प्रवृत्ति  पैदा  होती  ज्यादा
 आमदनी  रो  बढ़े  परिवार  बनने  का  सिद्धान्त  केवल  विकास  के  प्रारम्भिक  चरण  जब  लोग  अपने
 जीवनयापन  के  लिए  आवश्यक  कमाई  करने  के  लिए  साधन  ढू  ढना  शुरू  करते  सही  प्रतीत  होता  है  ।
 यह  ज्यादा  से  ज्यादा  एक  अस्थायी  चरण  हो  सकता  है  और  इस  बदलती  हुई  स्थिति  का  उन  लोगों

 ही  मनोवंज्ञानिक  प्रभाव  पडता  है  जो  अपने  परिवारों  में  बढ़ते  हुए  सदस्यों  का  भरण-पोषण  करने
 के  लिए  कमाना  अच्छा  समझते  हैं  ।

 अब  मैं  विध यक  को  सेता  यह  मेरी  पक्की  राय  है  कि  रोजगार  भत्ता  देने  से
 किसी  भी  द्विशा  में  राष्ट्र  के  विकास  में  सहायता  नहीं  मैं  कनाडा  गया  था  जहां  लोगों  को
 बेरोजगारी  भत्ता  विया  जाता  मैंने  यह  भी  देखा  है  कि  वहां  इसका  लोगों  पर  क्या  बुरा  प्रभाव  पडा

 है  ।  इस  भत्ते  के  परिणामस्वरूप  ज्षनता  का  एक  बर्ग  आलसी  हो  गया  वे  शराब  पीने  तथा
 नशीली

 वस्तुओं  का  सेवन  करने  के  आदी  हो  गये  हमारे  देश  में  गरीबी  को  समाप्त  करना  आवश्यक
 20  सूत्री  आथिक  कार्यक्रम  में  गरीबी  को  समाप्त  क्री  जो  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  उन्हें

 ईमानदारी
 से  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेअधिक  से  अधिक  लोगों  को

 रोजगार  मिल  सके  ।
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 सोमनाथ

 अब  उदाहरण  के  लिए  कम  ब्याज  पर  शिक्षित  बेरोजगारों  को  दिये  गये  ऋणों  को  ही
 ले  दसवीं  पास  व्यक्तियों  को  6000  रुपये  तक  और  स्नातकों  को  25,000  रुपये  तक  ऋण
 मिलता  कम  ब्याज  पर  इन  कणों  से  उन्हें  स्वतः  रोजगार  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलती  है
 इससे  उद्योगों  के  विकास  और  फलने-फूलने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  की  बजाय  यदि  आप  उन्हें  अनुदान  या  रोजगार  भत्ता  देते  हैं  तो  यह
 भी  हो  सकता  है  कि  वे  बिल्कुल  काम  नहीं  करें  ।  लोग  खेतों  तथा  कारखानों  में  काम  नहों  करना  चाहेंगे
 और  लोगों  की  ओर  से  भी  काम  करने  तथा  कमाने  के  संबंध  में  कोई  उत्साह  नहीं  दिखाया  जायेगा  ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  भत्ता  देने  की  बजाय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  शिक्षित  हों  और  वेरोजगार
 हों  उन्हें  कम  ब्याज  १र  केवल  ऋण  ही  दिये  जाने  चाहिए  |  लेकिन  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  ऋण
 केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  दिया  गया  है  जो  बेरोजगार  हों  तथा  वास्तव  में  गरीब  हों  ।  ये  ऋण  धनी

 तयों  को  नहीं  दिये  जाने  चाहिए  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कहता  बयोंकि  यह  देखने  में  आया  है  कि

 कभी-कभी  धनाड्य  व्यक्ति  ऐसे  ऋण  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  कर  लेते  हैं  ओर  वे  उन्हें  अपने
 धों  में  उपयोग  कर  लेते  हैं  ।  इस  प्रकार  वे  बेरोजगार  व्यक्तियों  द्वारा  ऐसे  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए

 कोई  ग  जाइश  नहीं  छोड़ते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  मैं  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कृषि  मजदूरों  के  बारे  में  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 आप  यह  जानती  हैं  कि  हमारे  देश  में  30  करोड़  भजदूर  हैं  और  उनमें  से  केवल  3  करोड़
 संगठित  क्षेत्र  में  शेष  27  करोड  मजदूर  असंगठित  क्षेत्र  में  इसी  कारण  से  हमारे  प्रधांन  मंत्री  ने
 भी  अपने  वजट  भाषण  में  ठीक  ही  कहा  है  कि  हमें  यह  देखने  के  लिए  एक  आयोग  गठित  करना  चाहिए
 कि  इन  मजदूरों  की  किस  तरह  से  अधिक  से  अधिक  सहायता  की  जा  सक्रती  है  अथवा  उनकी  स्थिति
 को  सुधारा  जा  सकता

 प्रत्येक  राज्य  में  न्यूनतम  मजदूरी  अलग-अलग  है  ।  यह  तमिलनाडु  में  8  रुपये  है  जबकि  केरल
 में  यह  20  रुपये  से  भी  अधिक  है  |  मेरा  सुझाव  है  कि  श्रम  मंत्री  को  अन्य  राज्यों  के  मंत्रियों  से  कृषि

 मजदूरों  ओर  अन्य  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजदू  री  कम  से  कम  10  रुपये  निर्धारित  करने  के  लिए  कहना
 विभिन्न  राज्यों  में  प्रचलित  हालातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  मजदूरी  अधिक  भी  हो

 इस  तरीके  से  आप  उनकी  सहायता  कर  सकते  लेकिन  इस  विधेयक  में  केवल  सरकारी
 रोजगांर  या  सरकारी  उपक्रमों  में  रोजगार  के  बारे  में  बताया  गया  यद्यपि  सरकारी  उपक्रम  भी
 उम्मीदवारों  के  नाम  भेजने  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  की  सहायता  लेते  हैं  लेकिन  गेर-सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  जो  व्यक्ति  गर-सरकारी  उपक्रमों  में  कार्य  कर  रहे  वे
 गार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  रोजगार  प्राप्त  नहीं  करते  उन्हें  भी  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए
 रोजगार  कार्यालयों  में  अपने  नामों  का  पंजीकरण  कराना  पड़ेगा  ।  लोग  सरकारी  नोकरी  या  सरकारी
 उपक्रमों  की  नौकरी  को  प्राथमिकता  देते  क्योंकि  उनमें  नौकरी  की  सुरक्षा  होती  है  ।

 हमें  सभी  क्षेत्रों  में  रोजगार  सुविधा  पर  विचार  करना  बाहिए  और  मैं  यह्  आशा  करता  हृ
 कि  इस  मामले  पर  व्यापक  परिप्र  क्ष्य  में  विचार  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधेयक  लाया

 242



 .
 1909  बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक जाय

 पथ  a श्री

 ने
 के

 सामते
 जो

 विचार  रखा  है  बढ़त  अच्छा  है श्री  बनातवाला  जी  ने
 सभा

 के
 सामते  जो

 विचार  रखा  है  वह  बहुत  अच्छा  है  कि  बेरोजगार  व्यक्तियों
 के  नाम  रोजगार  कार्यालय  में  पंजीकृत  होते  चाहिए  लेकिन  इससे  समस्या  का  समाध  न  नहीं  हो  सकता
 मैं  यह  दुहराता  हूं  कि  इस  समस्या  का  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  तभी  हो  सकता  जब
 हम  जनसंख्या  की  समस्या  और  मजदूर  रोजगार  समस्या  पर  ठीक  प्रकार  से  विचार

 विकास  और  रोजगार  एक  दूसरे  से  संबंधित  हैं  ।

 मैं  एक  बार  फिर  से  श्रम  मंत्री  महोदय  से  जोर  देकर  उन  तीन  मुद्दों  के  बारे  में  कहना  चाहता
 जिन्हें  श्रम  विभाग  ने  उठाया  है  और  वे  तीन  मुद्दे  हैं  बाल  न्यूनतम  मजदूरी  और  कृषि  तथा

 अन्य  क्षेत्रों  का  असंगठित  क्षेत्र  तथा  ये  सभी  कार्यान्वित  होने  इन  तीनों  पहलुओं  पर  ईमानदारी
 से  विचार  किया  जाना  जिससे  इस  समस्या  का  अधिक  से  अधिक  सीमा  तक  समाधान  किया
 जा  सके  |

 कमारी  ममता  बनर्जी  :  सभापति  आज  देश  में  यदि  कोई  प्रोब्लनम  सबसे
 ज्यादा  उग्र  रूप  धारण  किये  हुए  है  तो  वह  बेरोजगारी  की  समस्या  ही  यह  ठीक  है  कि  हमारे  देश

 रे
 मे

 शा देश  ने  आजादी  प्र.प्त  होने  के  बाद  हर  क्षेत्र  में  बहुत  तरक्की  की  जिसका  श्रेय  हमा
 प्रधानमंत्री  पण्डित  जवाहर  लाल  लाल  बहादुर  शास्त्री  को  जाता  उनके  लीडरशिप  में
 देश  दिन  दूनी  रात  चौगुनी  तरक्की  करता  गया  और  1984  के  जब  से  श्री  राजीव  जी  के  पास
 सत्ता  आयी  निस्संदेहू  इस  देश  में  गरोबों  के  हित  में  बहुत  से  कार्यक्रम  नया  बीससूत्रीय
 क्रम  चलाया  देश  में  नये  फटिलाइजर  के  कारखाने  नई  इन्डस्ट्रियल  पौलिसी  बनाई

 सैल्फ  एम्पलायमैंट  प्रोग्राम  जैसे  अनेक

 कार्यक्रम  आरम्भ  किए  फिर  भी  हमें  देश  से  बेरोजगारी  को  दूर  करने  को  दिशा  मे  ज्यादा  ध्यान
 देना  पड़ेगा  बयोंकि  वही  सबसे  बड़ी  आज  हमारे  सामने  प्रौब्लम  है  इसमें  किसी  परर्टी  पोलिटिक्स

 का  प्रश्न  नहीं  बल्कि  यह  एक  कौमन  प्रौब्लम  है  और  इसे  हमें  पार्टी  पोलिटिक्स  से  ऊपर  उठ  कर  हल
 करना  इस  प्रोब्लम  के  बढ़ने  के  कारण  देश  के  यूथ्स  में  फ्र्टेशन  बढ़ता  जा  रहा  वंसे  हमारे

 देश  में  इन्डस्ट्रीज  की  कमी  नहीं  देश  में  अनेक  प्रौजेक्ट  भी  बेकिंग  सैक्टर  भी  पब्लिक

 अण्डरटेकिग्स  भी  फिर  भी  मेरा  विचार  है  कि  इस  समस्या  को  अकेले  सरकार  के  स्तर  पर  हल
 नहीं  किया  ज्ञा  सकता  ।  आज  हम  सबको  मिलकर  इस  समस्या  को  हल  करना  होगा  ।  आये  दिन  हाउस

 हमारा

 में  इस  समस्या  की  चर्बा  होती  रहती

 मैं  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  का  उदाहरण  देना  चाहती  उन्होंने  कहा  था  विशाल

 जनसंख्या  तथा  उसके  विभिन्न  समुदायों  के  किसी  वर्ग  को  यह  महसूस  नहीं  करना  चाहिए  कि  उसको

 तरफ  सरकार  का  कोई  ध्यान  नहीं  उनका  अनदेखा  करना  सामूहिक  हानि  हैਂ

 इस  प्रोब्लम  से  लड़ने  के  लिए  हम  सब  को  एकसाथ  मिलकर  आगे
 आना  चाहिए

 और  अपना  सहयोग  देना  चाहिए  ।।  यहां  कुछ  मैम्बस  की  ओर  से  बेरोजगारी  भत्ता  दिये  जाने  का

 सुझाव  दिया  मैं  उससे  सहमत  नहीं  हूं  ब्योंकि  हम  कुछ  समय  के  लिए  अगर  किसी  को  यह  भत्ता
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 कल्कि  जा  ——

 ममता  ब्रन्जी भी
 भी  दें  तो  भी  उससे  यह  समस्या  हल  होते  वाली  नहीं  एक  दो  एक

 दो  स'ल  यदि  किसी  को  बेरोजगारी  भत्ता  मिल  भी  गया  तो  भी  उसे  नौकरी  तो  नहीं  कोई
 काम  नहीं  मिलिगगਂ  और  इस  तरह  उंसकी  बेरोजगारी  बमी  रहेगी  ।  वैसे  तो  हमने  देश  में  नई

 एजकेशन  पैलिसी  आरम्भ  को  परन्तु  अ  भी  तक  हमारे  देश  में  जौब  औरियेन्टिड  एजूबे  शन  i

 जब  तक  जौब  ओरिटेन्टिड  एजुकेशन  नहीं  होगी  तब  तक  हमारे  देश  में  य
 विकराल  रूप  घारण  करती  आज  हमारे  देश  भें  लगभग  दो  करोड़  एनकेटिड  अन्एम्फ्लाय

 एक  अनुमान  के  विभिन्न  एम्पलायमैंस्ट  एक्सचेंजिज  में  दर्ज  इसके  अलावा

 एजूकेटिड  अन्एम्पलाइड  यूथ्य  की  संख्या  काफी  ज्यादा  वे  तो  पढ़  लिखें  भी  नहीं  इनके
 तावा  भी  कछ  यूथध्य  देण  में  जिन्होंते  अपना  रजिस्ट्रेशन  भी  नहीं  कराया  होगा  ।  देश  मे  एक

 सेक्टर  भी  है  ।  सरकार  को  इनकी  ओर  अधिक  से  अधिक  ध्यान  देना  इस

 क्रो  हल  करने  की  दिशा  गें  सरकार  को  सबसे  पहला  कदम  जौबव  ओस्यिन्टिड  एजूकशन  की

 पौलिसी  बनाकर  बडाना  होगा  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  ए  क्राइमिवः  क्वालिफिकेशन्स  प्राप्त

 बी  इंजीनियरी  या  डाक्टर  की  डिब्री  प्राप्त  करओ  बहुत  से  यूथ्स  अपने  घर  मे  बंठ  जाते
 और  उनकी  एम्पल।यमेंट  का  हमारे  पास  कोई  बन्दोबस्त  नहीं  है  ।  आज  यह  समस्या  इतनी  बड़ी  हो

 गयी  है  कि  किसी  एक  संस्था  या  पार्टी  या सरकार  अकेले  ही  उसे  हल  नहों  कर  सकती  ।  इसलिए
 हि

 |
 मंत्री  जी जौब  ओर्यिन्टिड  एजूफेशन  की  दिशा  में  गम्भीरता  से  विचार  करें  और  आफ्टर
 या  एकार्डमिक  लिफिकेशन  प्राप्त  करने  के  बाद  हर  यूथ  कगो  जौब  प्रोवाइड  करत  की  जिम्मेदारी हुई
 सरकार  को  अपने  ऊपर  लनी  चाहिए  ।

 ०
 दूसरा  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहती  हूं

 कि  सभी  विग  इन्डस्ट्रीज  में  अरप्रन्टिसशिप  कम्पलसरी
 होनी  चाहिए  ।  उनमें  टंक्निकल  प्रौब्लम्स  ज्यादा  होती  है  और

 इस  कारण  उनमे  अप्वाइटमंट्स  में  भी

 परेशानी  होती  है  बड़ी  इन्डस्ट्रीज  ५  थअप्रैटिसिज  को  एब्जौंव॑  करने  की  पद्धति  अपनाई
 जाएगी  तो  फिर  टेक्निकल  प्रौव्लम्स  भी  कम  होंगी  ।  आज  क्या  होता  है  कि  बड़ी  इन्डस्ट्रीज  में  दो-तीन
 या  अधिक  से  अधिक  6  महीने  के  लिए  अप्रैस्टिस  रख़  लिए  जाते  उनको  2(0-300  रुपये
 वार  तनख्वाह  |  है  परन्तु  बाद  में  उनको  हटा  दिया  जाता  उनको  नौकरी  नहीं  मिलती  इस
 तरह  जहां  उनकी  ट्रेन  हो  जाती  दूसरी  तरफ  बेरोजगारी  समस्या  वैसी  को  बसी  बनी  रहती

 हमे  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  सभी  बढ़ी  इन्डस्ट्रीज  में  अप्रेन्द्रसिज  को  एब्जोर्व  कर  लिया

 हमारे  देश  में  नेच  रल  शिसोर्सेज  की  भी  कमी  नहों  है  परग्तु  हम  उनका  सम्चित  सीमा  तक
 गीहन  नहीं  कर  पाये  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  इसके  लिए  हमें  अपने

 आदि  प्रोग्राम्स  को  मजबती  से  लाग  करना  मं  ै  जी  आप
 जरा  सुनिये  ।

 हमने  देखा  है  कि  कई  स्टेटस  में  इम  प्रोग्राम्स  का  प्र  पर  इम्लीमैंटेशन  नहों  हो  रहा
 केन्द्रीय  सरकार  को  तरफ  से  इन  कायक्रमों  के  लिए  जितना  रुपया  दिया  जाता  है  रूरल  ढोस
 सृत्री  कार्यक्रम  आदि  के  वह  इन  कायंत्रमों  के  लिए  प्रयोग  मे  न  उस  पँसे  का  दुरुपयोग
 होता  है  ।  जिन  गरीब  लोगों  की  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  हमने  पैसा  दिया  उन  तक  न  पहुच

 उस  पैसे  को  विचोजिए  या  बड़े  औफिशियल्स  खा  जाते  इस  तरह  गरीग्र  व्यक्ति  को  कोई  लाभ
 नहीं  पहुच्र॒  रहा  मेरा  निवेदन  है  कि  सरक्षार  को  इसके  लिए  एक  मौनिटरिंग  सल  का  गठन  करना
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 चाहिए  ताकि  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  दिये  जाने  वाले  पैसे  का  समचित  उपयोग  हमसे  कई
 कई  स्थानों  पर  देखा  है  कि  बीस  सूत्री  कार्य  क्रम  के  लिए  यहां  से  जो  रुपया  दिया  जाता  है  वह्  सही दशा  में  कैम  में  नहीं  लाया  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बमी  रहती  है  ।

 ने  लेण्डलेस  के  लिए  तो  का  प्रोग्राम  दिया  लेकिन
 एम्फ्लाइड  यूथ  के  लिए  वह  नहीं  मित्रप्ता  है  ।  गवनंमेंट  ने  अनएम्पलाइड  यूथ  के  लिए  20  हजार  रुपए
 केਂ  स्थान  पर  35  हजार  रुषया  सेल्फ़  एम्पल्ा  स्कीम  के  अन्तगंत  देना  स्वीकार  कर  लिया
 यह  ठीक  लेकिन  उन्नको  सेल्फ  एम्पसायमेंट  के  लिए  के  पास  जाना  पढ़ता  वहु
 आइइटीफ'ई  करता  बहां  पर  उसको  एक-डो  वर्ष  अऋदच्डेंटीफाई  करने  में  लगा  लिए  जाते  हैं  उसके
 बाद  दहां  से  उसको  वेक  में  भज  दिया  जाता  जिसको  एक्सपीरिएंस  नहीं  होता  है  कि  किस
 इन्डस्ट्री  कितना  रुपया  किस  परपज  के  लिए  दिया  वह  आदमी  रुपया  देता  जो

 हैं  उसको  रुपया  नहीं  दिया  जाता  है  और  उसको  बर्ष  चक्कर  लगबाने  के
 बोल  दिया  जात्ता  है  कि  पोटेश्यलिटी  नहों  बायविखटी  नहों  इस  तरह  से  लोगों  का  हरासमेंट

 हो  रहा  है  ।  सरकार  ने  तो  अनएम्पलाइड  यूथ  को  इसमी  बड़ी  सुविधा  अपना  रोजगार  चलाने  के  लिए
 लेकिन  बंक  आपके  उसमें  कोई  मदद  नहीं  कर  रहे  तो  कैसे  वे  लोम  अपने  पांव  पर  खड़े

 1.56  मू०  पृक
 सोमनाथ  रथ  पीठासीन  हुए  ।]

 आज  अनएम्पलाइड  यथ  फ्रस्टेड  हो  रही  है  क्योंकि  अनएम्प्लामेंट  प्रोब्लम  डे  बाई  डे  इन्क्रीज
 ह्ो  रही

 है  ।  एज्केटिड  लोनों  को  नौकरी  नहीं  मिलती  हमें  देखना  चाहिए  और  जो  ग्रोथ  रेट  उसको

 करद्रोल  करना  अनएम्पला  इमेंट  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कस्ट्रक्टिव  प्रोग्राम  होना  चाहिए  ।

 इसमें  अकेले  गैवनंमेंट  की  रेस्पासिविलटी  यह  मैं  नहीं  कहती  हूं  ।  इसमें  तो  हम  सब  कीਂ

 सिबिलिंटी  लेकिन  बैंक  को  भी  इसमें  मदद  करनी  चाहिए  ।  बेंक  इस  का  में  बिलकुल  मदद  नहीं
 कर  रहे  बंक  तो  यह  करते  हैं  कि

 5-5  साल  तक  यूथ  से  चक्कर  लगवाते  हैं  और  बाद  में  कहते
 हैं  कि  हम  तुमको  35  हजार  रुपया  दे  रहे  तुम  हमको  दो  हजार  रुपया  दे  दो  |  यदि  ऐसा  होगा  तो

 करोड़ों  जो  अनएम्पलाइड  यूथ  उनका  कसे  काम  चलेगा  ।

 सभापति  महोकय  मेरा  तो  इसमें  कहना  यह  है  कि  जो  अनएम्पलःइड  यूथ  जो  बेंक  से  रुपया

 श्न्ेकर  बिजनैस  करना  चाहते  हैं  उनको  आप  द्वेनिंग  दीजिए  ।  यदि  कोई  अनएम्फ्लाइड  यूथ  आई
 के  अस्तगंत  आकर  अपना  बिजर्मंस  करना  चाहता  तो  वंक्स  को  बोलिए  कि  वह  उसे  ट्र्ड  करे

 ओर  बिजनैस  को  रुपया  लेकिन  तीन-तीन  वष  तक  मत  घुमाइय  ।

 |
 अनुवाद

 ]

 भाषति  महोदय  :  ऐसा  लगता  है  कि  आपको  बेकों  से  एलर्जी  है  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जी  :  मुझे  बैंकों  से  कोई  एलर्जी  नहीं  है  लेकिन  बैंकों  को  लोगों

 से  सहयोग  करना  यह  शत  प्रतिशत  सही  आप  अपने  राज्य  में  भी  देख  सकते  हैं  ॥

 ]
 सभाषति  सिक  इंडस्ट्रीज  भी  बहुत  बड़ी  प्रोम्लम  जो  अनएम्पलायमेंट  बढ़  रहा  है

 उसके  लिए  ये  सिक  इंडस्ट्रीज  भी  बहुत  बड़ा  हैडेंक  1,19,000  इंडस्ट्रीज  सिक  इंडस्ट्री  के
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 ममता

 रूप  में  क्लोज्ड  इनके  अतिरिकत  और  कलोज  होने  वाली  इनमें  एक  करोड़  एम्पलाइड  व्यक्ति
 ञ  न  ०  6  a  अमन थे  ,  जो  अनएम्पलाइड  हो  गए  हैं  ।  इनका  भी  कुछ  कीजिए  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  सारी  सिक  इंडस्ट्रीज

 को  रिवाइव  नहीं  कर  सकते  टेक-ओव र  नहीं  कर  सकते  लेकिन  आप  छोड़  भी  नहीं  सकते  हैं  ।

 जब  किसी  आदमी  को  बुखार  होता  तो  उसे  मंडीसिन  दी  जाती  यदि  वह  एलोपेथिक  से  ठीक

 नहीं  होता  तो  उसे  होम्योपैथिक  मैडीसिन  दीजिए  ।  लकिन  आपको  मंडीसिन  तो  उसको  देनी  ही

 च।हिए  ।  अगर  उसे  मैडीसिन  नहीं  दी  तो  बंसे  काम  चलेगा  |  इसलिए  यह  सिक  इंडस्ट्रीज  भी

 एक  बहुत  बड़ी  प्राव्लम  आज  एक  करोड़  लेवर  जो  एम्लाइड  अब  अनएम्पलाइड  हो  गए
 उनको  कहां  नौकरी  दी  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  सेण्ट्रल  गवन॑मेंट  में  उनको  नौकरी  दी

 नहीं  जा  सकती  है  क्योंकि  रिक्रटमेंट  पर  बैन  लगा  यह  तो  गबवनंमेंट  की  पॉलिसी  इसके  ऊपर  तो

 छ  नहीं  बोलना  चाहती  इसी  के  लिए  आपको  सोचना  जो  इण्डस्ट्रीज  सिक  हो  रही मैं  क्
 उनके  लिये  मैनेजमेंट  ध्यान  देता  है  ।  मैनजमेंट  नौकरी  नहीं  देता  लेकिन  जो  वर्कर  काम  करता

 जिसका  रुपये  से  संसार  चलता  वह  अपनी  फैमिलो  मेंटेन  करता  वह  वर्कर  अभी  अनएम्पलायड

 है  ।  आज  कमट्री  में  एक  करोड़  वकंर  अनएम्पलायड  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  आप  सिक  इण्डस्ट्रीज
 को  तो  रिवाइव  नहीं  कर  सकते  हैं  लेकिन  आप  कोशिश  कीजिये  या  प्लान  बनाकर  उसे  मार्डर्नाइज

 कीजिए

 रब ह्वें  मालूम  है  कि  आर  का  बोर्ड  सट-अप  हो  लेकिन  वह  कब  चालू
 यह  हमें  मालूग  नहीं  क्या  पालियाबट  खत्म  होने  के  बाद  चालू  एक  इण्डस्ट्री को

 को  रिगइव  करने  के  लिये  हम  2  बर्ष  से  कोशिश  कर  रहे  लेकिन  हर  रोज  सुनते  हैं  कि  देख  रहे  हैं  ।
 देख  रहे  हैं  ।  हमारे  राजीव  जी  चाहते  हैं  कि  बहुत  अच्छे  तरीके  से  काम  होना  इसे
 आपको  देखना  चाहिए  ।  यह  हमारा  अकेले  का  प्राबलम  नहीं  प्रबलम  सबका  लेकिन  काम  थोड़ा
 ज-दी  से  जल्दी  होना  चाहिये  ।  एक  फाइल  एक  टेबिल  से  दूसरे  टेबिल  पर  जाने  के  लिये  6  महीने  लग
 जायेंगे  तो  एक  काम  के  लिये  5  बरस  लग  सकते  हैं  |  पालियामेंट  में  5  बरस  का  दाम  कया  है  ?

 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  जो  अन-एम्पलायमेंट  यूथ  को  काल  देता  वह  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज

 न्यूद्रली  काम  नहीं  करता  है  ।  अभी  सुप्रोम  कोर्ट  ने  एक  जजमेंट  दिया  है  कि  किप्ती  व्यक्ति  को
 लायमेंट  एक्सबेज  से  हो  लेना  कोई  जरूरी  नहीं  मैं  रिक्वेस्ट  करना  चाहती  हूं  कि  आप  दो
 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  कीजिये  एक  स्टेट  गवर्नमैंट  के  लिये  और  दूसरा  सैन्द्रल  गवरनं  मेंट  के  लिये  ।  स्टेट
 गवर्नं  ध्ट  के  लिये  स्टेट  का  एम्पंलायमेंट  एक्सचेंज  का  काम  कर  सकता  है  ओर  सेन््ट्रल  एम्पलायमेंट
 के  लिये  सेन्ट्रल  एम्पलायमेन्ट  एक्सचेंज  काम  कर  सकता  आज  पोजीशन  यह  है  कि  10  बषं  से
 काई  रजिस्टडं  हुआ  उसको  कोई  कॉल  नहीं  आता  लेकिन  जिसका  कार्ड  एक  वर्ष  पहले  रजिस्टर्ड
 हुआ  उसको  कॉल  आ  जाता  आज  ऐसा  हो  रहा  इस  तरह  से  बहुत  ज्यादा  डिस्क्रिमोशन

 कंद्री  में  हो  रहा  है  |  एम्पलायमेंट  एबसचेंज  में  गवर्नमेट  के  कण्ट्रोल  में  करते  लेकिन  वह
 ह  देश  के  लिये  और  अन-एम्पलायड  यूथ  के  लिये
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 हम  यह  भी  रिक्वेस्ट  करना  चाहते  हैं  कि आज  पोस्टल  आईर  फीस  अनए  सस््पलायड  यूथ  के  लिए
 बहुत  बड़ा  प्रबलम  रूरल

 बेल्य्  में  बहुत  गरीब  लोग  रहते  लेकिन  उनमें  ब  हुत  से
 टेलेन्टेड  होते  हैं  ।

 आज  अनएम्प  ायड
 यूथ  फीस  के  लिये  पोस्टल  आर्डर  नहीं  ले  सकता  हमारी  सरकार  गरीबों  के

 लिये  इतना  ध्यान  देती  काफी  काम  करती  है  लेकिन  पता  नहों  वह  अनएम्पलायड  यथ  के  लिये
 पोस्टल  आइंर  को  क्यों  नहीं  एबालिश  करती  ?  अगर  पोस्टल  आर्डर  फीस  एबालिश  हो  जायेगी  तो
 जो  टेलेन्टेड  लड़के  हैं  वह  एप्लाई  कर  सकते  आज  अगर  नोकरी  के  लिये  कोई  एप्लाई  भी  करे

 तो  उसको  और  25  रुपये  का  पोस्टल  आर्डर  फीस  के  लिये  लगाना  पड़ता  है  जिसको  वह  गरीब  नहीं
 कर  सकता  हम  रिक्वेस्ट  करना  चाहते  हैं  कि

 -  एशआलिश  दिस  पोस्टल  ग्रारर  फीस  इन  दी  इन्ट्रेस्ट
 आफ  दी  यूअर  पीपल  ।

 एक  चीज  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  डिग्तिटी  आफ  लेबर  भी  होना  चाहिये  ।  हमें  इस  तरह
 करना  चाहिये  जो  काम  मिलता  उसे  लेकिन  आज  यह  होता  है  कि  हम  यह  काम  नहीं ०५  ९,
 दह  काम  नहीं  करेंगे  ।  जो  काम  मिलता  उत्तकों  करना  चाहिये  ।  काम  कोई  बुरा  नहीं  होता  सब
 काम  अच्छा  होता  यह  तो  गांधी  जी  की  बात  मेरा  कहना  है  कि  डिग्निटी  आफ  लेबर  होना
 चाहिए  ।  जिसको  जो  काम  मिले  वह  करना  इस  तरह  की  फीलिंग  आज  होनी  चाहिये  ।

 हमारी  गवनेमैंट  ने  गरीबों  के  लिए  बहुत  प्रोग्राम  दिये  हैँ-आई०  आर०  डी०
 एम०  आर०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  लेकिन  इन  नये  प्रोग्रामों  से

 एम्पलायपैंट  प्राब्लम  तभी  सौल्व  होगी  जब  हम  इस  हाउस  से  यूनैनीमसली  कामन  प्रोब्लम  समझकर

 एक  साथ  काम  हमारी  आपकी  एक  साथ  फीलिंग  होगी  तो  काम  कर  सकते  अकेले  कोई
 भी  प्रोन्लम  सौल्व  नहीं  कर  सकते  ।

 हम  बनातवाला  साहब  से  रिक्वैस्ट  करेंगे  कि  बिल  ले  आना  बहुत  अच्छा  ६  टेशन  भी  बिल

 के  लिए  अच्छा  है  लेकिन  अगर  अन-एम्पलायड  के  लिए  दिल  से  दिल  से  सोचेगा  तो  बहुत
 अच्छा  होगा  ।  बिल  के  लिए  सिर्फ  भाषण  से  ही  कुछ  नहीं  होता  भाषण  दने  से  भाषण  ही  होता

 है  ।  प्रैक्टकल  फील्ड  में  आप  काम  करने  के  लिये  तंगार  और  हम  भी  तैयार  ऐसा  सोचना

 एम्पलायड  प्राब्लम  के  लिए  एक  साथ  काम  करना  जरूरी  यह  प्राब्लम  हमारी  अकेली  नहीं
 मारे  देश  की  सबसे  बडी  समस्या  इस  समस्या  के  लिए  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  श्री  राजीव हर  हे

 जी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  हम  लोग  भी  इस  प्राब्लम  को  साल्व  करने  की  कोशिश  करंगे

 ]

 उम  सबका  नवीन  भारत  में  विश्वास  हमें  इसमें  अपना  सहयोग  देना  हमारो

 हमें  अपनी  एकता  के  बारे  में  सोचना  हमारी  इच्छा  तथा

 सामान्य  हितों  के  लिए  हमारी  प्राथमिकताएं  भी  सामान्य  होनी

 एक  आवाज  होनी
 न  के है भावना  एक  ही  होनी

 भी  जंगा  रेड्डी  :  सभापति  श्री  बनातबाला  साहब  का  जो  बिल

 आया  उसका  में  समर्थन  करता  हूं  ।  रूलिंग  पार्टी
 के

 साथी  एक  तरफ  बेरोजगारी  दूर  करने  की

 बात  करते  हैं  तो  दूसरी  तरफ  उन्हीं  की  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  है  ।
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 20  सूत्री  25  सूत्री  कार्यक्रम  और  नई  दटः
 बढ़ा  दी  नई  ठेक्सटाइल  पालिसीं  के  कारण  20  लाख  मजदूर  जो  कि  हाथ  से  कंपंडा  बनाने  का
 काम  करते  वह  बेकार  हो  गंये  इसी  तरह  कपास  के  भाव  गिर  जाने  से  किसानों  की  रीढ़  की 3
 हड्डी  टुट  गई  गांव  खेतों  में  किसानों  के  साथ  काम  करने  वाले  जो  खेतिहर  मंजदूर  काम

 न  मिलन  के  कारण  बेकार  हो  गए  जिस  हिंसबं  से  हमांरी  आबादी  बढ़ती  जा
 रही  उस

 हिसाब  से  रोजगार  दिलाने  की  जो  योजन  एं  होनी  वह  हमारे  पास  नहीं  नई  टेक्सटाइलं
 पालिसी  और  नई  एजुकेशन  पालिसी  के  कारण  बेरोजगारों  की  संरूर्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  आजादी
 मिलने  के  बाद  हर  आदमी  यही  सोचता  था  कि  उसे  काम  सुख  से  जीवन  व्यतीत  करेगा

 खाते  की  भर-पेट  भोजन  मिलेगा  ।  लेकिन  उर्तेकी  आशौओं  पर  पानी  फिर  गया  ।

 इससे  पूर्व  हम  खादी  ग्राभोद्योग  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इसे

 पहल  परं  काफी  प्रकाश  डाला  ।  मैँ  तों  इतना  ही  कहना  चहिंगा  कि  भौरीਂ  संख्या  में  गांवों  से  लोग

 शहरों  की  तरफ  आ  रहे  हैं  ।  बसे  तो  आंप  गांव  के  विंकस  पर  कोफी  पैसां  खर्च  कर  रहें  गांवों  में

 लोगों  को  कर्जा  दिला  रहे  कार्यक्रम  चला  रहें

 लेकिन  उसका  पूरा  फायदा  गांव  के  गरोब॑  आदमियों  को  नहीं  मिल  पा  रह  है  ।  यही  कारण  है

 कि  शहरों  की  तरफ  लोग  भाग  रहे  आपको  इसे  विषय  पर  गम्भीरतापूषंक  विचार  करना  चाहिए  ।

 में  आज  सड़कें  और  पीने  के  पानी  की  अच्छों  व्यवस्था  यही  कारण  है

 कि  वहां  पर  काम  मिल  जाता  है  जिससे  लोग  शहरों  की  तरफ  आते  गांवों  के  लोगों  को  काम
 देते  के  लिए  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  आप  छोटे-छोट  घरेल  उद्योग  गांवों  में  खौलें  ।  जो  चीजें  छोटे-छोटे

 उद्योगों  में  बन  सकती  हैं  वह  त्रीजें  बड़-बड़  उद्योगीं  में  नहीं  वनायी  जानी  चाहिए  ।  जैसे  कि  माचिस
 को  हम  में  बना  सकते  घरेलू  उद्योगों  में  बता  सकते  अगर  बड़ी  मशीनों  से  उसको  बनाते
 हैं.ती  हाथ  से  बनी  हुई  चीज  ओर  मशीन  से  बनी  हुई  बीज  में  कुछ  फर्क  होता  हाथ  से  बनी  हुई  चीज
 का  भाव  भी  क॒छ  ज्यादा  होगा  |  फिर  भी  हम  बेरोजग  री  दूर  करने  के  लिए  कुछ  ऐसी  कुछ

 वस्तुएं  गावों  के  उद्योगों  के  घरेलू  उद्योगों  के  लिए  रिजर्व  उसी  में  हमको  उसे
 बताना  चाहिए  ताकि  एम्पलायमैंट  को  बढ़ा  सकें  ।  लेकिन  हमारी  इंडस्ट्रियल  पालिसी  के  कारण

 गीकरण  पालिसी  के  कारण  से  हमारे  गांवों  में  रहने  वालों  की  बेरोजग।री  बढ़ती  जा  रही
 है  ओर  शट्रों  में  उसी  के  कारण  से  वाटर  हवा  का  पौल्यूशन  हो  रहा  यह  सब  इन्हीं
 कारखानों  की  वजह

 से
 हो  रहा  इन्द्रों  कारखानों  की  वजह  से  हम  रोजाना  सुनते  आ  रहे  हैं  कि

 बेरोजग।री  बढ़ती  जा  रही  है  और  सारा  वातावरण  द्षित  हो  रहा  इसलिए  हमको  इस  बारे  में

 कुछ  सोचना  होगा  ।

 हैं  जिनके  लिए  पढ़ने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  और  वे  पढ़े  लिखे  नहीं  हैं  ।  उनके  बारे  में  हम  सोांचतें
 नहों  है  ।  लिए  केवल  लेबर  मजदूरी  का  काम  रह  जाता  लेबर  के  नए  सिंचाई  का
 प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।  सिंचाई  का  प्रबन्ध  करने  से  हम  बहुत  सा  एम्पलायमेंट  अपने  आप  दे  सकते
 हर  हाथ  के  लिए  काम  दिला  सेकर्ते  मगरं  आंज  हमारे  जितने  भी  नवयुव्क॑  २जिस्ट्रेशन॑  कराए  हैं  ।
 वे  मैट्रिकुलेशन  प  से  होने  के  बाद  या  करने  के  लॉयंमेंट  एवसैंचेगज  मैं  अपनी  रजिस्ट्र
 शन  कराते  उसी  एम्पालायमेंट  एंक्सेचेन्जं  की  »ो  की  नौकरी  पोॉकर  संफेंद  कपड़े  पहन
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 कर  चार  घंटे  काम  करके  30  दिन  में  12  13  सौ  रुपये  जेब  में  रख  कर  ले  जाते  हैं  और  अपना
 जीवन  सुख्र  से  बिताते  हैं  ।  ऐसे  लोगों  की  संरुग्रा  निरन्तर  बढ़  रही  इसको  हमें  कम  करना  चाहिए

 ्॒गर  हम  उन्हीं  लोगों  से  डरते  हैं

 अभी  ममता  जी  ने  डिगनिफाइड  लेबर  की  ब'त  घतायी  मेद्रिकुलेशन  पास  बाबू  के
 सवायय  ओर  कोई  काम  नहीं  करते  ।  कारखानों  में  काम  करने  की  इच्छा  नहीं  कारखाने  में

 काम  करने  से  कपड़े  काले  होते  हर  एक  आदमी  सफेद  कागज  पर  लकीरें  खींच  कर  या  लिख  कर
 पैसा  कमाने  की  कोशिश  भें  हमारी  शिक्षा  भी  उसी  तरह  की  शिक्षा  देती  है  ।  इसलिए  शिक्षानीति
 को  भी  बदलना  40  साल  के  बाद  भी  अगर  शिक्षा  नीति  नहीं  बदली  और  उसी  प्रकार  की
 का  शिक्षा  देते  रहे  तो  उससे  व्हाइट  कलर  बाबूओं  की  संध्या  ज्यादा  देखने  को  मिलती  रहेगी  ।

 इसीलिए  हम  चाहते  हैं  बुनियादी  शिक्षा  में  तब्दील  होनी  काम  के  साथ
 शिक्षा  और  शिक्षा  के  साथ  काम-तभी  हम  बेरोजगारी  दूर  कर  सकेंगे  ।  बावुओं  के  काम  के  लिए  डिग्री
 लेने  वालों  की  संख्या  कम  कीजिए  ।  कुछ  लोग  इन्जीनिर्यारिग  पास॒  किए  हुए  होते  लेकिन  वह्
 अपनों  डिग्री  लकर  बाजारों  में  घमते  फिरते  मैं  उनसे  यही  पूछना  चाहता  हूं  कि  तुमने  सिविल
 इन्जी  नियरिंग  पास  की  तुम  अपना  कांट्रेक्ट  एलेक्ट्रानिक्स  वास  किए  अपना  टी०  वी०
 यार  नई  चीजें  तैयार  करो  ।  मैक॑निकल  कोई  कारखाना  लगाओ  ।  अगर  डाक्टर  भी  होता  है

 तो  सरकारी  नौकरी  की  तरफ  आता  है  ।  डाक्टर  गांवों  में  जाने  के  लिए  तंयार  नहीं  गांवों  में

 प्राइवेट  प्रैक्टिस  करने  के  लिए  त॑यार  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  उनको  बोलता  हुं  कि  आपने  डाक्टर  पास

 नहीं  शायद  सरक  री  हास्पीटल  में  नौकरी  इसलिए  करना  चाहते  हो  कि  चाहे  मरीज  मरे  या

 चिकित्सा  दो  या  न  अपनी  तन्ख्वाह  तो  महीने  ने  बाद  मिलततो  इसीलिए  सरकारी  नौकरी
 चाहते  हो  |  प्राइवेट  अस्पताल  अपना  खोलो  या  प्राइवेट  प्रैक्टिस  करो  तो  आप  को  जिम्मेदारी  लेनी

 दवा  देते  पेशेंट  को  देखते  समय  यह  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  रोगी  की  चिकित्सा  होगी
 तभी  दूसरा  रोगी  तुम्ह'रे  पास  आएगा  ।  तुम्हें  अपनी  पढ़ाई  के  ऊपर  आत्मविश्वास  नहीं  इसो  लिए
 गाँव  में  जाकर  काम  नहीं  करते  हो  ।  इस  प्रकार  आत्म-विश्वास  दिलाने  की  कोशिश  करर्न  चाहिए  ।

 शहरों  में  कई  डाक्ट्स  मिल  जाते  लेकिन  गांवों  में  10-20  किलोमीटर  जाने  के  बाद  भी  डाक्टर्स
 नही  मिल  पाते  ।  इसलिए  डाबटर्स  की  हमें  प्रोत्साहन  देना  10-5  गांवों  के  लिए  किसी  एक

 स्  यान  पर  चिकित्सा  स॒विधा  का  प्रबंध  करना  बेवल  शहरों  में  ही  हर  चीज  का  केन्द्रीयकरण

 गेता  चला  जाये  यह  बात  ठीक  नहीं  है  आज  के  पेपर्स  में  ही  हमने  पड़ा  हैदराबाद  के  बारे  में  कि

 वहाँ  पानी  नहीं  इसलिए  विजयवाड़ा  से  दो  रेलों  मं  पीते  का  पानी  लाकर  बाटा  जा  रह  तो

 शहर  इतने  क्यों  बढ़  गए  हैं  ?  इसलिए  कि  वहां  पर  इ०्डस्टियलिस्टस  ज्यादा  हो  गए  हमते  उनको

 लाटसेन्स  दिये  इसलिए  वहां  पर  आबादी  बढती  चली  लेकिन  जहां  पर  पानो  वहां

 पर  ये  हृष्डस्टीज  क्यों  नहीं  जातीं  हैं  ?  इसीलिए  किसान  पूछता  है  कि  जहाँ  पर  पानी  है  बहा  पर

 सझती  है  लेकिन  जहाँ  पर  पानी  है  वहां  पर  खेत  नहीं  जा  सकते  पानी  को  तो  खेतों
 ढ  आना  पड़ेगा  तभी  खेती  की  पैदावार  बढ़  सकती  है  भौर  लोगों  को  रोटी  मिल  सकती  है  ।

 लाकर  बाँट  रहे  हैं  लेकिव  जो  इण्डस्ट्रीज  हैं  उनको  ही  वहाँ  पानी  के  पास  क्यों  नहीं

 रों  में  केन्द्रीयकरण  होने  से  भी  बेरोजगारी  बढ़  रही  आज  हैदर'बाद  में  जो  पानी

 प्रबन्ध  करने  के  लिए  कहा  ज्ञाता  हैं  कि  900  करोड़  रुपमे  की  आवश्यकता

 एकड़  की  सिंचाई  की  व्यवस्था  करते  के  लिए  5  करोड़  की  रकम  का कप
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 सी०  जंगा

 प्रशन्ध करने  के  लिए  न  तो  यह  सरकार  तैयार  है  और  न  वह  सरकार  त॑  यार  कारण  यह  है  कि

 शहर  वाले  आंदोलन  करनके  रेलें  रोकते  हैं  बसेज  रोकते  बसेज  जलाते  हैं  इसीलिए  यह्  सरकार  भी

 उनके आगे  झुक  जाती  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  इस  प्रकार  की  योजनाओं  के  स्थान  पर  अपने
 चालीस  साल  के  अनभव  के  आधार  अच्छी  योजनाएं  तेयार  कीजिए  ताफि  इम  दे

 क्री  जा  सके  ।  इसके  लिए  आपको  विकेन्द्रीयकरण  करना  होगा  ।  जैसाकि  रंगाजी  ने  कहा  जितने

 भी  गांव
 में  हारीजंटल्स  भिन्न  भिन्न  प्रकार  के  जो  छोटे-छोटे  ध्ध  करन  वाल  बेकार  हो  गए

 हैं  ।  जेसे  लकड़ी  का  फर्नीचर  वगरह  बनाने  वाले  लोग  आज  बेकार  हो  गए  हैं  ,  बाटा  के  आ  जाने  से
 गांवों  में  जो  चप्पल  बनाने  वाले  वे  बेकार  हो  गए  ।  इसी  प्रकार  से  बड़ी-बडी  मिलें  आ  जाने  से
 जुलाहे

 और  है
 डलम  का  जो  धंधा  था  वह  भी  बेकार  हो  इसीलिए  मैं  कहता  कि  हमारी

 लिसी  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे  कि  बेरोजगारी  दर  हो  ।  हमने  कल  ही  जूट  के  संबंध  में पा
 पाभ  किया  है  कि  फर्टीलाइजर  और  सीमेंट  इण्डस्ट्री  में  जूट  पैजेजिग  का  इस्तेमाल  किया  ज

 लेकिन  फर्टीलाइजर  वाले  कहते  हैं  कि  प्ल!स्टिक  बेग्ज  इस्तेमाल  करने  से  सीनन्ट  को  बचत
 होती  इसलिए  हम  सीमेम्ट  के  लिए  प्लास्टिक  बेग्ज  का  इस्तेमाल  दूसरी

 ज  वाल  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने  चार-पाँच  सौ  करोड़  रुपया  इण्डस्ट्रियल  बंक
 है  ।  वह  हेम  किस  तरह  से  लोटा  इरालिए  उस  बिल  के  खिलाफ  वे  आंदोलन
 हैं  कि  प्लास्टिक  फैक्टरीज  में  बनने  वाले  बेंग्स  अगर  इस्तेमाल  नहीं  फैक्टरी
 मजदर  बेकार  हो  उन  मजदूरों  को  मदहे-नजर  रखते  हुए  हमने  लाइसेन्स
 चाहते  हैं  कि  लाइसेंस  देते  वक्त  हमकों  सोचना  हम  चार  सौ  बेरोजगारों  की  बेरो

 दर  करने  के  लिए  चार  हजार  बेरोजगार  और  बढ़ा  रहे  में  आपको  वारगल  का
 देना  चाहता  हैँ  वारंगल  जिले  में  लकड़ी  से  तागा  निकाल  कर  रेयन  फैक्ट्री  बनाई
 हजार  ऐकइ  जमीन  के  जंगल  दे  दिये  ।  चार  एकड़  की  जमीन  के  जंगल  काटन  से  कितनी  वेर

 गारी  इसका  इसका  अन्दाजा  आप  खुद  लगा  सकते  इससे  ब।रिश  कम  होगी  औ
 बारिश  नहीं  होगी  तो  पानी  कम  होने  के  कारण  किसानों  को  काम  नहीं  मिलेगा  ।  पानी
 खतों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  मजदूरी  नहीं  मिलिगी  ।  जब  मजदूरी  नहीं  मिलेगी  तो  बेरोजगारी
 बढ़ती  है  ।  इसलिए  हम  ऐसी  फेक्ट्री  बनाते  जिससे  चार  हजार  बेरोजगार  दूर  होते  मगर  अप्रत्यक्ष
 रूप  से  बेरोजगारों  की  संख्या  दुगगी  होती  इसलिए  इस  चीज  को  सोच  समझकर  प्लान  ब्नाना
 चाहिए  और  एमप्पलायमेन्ट  एक्सचेन्ज  के  द्वारा  ही  नियुक्तियां  होनी  चाहे  जितने  भी  सरकारी
 क्रमंचारी  हों  और  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  के  कमंचारी

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  है  कि  अगर  कम्पीटीशन  होता  तो  जो  हाल  बेः  लोग  होते  हैं  और
 जिनके  दस  साल  पहले  एम्पलायमेंट  एक्सचेन्ज  में  नाम  दर्ज  ये  लोग  उनके  साथ  कम्पीट  नहीं  कर
 साते  कारण  यह  कि  कल  की  म॑मोरी  और  दस  साल  पहले  की  मैमोरी  में  अन्तर  पड़  जाता
 कल  जो  पास  करके  आता  वह  जल्दी  पास  कर  लेते  हैं  ओर  जो  दस  साल  पहले  का  होता  हैਂ  वह
 भूल  जाता  इसलिए  उसको  नौकरी  मिलने  में  दिक्कत  पेश  आती  एक  बात  और  एम्पलायर
 अपने  लोगों  को  नौकरी  दिलाने  के  लिए  पेपर  में  एडबर्टिजमेंट  करते  कल  जो  पास  किया  उसका

 उसके  दोस्त  का  लड़का  या  कोई  साथी  का  लड़का  रहता  जो  कल  पास  पिया  है  उसको
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 तीन  दिन  के  बाद  एप्बाइंटमेंट  आ  जाता  लेकिन  जिसने  दस  साल  पहले  किया  उसको  नहीं
 मिलता  इसलिये  इस  व्यवस्था  को  दूर  करने  के  लिए  हमको  एम्पलायमे  एक्सचेन्ज  से  ही  लोगों
 को  लेना  चाहिये  ओर  ओपन-पेपर  में  एडवर्टिजमेंट  देने  से  लोगों  को  लेना  ठीक  नहीं  संविध/न  के
 अनूसार  मूलभूत  अधिकारों  में  काम  का  अधिकर  भी  सलिये  र

 को  जनता  के  लिए  ज्यादा
 से  ज्यादा  काम  के  अवसर  जुटाने  सरकार  को  बनातवाला  जी  के  बिल  को  स्वीकार  करना

 लेकिन  होता  यह  है
 कि  तमाम  लोग  कहते  हैं  कि  यह  बिल  देखने  में  अच्छा  मगर  खाने

 के  लिए  तैयार  नहीं  ऐसा  नहीं  होना  सरकार  को  इस  विल  का  समर्थन  करना  होगा
 ओर  इसे  पास  करना

 5.25  म०  प०

 महोदय  पीठासीम  हुए  ।]

 इतना  कहने  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 श्री  मनोज  पांडे  उपाध्यक्ष  माननीय  बनातबाला  जी  ने  जो  बिल  सदन
 में  पेश  किया  उसकी  जो  भावना  उस  भावना  के  साथ  मैं  अपने  आपको  जोड़ता  हूं  ।

 कुछ  एक  मुद्टों  विचारों  में  मतभेद  हो  सकते  लेकिन  मावना  एक  इस
 को  कहने  में  मझे  हर्ष  हो  रहा  मैंने  अपने  पूर्व  के  वक्ताओं  की  सारी  बातों  को  बड़े  ध्यान  से  सुना

 मेरे  विचार  से  सबसे  पहले  इस  बात  को  हमें  समझना  होगा  कि  हमारे  यहां  बेरोजगारी  बढ़ने  का
 कारण  कथा  इसकी  जड़  कहां  है  ।  जड़  तक  हम  नहीं  तता  और  तने  के  ऊपर  तक  हम  सोचते

 तौ  मैं  समझता  हूं
 कि  हम  गलत  दिशा  में  घले  जायेंगे  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  जो  है  वह  हमारी

 पापूलेशन  कन््ट्रोल  प्रोग्राम  की  है  और  इस  पर  हमें  गौर  करना  हम  हर  वर्ष  एक  आस्ट्रेलिया
 पैदा  कर  रहे  हैं  ।  इसमें  हम  लोगों  को  काफी  एचीजमेंट  भी  मिली  है  परन्तु  अशी  हमें  और  भी  बहुत
 दूर  तक  इसमें  काम  करने  की  आवश्यकता  अभी  जो  हमारी  हम  मेन  ग्रोथ  रेट  वह  2  परसेन्ट  है
 जबकि  आज  के  समय  में  इस  पापूलेशन  कन्द्रोल  प्रोग्राम  में  हमारी  जो  ग्रोथ  रेट  होनी  वह

 परसेन्ट  से  ज्यादा  नहीं  होनी  हमें  अभी  डेढ़  प्रतिशत  को  कमी  और  भी  करनी  है  और म्पे O'S
 इसथं  यदि  हमने  सफलता  हासिल  तो  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  का  समाधान  हम  कर  जिसके
 विषय  में  आज  हम  यहां  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 बेरोजगारी  में  दो  तरह  के  बेरोजगार  हैं  और  क््लासीफिकेशन  के  अनुसार  मैं  यह  वाहना
 चाहंगा  कि  एक  तो  वे  बेरोजगार  जो  देहातों  में  रहने  वाले  हैं  और  दूसरे  शहरों  में  रहने  वाले

 $  ।  750  मिलियन  आबादी  में  से  550  मिलियन  आवादी  देहातों  में  रहने  ब'ली

 3,  74  प्रतिशत  550  मिलियन  आबादी  को  बात  सबसे  पहले  की  जानी

 चा2ए  मेरी  नजर  में  ।  अर्बन  अनएम्पलायमेंट  की  जब  हम  बात  करते  तो  बहाँ  पर  हम  लोगों  में

 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  बना  दिए  हैं  ।  उसमें  रजिस्ट्रेशन  को  व्यवस्था
 है  ।

 जं  गी  लोग
 दैहातों

 से  भाते  हैं

 और  शहरों  के  जो  लोग  वे  रा  जस्ट्रेशन  करा  लेते  हैं  परस्तु  देहातों  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाल

 जो  लोग  हैं  उनको  रजिस्ट्रेशन  कराने  के  लिए  कितनी  दूर  जाना
 पड़

 ता  इस  पर  गौर  करना  होगा  ।

 वे  रजिस्ट्रेशन  नहीं  करा  पाते  हैं  भ्रौर  पर्व  वक्ता  ने  जो  मैं  उसका  समर्थन  करता  हू  ।  550
 जो  माननीय  मंत्री  र  लोगों  को  बताया  था  और

 मिलियन  आबादी  में  टोटल  लेवर  फ|स  है  |

 भारतवर्ष  के  लेवर  मंत्रालय  में  जो  फीगसं  उनके  अनुसार  टोटल  लेवर  फोर्स  340  मिलियन  है
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 मनोज  पांड  ]

 भारतंवषं  जिसमें  करोंब  296  मिलियन  लेवर  इम  तरह  से  एक  बहत  बडी  आबादी  एप्रीकल्चर
 लेबर  की  है  और  येही  वह  अनआर्गेनाइज्ड  सेंक्टर  जिसकी  चर्चा  बराबर  इस  माननीय  सदन  में
 हम  लोगों  ने  की  है  और  माननीय  प्रधानभंत्री  जी  को  मैं  बधाई  देना  चाह गा  कि  इसकी  अहमियत
 को  समझते  इस  बजट  में  एग्रीकल्चर  लेंबर॑पर  मिशन  कायम  किये  हैं  औ

 रूप  से  चर्चा  करने  का  मौका  एऐंक  बार  लोगों  को  मिला  है  और  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  आने  वाले
 में  हम  इस  एग्रीकल्चर  लेवर  के  विषधय  में  कोई  ठोस  वांत  लोगों  के  सामने  ले  हमारे

 र  इस  तरह  से  व्यापक

 20  सूत्री  कार्यक्रम  में  एनਂ  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०

 एस०  ए०  डी०  फीशरीज  के  के  बहुत  सारे  कार्यक्रम  और  प्रोग्राम  रख  कर  बहुत  दूर  तक  कोशिश
 की  गई  है  ओर  काफी  पैसा  इसके  लिए  दिया  गया  घनराशि  की  कमी  नहीं  है  और  बहुत  दूर  तक

 कोशिण  की  गई  है  भरत  सरकरर  द्वारा  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  कि  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो
 बेरोज़गारी  उस  पर  कुछ  काबू  पा

 हमारे  पास  जो  संसाधन  मौजूद  उनसे  हम  बेरोजगारी  को  पूरी  तरह  से  हल  नहीं
 कर  पायेंगे  क्योंकि  एक  तरफ  हम  तादाद  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  हम  बेरोजग;री  को  रोकन
 की  कोशिश  कर  रहे  पहले  हम  तादाद  को  कम्र  करें  और  पापूलेशन  को  कनद्रोल  करें  और  तब
 बेरोजगारी  को  कन्द्रोल  करने  के  लिए  पूरे  पूरे  रूप  में  अपने  आपको  सामने  लाकर  कोशिश  करें  |  इस

 समय  हमारे  विरोधी  पक्ष  के  लोग  नहीं  हैं  वरना  मैं  कुछ  कहना  चाह  रहा  इसमें  सबसे  बडी
 जोरी  हमारे  विरोधी  दलों  की  यह  राजनीतिक  बात  नहीं  है

 यह  एक  साम/जिक  बात  है  ।  इस  पापुलेशन
 कनन््ट्रोल  प्रोग्राम  को  1977,  1978  में  एक  बहुत  बड़ा  धक्का  लगा  ।  सामाजिक  रूप  से  इतना  बड़ा
 धक्का  था  कि  हम  बर्दाश्त  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  और  आने  वाले  बीस  वर्षो  तक  भी  न  कर  यह
 इतना  बड़ा  धक्का  इस  प्रोग्राम  के  अन्तगंत  लगा  ।  हम  पापुलेशन  कन्द्रोल  प्रोग्राम  के  बारे  में  बंठकर
 चर्चा  कर  हैं  और  कुछ  बात  कर  लेते  हैं  लेकिन  इसकी  अह।मयत  को  विरोधी  दलो  के  लोगों  न
 समझा  नहीं  है  ।  उनको  इस  चीज  को  समझना  होगा  क्योंकि  बेकारी  हुटान  की  बात  केबल  सरकार  ही
 नही  कर  सकती  भारत  सरकार  बिश्व  की  कोई  भों  सरकार  त्सकां  नहीं  कर  सकती  है
 जहाँ  कि  मार  सो  मिलियन  लोग  नोकरो  पान  के  लिए  अमेरिका  की  सरकार

 यु

 कन्ट्रीज  हों  जिनके  पास  संसाधन  मोजूद  कोई  भी  सरकार  कितना  भी  पैसा  ध्व्  कर  लेकित
 चार  सौ  मिलियन  लोगों  को  सरकार  नौकरी  नहीं  दे  सकती  ।  यह  बात  बिल्कुल  साफ  है  और  इसके
 लिये  सरकार  पर  दोषारोपण  करना  सिर्फ  एक  दृष्टिकोण  से  बात  करना  होगा  ।

 इसके  लिए  हमको  इस  बात  को  सतझना  होगा  कि  हम  पापुलेशन  वन्ट्रोल  प्रोग्राम  को  पहले
 लागू  करें  ।  इसके  साथ  ही  हम  बेंकार  लोगों  के  लिए  ऐसे  प्रोग्राम  लामू  करें  जिनसे  उन्हें  रोडगार
 मिले  ।  कि  हमने  शिक्षा  में  परिकतेस  किया  हम  वोकेशनेलाइजेशन  आफ  एजूकेशन  की  बात
 फरते  हम  शिक्षा  की  किस्रीं  न  किसी  रूप  में  नौकरी  से  जोड़ना  चाहते  इसके  लिए  व्यवस्था
 की  जा  रही  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  काफी  बड़ी  धनराशि  शिक्षा  के  लिए  खर्च  की  जा  ग्ही
 है  ।  नवोदय  विद्यालय  का  कसेप्ट  बना  है  ।

 हमने  बोकेश  लाइजेशन  आफ  एजकेशन  की  बात  कही  है  4  हम  लोगों  को  एज्केशन  के  साथ
 ट्रेनिंग भी  देने  जा  रहे

 इसके
 बारे  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  ट्रेनिंग  को  फंवद्रीज से
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 कान की

 हम  फैक्ट्रीज  ऐसे  ही  खोलते  यह  भी  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  सैलेवशन  आफ  रा  मेटीश्यिल

 के  आधार  पर  खोला  जाना  चाहिए  ।  ऐसी  जगठ़ीं  पर  खोला  जाना  चाहिए  जहाँ  पर  ज्यादातर  हा  मन
 रिसोसित्र  हों  ।  उनका  फंक्टरीज  में  इस्तेमाल  किया  जाना  चाहिए  ।

 हे

 जअकि  यह  चेप्टर  इतना  बड़ा  है  कि  इसमें  अगर  हम  एक  ही  चीज  अनएम्पलायमैंट  को  लेकर

 ही
 बात  करें  तो  वह'दूर  करना  मम्भेव  नहों  हो  इससे  बहुत  सारी  बातें  जुड़ी  हमारे  पास

 लैंसांधन  कितने  हमारी  योजनांयें  क्याਂ  हैं  हम  जनता  के  सामने  क्या  प्रोग्राम  लेकर  आए  हमारे
 फाइनेंशंयल  कंस्ट्रेट  क्या  क्या  ये  सारी  बातें  हैं  जिनको  लेकर  हमें  सोचना

 इयमें  एग्रीकल्चर  लेबर  की  बात  भी  आती  इसमें  स्किल्ड  और  अनस्किल्ड  लेबर  की  बात  भी
 आती  है|  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  तो  स्किल्ड  जेबर  होती  अनस्किल्ड  ही  होती  हमारे  जो  बीड़ी
 मजदूर  हैं  वे  भी  एग्रीकल्चर  मजदूर  बीड़ी  मजदूरों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  पिछले  दिनों  एक
 बिल  भी  लाये  थे  ।  उस  वक्त  बीडी  मजदूरों  के  विषय  में  चर्चा  की  गई  थी  ।

 हमारे  ग्रामीण  इलाकों  में  जो  मजदूर  काम  करते  वे  एग्रीकल्बर  मजदूर  वे
 सारे  के  सारे  खेतीहर  मजदूर  उनके  पास  ज़्ब  समय  बचता  है  तो  उसमें  वे  बीडी  बनाकर
 कुछ  कमाने  की  कोशिश  करते  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  बड़ी  विषमता  आप  जानते  हैं  कि  हमारे
 यहाँ  ड्राई  फामिग  भी  है  |  वेस्टलेंड  भी  उन  मजदूरों  को  अपनो  जीविका  के  लिए  कुछनन-कछ  काम

 और  इसलिए  ऐसी  जगहों  पर  हमारे  बीडी  मजदूर  होते  बिहार  में  भी  काफी  बीडी
 मज़दूर  हैं  ।  हमारे  यहाँ  भिर्फ  देवधर  में  एक  करोड़  बीडी  रोजाना  बनती  सिर्फ  एक  इलाके  में

 चालीस  हजार  बीडी  मजदूर  यह  मुगेर  जिले  में  है  जहां  पर  कि  एक  करोड़  बीडिया  एक  दिन  में

 बतती  आप  समझ  सकते  हैं  कि  बीड़ी  बनाने  वाले  मजदर  पिर्फ  एक  जगह  पर  इसी  तरह  से

 ये  उत्तर  प्रदेश  में  भी  मध्य  प्रदेश  में  भी  पश्चिम  बंगाल  में  हैं  भौर  उड़ीसा  में  भारत  सरकार
 न  इनकी  जो  तवज्जह  दी  उसकी  मैं  सराहना  करता  लेकिन  ऐसे  ओर  बहुत  से  क्षेत्र  जो  लोग

 देह  त  में  कार्यरत  उनकी  तरफ  ध्यान  देना  आवश्यक  है  ।  जंसे  इंट  भट्टे  का  बहुत  बड़ा  क्षेत्र
 आज  मार्डर्नाइजेशन  हो  रहा  गांवों  मं  भी  मकान  बन  रहे  है  ओर  काफी  तादाद  में  ईट  के  भट्ट
 लगाए  जा  रहे  मान्यवर  इससे  कछ  नुकसान  होता  लेकिन  हमारा  जो  मजदूर  उन  भट्टों  में  कार्यरत

 3  उनकी  तरफ  हमें  कछ  ध्यान  अवश्य  देना  चाहिए  ।  ईंट  वनाने  के  लिए  स्किल  यह
 स्किल्ड  लेबर  का  काम  इस  क्षेत्र  में  भी  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्र  क ेलोग  काफो  तादाद  में  लगे  हुए
 इसमें  हमारे  यहाँ  उड़ीसा  से  लेबर  आती  उसको  उड़िया  लेवर  कहते  एक  घण्ट  में

 अगर  हमारे

 प्जदर  40  ईंटें  बनायेगा  तो  वहा  का  लेबर  80  ईटें  इस  तरह  से  यह  हाइली
 काम  है  और  इस  काम  में  जो  लेबरर  कायंरत  वे  कांट्रेक्ट  लेघरर  के  रूप  मे  काम  करते  हैं

 हे
 और  कांट्रेक्टर  लेवरर  का  मतलब  हम  जानते  हैं  कि  '  ओर  आज  वह  एक्सप्लाइटेड

 के  रूप  में  काम  कर  रहे  उड़िया  मजदूर  आपको  दक्षिण  में  पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  और लेदरर

 बिहार  में  एग्रोकल्चर  लेबरर  के  रूप  में  पंजाब-हरियाणा  में  मिलेंगे  ।

 बाद  ]
 की उपाध्यक्ष  महोद॑य  :  बढ़ाया  गया  समय  बीत  चुका  है  ।  चू  कि  एके  और  माननीय  सदस्य  को

 बोसना  है  और  इसके  पश्चात  एक  माननीय  सदस्ण  को  हस्तक्षेप  करना  पड़  हम  एक  घंटा  और

 समय  बड़ा  सकते  अतः  हम  इस  चर्चा  के  लिए  एक  घेटे  का  समय  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 253



 बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक  8  1987

 भरी  सतोज  पाण्डे  :  मान्यवर  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  माइग्र शन  आफ  लेबर  की  जो  समस्या  है

 वह  यह  है  कि  वे  आमतौर  पर  कांट्रैक्ट  लेबर  के  रूप  में  काम  करते  इनकी  देखरेख  की  एक  अलग

 समस्या  है  ।  हम  इस  समस्या  को  किस  रूप  में  मानें  ?  या  तो  उन  राज्यों  की  समस्या  मानें  जिनके  यहां
 जाकर  ये  काम  करते  हैं  या  उन  राज्यों  की  मानें  जहां  से  ये  काम  करने  के  लिए  जाते  हैं  और  पैसा

 कमाकर  लाते  हम  लोगों  की  जानकारी  में  कई  ऐसी  भी  घटनाए  हैं  जहां  ऐसे  एग्रीकल्चरल
 लेबरर  की  पूर्वी  उत्तर  पंजाब  या  हरियाणा  में  मृत्यु  हो  गई  ओर  जिनके  यहां  वे  काम

 करते  उन  लोगों  ने  इसकी  सूचना  उनके  घर  वालों  तक  को  नहीं  दी  ।

 वाद  ]

 प्रो०  रंगा  :  हमें  उनके  आभारी  होना  वे  स्वतः  ही  रोजगार

 श्री  मनोज  पाण्ड  :  उन  लोगों  में  कई  अच्छे  किसान  भी  लेकिन  कई  लोग  ऐसे  हैं  जो  वास्तव
 में  एक्सप्लाइटेशन  के  अलावा  और  कुछ  नहीं  उन  लोगों  ने  उनके  पवार  तक  को  खबर  नहों
 दी  और  लाश  का  भी  पता  नहीं  क्या  जला  डाला  या  क्या  किया  और  उसकी  कोई  सूचना  नहीं

 उनके  परिवार  वाले  जब  खोजते  हुए  आए  तो  वहां  के  लोगों  ने उनको  बताया  कि  आपका  आदमी
 यहां  आया  था  और  उसकी  मृत्यु  हो  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इन  सारी  घटनाओं
 की  तरफ  हमको  ध्यान  देना  इस  तरह  से  माइग्र टेड  फोर्स  के  रूप  में  जहां  लेबर  काम  करती

 उनके  लिए  एक  अलग  से  कार्यक्रम  बनाना  उनकी  रक्षा  करनी  होगी  ।  आज  यह  प्राइवेट
 सेक्टर  में  कांट्रेक्ट  लेबरर  के  रूप  में  एक्सप्लाइट  हो  रहा  उनकी  ओर  खास  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  या  तो  केन्द्र  सरकार  इनके  लिए  एक  बोर्ड  का  गठन  जिसके  तहत  इन  श्रमिकों
 का  रैजिस्ट्रेशन  हो  ।  उसका  उत्तरदायित्व  कि  वह  इस  बात  की  जानकारी  रखे  कि  कितने  लेबरर
 किस  राज्य  से  किस  राज्य  में  जा  रहे  हैं  और  कितने  उसमें  से  वापिस  आते  जो  लोग  बाहर  जाकर
 काम  करते  उन  परिवारों  के  बारे  में  आपको  सोचना  होगा  |  दूसरी  महृत्वपूर्ण  बात  फाम॑  लेबर  के
 विषय  में  साल  में  रबी  और  खरीफ  की  दो  फसल  होती  हैं  और  इन  दो  फसलों  के  बीच  लगभग
 सो  दिन  का  समय  होता  उसमें  ज्यादातर  एन०  आर०  ई०  पी०  और  के  जो
 हमारे  कार्यक्रम  उसम॑  कार्यरत  हमारे  लिए  और  विरोधी  दल  के  द्वारा  यदि  यह  कहा  जाए  कि
 उन  कायंत्रमों  में  काम  नहीं  हो  रहा  हैतो  यह  सरासर  बेइन्साफी  यह  बात  सही  नही  है
 क्योंकि  इन  कार्यक्रमों  में  काम  हो  रहे  हैं  और  ऐसे  लोगों  को  फायदा  पहुचा  है  जो  इन  सौ  दिनों  में
 इन  कार्यत्रमों  में  मजदूरी  के  रूप  में  काम  करते  इन  सौ  दिनों  में  जों  मजदूर  कार्यरत  हैं  और
 उनकी  जो  मिनीमम  वेज  फिक्स  को  वह  सही  रूप  में  उनको  मिलनी  हमने  और  विरोंधी
 दल  के  लोगों  ने  इस  बात  को  बार-बार  कहा  है  कि  क़्ियान्वयन  में  हमारी  बुछ  दिक्कतें  हैं  क्योंकि
 क्रियान्वयन  ठीक  प्रकार  से  नहीं  कर  पाते  ।  या  ट्रायसेम  या
 और  भी  जो  हम  लोगों  ने  कार्यक्रम  बनाए  इनमें  मुलभूत  रूप  से  अच्छे  काम  हुए  इस  बात  को
 म.नना  होगा  कि  कुछ  हद  तक  हमारे  क्रियान्वयन  को  कमजोरी  हुई  हैं  जिस  पर  एक  ठोस  अ  कुश
 लगाने  की  बात  की  है  और  मानिटरींग  के  हिसाब  से  कर  रहे  अरबन  अनएम्पश्ताथड  के  बारे  में
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 भी  कहना  हूगा  ।  एजर्कटंड  अनएम्पलायड  के  बारे  विषय  में  बडा  भारो  चर्चा  हुई  है  |  तकरीबन
 तीन  करोड़  लोगों  ने  अपने  नाम  एम्पलायपमेंट  एक्सचेंज  में  दर्ज  कराए  इसमें  कुछ  लोगों  को  नौकरी
 मिली  है  ।  अगर  घटा  बढ़ा  दिया  जाए  तो  ढाई  करोड़  लोगों  ने  अभी  तक  सही  मायनों  में  एम्पलायमेंट >  ०4: एक्सचेंज  में  अपने  नाम  दर्ज  कराए  पब्लिक  सैक्टर  के  विषय  में  काफी  चर्चा  हुई  हमने  पब्लिक
 सकक्टर  में  काफी  बड़ी  धनराशि  खर्च  की  है  और  पब्लिक  सैक्टर  को  आगे  बढ़ाने  का  हमारा  कमिट

 पब्लिक  सेक्टर  ने  पिछले  चालीस  वर्षों  में  अच्छा  काम  किया  इस  बात  को  नजरअन्दाज  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  पब्लिक  सेक्टर  में  हमने  जो  घनराशि  लगाई  उसका  पूरा  मुआवजा  हमें  नही
 मिला  पब्लिक  सैक््टर  से  संबंधित  तीन  मुद॒दे  बड़  महत्वपूर्ण  पहला  मुद्दा  मंनेजरेट  का

 दूसरा  लेबर  और  तीसरा  प्रोडवटीविटी  का  इन  तीन  मुद्दों  से  हीं  हम  ग्रास  डोमेस्टीक  प्रोडक्ट  की

 बात  करते  है  ।  अगर  बढ़ता  है  तो  उस  हिसाब  से  हम  अपनो  आधिक  नीति  को  बढ़ाएं  ।
 जब  भी  पब्लिक  सैक्टर  को  बात  करते  हैं  तो  उसमें  बहुत  सारे  ऐले  पब्लिक  सेक्टर  हैं  बिन््हें  और  भी
 दुरुस्त  करने  की  आवश्यकता

 जिनके  मैनेजमेंट  में  कमियां  हैं  उन  कमियों  को  बराबर  हम  लोगों  मैं  उजागर  किया  है  मान
 नीय  सदन  के  सामने  ।  जैसे  की  चर्चा  की  है  इसमें  कमियां  इस  बात  को  मानना
 चाहिए  |  में  सवा  दो  सौ  करोड़  रुपये  का  घाटा  माजिन  मनि  और  लोन  भी  सारा
 का  सारा  घाटे  में  चला  गया  ।  ऐसी  भी  फैक्टरीज  हैं  पब्लिक  सेक्टर  में  इन  पर  विशष  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  एक  तरफ  हम  पैसा  दिये  जा  रहे  हैं  उन  पब्लिक  सेक्टर  को  और  दूसरी  तरफ  हम
 उनसे  मुनाफा  नहीं  लें  तो  हम  पब्लिक  सेक्टर  को  लेकर  आगे  नहीं  बढ़  सकते  ।  हमें  विशेष  रूप  से
 इस  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  अगर  पब्लिक  सेक्टर  को  पैसा  देकर  सिर्फ  इसलिए  चलाने  की  बात  करते

 हैं  कि  वहां  जो  लेबर  है  वह  बेरोजगार  हो  यह  आधथिक  नीति  के  दृष्टिकोण  में  नहीं  चल

 पायेगा  ।  बहुत  अच्छी  आधिक  नीति  तंयार  की  गई  इसमें  अच्छे  कार्य  हुए  हैं  और  जो  पब्लिक

 सेक्टर  है  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बहुत  ध्यान  दिया  है  हम  उसकी  सराहना  करते  इसमें  हमें

 और  भी  कड़े  तरीके  से  मानिर्टारेंग  करने  की  आवश्यकता  क्योंकि  यही  ऐमी  जगह  है  जहां  से

 बेरोजगारी  को  दर  करने  की  शुरूआत  होती  अव  प्राइवेट  सेक्टर  की  तरफ  क्योंकि  बेरोजग।री

 द्वृर  करने  की  जिम्मेद/री  केवल  पस्लिक  सेक्टर  पर  ही  प्राइवेट  सेक्टर  १र  भी  आज  प्राइवेट

 सेक्टर  की  हालत  बदतर  हो  रही  उसने  अपने  दायित्व  को  पूरी  तरह  से  नहीं  निभाया  है  ।  इसमें

 भी  पब्लिक  मनि  इन्वाल्व्ड  प्राइवेट  सेक्टर  को  ज्ो  लोन  दिया  गया  है  इसको  पा  लक  प्राइ

 सेक्टर  का  नाम  दिया  जाना  यह  उनकी  अपनी  सम्पत्ति  नहीं  इसमें  भी  जनता  का  पेर

 लगा  हैआ  ऐसे  प्राइवेट  सेक्टर  को  जहां  आपने  लोन  विया  मार्डर्नाइजेशन  के  रिसर्च  ए

 हटकोण  से  ही  नहीं  आपने  तकनीकी  दृष्टिकोण  से  भी  उनको डवलपमेंट  के  अथिक

 बड़ी  धनराशि  की  व्यवस्था  लेकिन  क्या  आज  उन्होंने  अपना  दायित्व  निभाया  ?  इस  सब्न  के

 सारे  सदस्यों  ने  इस  बात  को  कहा  है  कि  प्राइवेट  सेक्टर  फ्लो  जो  पैसा  मार्डनाइजेशन  के  लिए

 रिसर्च  एण्ड  डवलपमेंट  के  लिए  उन्होंने  वह  दूसरी  जगह  लगा  दिया  और  उससे  पूरा-पूरा  मुनाफा

 कमाकर  तीसरी  जगह  मनाफा  कमाने  में  लगे  हुए  हैं  और  यह  सिलसिला  बराबर  चाल  प्राइवेट

 सेक्टर  में  रहते
 वाले  लोग  बराबर  इस  बात  को  समझते  हैं  कि  मनाफा  कमाकर  घर  में  उनवा

 कोई  कमिटमेंट  भारतवर्ष  के  लोगों  से  नहीं  इस  बात  को  मैं  मानता  सवाल  यह  है  कि  यदि

 हमारे  पास  धन  अगर
 हम  धन  ए  क  वंडे  किले  में  उसका  एक  मालिक  हो  और  उसके  चारों

 तरफ  टूटी-फूटी  झोंपड़ियां  हों
 तो  क्या  वह  किला  लम्बे  समय  तक्ष  रह  था  पेगा  ।  अगर  वह  घन  उस  किले
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 मनोज  पारंड ]
 में  ही समाकर  रह  उस  धन  से  हम  कोई  झोपड़ी  की  ठौक  नहीं  कर  अगर  नैहीं कर  पायेंगे  तो
 वह  किला  भी  झोंपड़ी  बन  इस  बात  समझमा  होगा  ।  अगरਂ  इसकी  नहीं  समझते  हैं  तो'यह

 कहने  की  बात  नहीं  कि  उसका  जो  प्रतिंपल  होगा  वंह  तीस-चालीसਂ  वर्ष  में  दिखाई  प्राध्वैट
 सेक्टर  की  जो  मनीभावनायें  हैं  अपनी  अट्टालिंकायें  वनाने  बड़े-वर्डे  उशोग  लगाने  की  उनको  सिफफे
 अपनी  ही  चीज  समझकर  और  पैसे  को  सिर्फ  घर  में  बन्द  की  जो  मंनोवृत्ति  यह  मनोवृत्ति
 बहुत  दिन  बलने  की  नहीं  है  ।  उसे  एक  दिन  उन्हें  भुगतना  जब  झोंपड़ियों  के  लोग  बाहर  निर्कल
 कर  बाहर  आयेंगे  और  उन्हें  कभी  माफ  नहीं  और  उनका  अच्तित्व  भी  मिंट  देंगे  ।  रूसी  क्रान्ति
 को  पढ़ने  के  बाद  हमने  बह  मनहँसंस  किया  इसलिए  मान्यथर  हमें  यह  समझमा  होगा  ।  हमें  सिर्फ

 ही  लोगों  को  नहीं  समझना  उन  लोगों  को  भी  समंझंमा  हीगा  जो  मात्र  अपने  घन  कमाने
 को  स्ालसा  को  अपने  में  संजोकर  १स  भारतबव्  से  ऊपर  उठ  शाने  के  लिए  आये  हैं  ।  ऐसे  लोग  भारतवषे
 में  बहुत  गिने-चते  ऐसे  लोगों  की  बुद्धि  अगर  हम  ठीक  कर  जिसकी  हम  कोशिश  भी  कर  रहे

 गहां  हमारे  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  माधव  रेडडी  जी  भी  बंठ  हमने  उनकी  इस  विषय

 ठुत  अच्छी  बात  मुन्रों  उनसे  भी  निवेदन  करना  चाहेंगे  कि  ऐसे  उद्योगपत्ियों  पर  अंकुश
 लगाने  के  लिए  वे  सरकार  की  मदद  करें  और  उन््होंतरे  की  भी  हम  ऐसा  नहीं  कहते  कि  नहीं  की  ।
 लेकिन  हम  अगर  वहां  राजनीति  बरतेगे  तो  ठीक  नद्टीं  होगा  ।  राजनीति  के  लिए  दूसरी  जगह  बनी

 हुई  उन  क्षेत्रों  के  राजनीति  बरती  जा  सकती  आज  हमारे  सामने  बेरोजगारी  का  जो  मुद्दा
 हमें  उसके  समाधान  में

 लिए  एकजुट  एक  साथ  मिलकर  एक  जगह  पर  हिट  करना
 इस  प्रोसेस  में  हम  सबको  मिलकेर  रहना  होगा  ।  यदि  हम  दृधर-उधर  चले  मार्ग  में  भटक  ग्ये
 या  इस  मुद्दे  को  राजनीति  ढंग  से  हल  करने  की  कोशिश  को  तो  वे  लोग  हमेशा  की  तरफ  बचते

 पिछले  दिनों  भी  इस  विषय  पर  काफी  चर्चा  मैं  उसमें  ज्यादा  जाना  नहीं  परन्तु
 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  हम  मुख्य  मुद्दे  से  हटकर  दूसरी  तरफ  जा  रहे  हमें  मुख्य  मुदुदे  को  समझना

 होगा  और  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  उसका  हल  खोजना  होगा  ।  मेरी  यह  मान्यता  है  कि  इस  क

 में  ६  मारे  सभी  विरोधी  दल  तो  ज्यादातर  लोग  इसे  समझकर  हमारा  सहयोग  कर  रहे  है  ।
 भरा  निवेदन  है  कि  सभी  विरोधी  दल  के  लोगों  को  इस  कार्य  में  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना

 यह  काफी  ब,ठटिन  समस्या  है  क्योंकि  देश  से  बेरोजगारी  हटाना  कोई  आसान  काम  नहीं  है
 और  इसकी  जिम्मेदारी  सिर्फ  सरकार  १र  ही  नहीं  यदि  हम।री  नीतियों  में  कोई  कमी  है  तो  आप
 उसकी  ओर  इंगित  हमें  बतायें  ।

 प्रो०  रगा  जी  कुछ  कहना  चाहते  हैं  इसलिये  में  सिर्फे  दो  मिनट  में  ही  अप  नी  बात

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  इस  समस्या  के  समाधाम  के  लिए  हमें  सामूट्िक  रूप  से  कार्य  करना
 होगा  ।  सभी  विरोधी  दल  के  लोगों  को  एकसाथ  बैठकर  गम्भीरता  से  इस  धिषय  पर  बिभार  करना
 होगा  ।  इस  विषय  पर  हमारी  और  आपकी  दोनों  की  भावनाएं  एक  जैसी  उनमें  कोई  अग्लर  नहीं

 मुझे  उम्मीद  है  कि  यह  पक्ष  और  विरोध  पक्ष  दोनों  पक्ष  मिलकर  इस  समस्था  के  बारे  में  संगठित  रूप
 में  विचार  कर  किसी  ठोस  निष्कर्ष  पर  ताकि  इस  देश  सै  बेरोजगारी  को  सदा-सदा  के
 लिए  हटाया  जा  सके  ओर  हमारे  प्रश्नान  मंत्री  जी  ने  इस  वेश  से  गरीबी  और  बेरोजगारी  के  उन्मूलन
 का  जो

 बृत लिया हम सबको मिलकर उन्हें सहयोग देना चाहिए तभी यह समस्या हल हो सकेगी । 256
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 ु  बेरोजगारी  उम्पूर्लन  विर्ध  यक

 भ्री  हरोश  रावत  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समंथन  करता  हूं
 ।

 रामायण  में  ।
 प्रसंग  जाता  है  जब  श्री  लंका  के  नजदीक  सागर  से  हनुमान  जी  संजीवनी  बूटी  लेकर  गुजर  रहे  थे  ताकि
 मूछिश  प्टे  धायल  लक्ष्मण  जी  को  संजीयंनी  बूटी  सुधा  केर  पुनः  सक्रिय  किया  जा  जीवित  किया
 जा  सनकी  मूर*ऊा  दूर  उस  सागर  में  २हने  वाली  सुरसा  नामक  राक्षसी  ने  हनुमान  जी  को
 अपना  मुह  फैला  कर  अम्दर  डाल  लिया  |  उसके  बाद  ज्यों  ज्यों  हनुमान  जी  अपना  आकार  बढ़ाते  जाते
 त्यों>यों  सुरसा  नाम  की  राक्षसी  भी  अपना  आकार  बढ़ाती  जाती  थी  ॥  वही  स्थिति  हुंमारे  मन्त्री  लोगों
 की  हो  भयी  इस  वेश  में  हेमारी  सरकार  गरीबी  उन्मूलन  या  बेरोजमा  री  दूर  करने  के  लिए  जितने
 कार्यक्रम  बनाती  जी  रही  सुरसा  रूपी  बेरोजगारी  और  गरीबी  उतनी  ही  बढ़ती  जानी

 हनुमान  ली  ने  सो  अपना  आकार  इतना  विशाल  कर  लिया  कि  सुरसा  फट  मर  परन्तु  मंशे
 लगती  है  कि  औज  के  समय  में  ऐसा  कोन  सा  हबमान  आयेगा  जो  ईैस  बेरोजगारी  रूपी  सुरसा  का  वध
 कर  राथासी  को  समाप्त  कर  पाग्ेगा  ।  आज  हमारी  व्यवस्था  की  यदि  किसी  चीज  से  सबसे
 ज्यादा  खतरा  है  तो  बहू  बैरोजगार  लोगों  की  बढ़ती  संख्या  से  बेरोजगार  लोगों  में  ओज  इतेना
 असंतोष  बैंढ  गया  है  कि  वर्षों  से  सनका  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  है  वे सड़कों  पर  चप्पलें  चटकाते
 फिर  रहे  उनकी  उम्र  निकल  गयी  है  परंम्तु  10-10  या  12-12  साल  तक  उन्हें  कोई  नोकरी  नहीं
 मिल  पाती  ।  वे  नोकरी  की  तलाश  में  घमते  ही  रहते  जब  उनकी  उम्र  निकल  जाती  है  तो  वे

 किसी  काम  के  नहीं  रहते  और  सिर्फ  घर  वालों  के  ऊपर  बोझ  बनकर  रह  जाते  हमेशा  उनका

 जीवन  गरीबी  ओर  तकलीफ  में  चलता  रहा  इस  समय  मान्यवर  3  मिलियन  लोग  ऐसे

 हैं  जिनके  नाम  एम्पलॉयमेंट  एक्सचेंज  में  दज  हैं  भौर  ये  भी  वे  सौभाग्यशाली  लोग  हैं  जिनके  नाम  रोजगार
 कार्यालय  में  दर्ज  हो  पाए  और  वे  ऐसे  स्थिति  में  हैं  कि  रोजगार  कार्यालय  तक  जा  सके  और

 मेंट  एक्सचेज  के  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  किसी  न  किसी  रूप  में  खुश  कर  सके  ।  कुछ  दान-दक्षिणा  देकर
 अपने  नाम  दर्ज  करवा  सके  ।  गवर्नमेंट  के  अपने  आंकड़े  तीन-साड़े  तीन  करोड़  के  हैं  लेकिन  मैं  समझता

 हूं  कि  दस  करोड  लोग  ऐसे  होते  भी  मूलतः  बेरोजगार  हैं  था  बेरोजगारी  की  स्थिर्ति  में  होंगे  ।  उनमें  भी

 ज्यादातर  ग्रामीण  लोग  शहरी  क्षेत्रीं  के  भोग  तो  किसी  न॑  किसी  तेरह  अपने  नाम  दर्ज  करवा

 लेते  लेकिम  ग्रामीण  क्षेत्रों  के लोगों  के  लिए  रोजगार  की  कोई  आशा  ही  नहीं  रहती  रोजगार

 कार्यालय  से  भी  इन्टरव्यू  के  लिये  आशारूपी  चिट्ठी  बहुत  कम  पहुच  पाती  इसलिए
 मैं  मन््त्री  भहोय  से  मिंवेदग  करूँगा  कि  एक  जनगणना  इस  आधार  पर  होनी  भाहिएं  कि  कितने  लोग

 ऐसे  हैं  जो  वास्तव  में  पूर्णतः  बेरोजगार  हैं  और  जिस  परिवार  में  कोई  भी  व्यक्ति  रोजगार  में  नहीं

 उसके  लिए  परिवार  में  कम  से  कम  एक॑  व्यक्ति  को  सरकॉर  सात॑वीं  पर  वर्षीय  योजनां  में  रोजगार

 देने  की  घोषणा  अभी  पांडे  साहब  ने  कहा  है  कि  इंश्योरेंशस  की  स्कीम  बेरोजगारों  के  लिए  '

 लाग  होनी  मैं  उससे  थोड़ा  सा  हटकर  कह  रहा  हूं  कि
 सरकार  को  इस  बात  के  लिए  आगे

 क्राना  चाहिए  कि  वह  रोजगार  की  गारन्टी  देश  के  बेरोजगारों  को  दे  ।  काम  देना  सरकार  फर्ज  है

 और  काम  करना  नागरिक  का  फर्ज  यानी  सरकार  काम  की  अपार्चुनिटी  पैदा  करेगी  यदि  वह  लोगों

 को  कांम  न  दें  तो  कम  से  कम  ऐसे  बेरोजगार  लोगों  को  भत्ता  देनें  को  तों  मानना

 6.00  म०  प०

 उपाध्यक्ष  जहाँ  सरकार  करोड़ों  करोड़ें  रंपया  बैंकों  के  माध्यम
 से  के

 लगा  रही  है  वहां  दो-बचार  सो  करोड़  रुपया
 अन्तर्गत  खर्चे  क्र  जहाँ  करोड़ा  रुपया  उद्यागा  म॑  लगा  रह

 बेरोजगारों  को  बे  पर  श्नी  खर्च  करे  ।  जिनके  नाम  लम्बे  अरसे  से  रोजगार  कार्योलरयों  में  दर्ज
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 हरीश

 मैं  सरकार  से  इस  समस्या  को  एक  मानवीय  समस्या  के  रूप  में  देखने  की  प्राथंना  करना
 चाहूंगा  क्योंकि  यह  सम्स्या  एक  ऐसी  समस्या  है  जिसको  हम  प्रोडक्टिव  है  या  नॉन  प्रोडक्टिव  है

 क्या  देश  के  लिए  तत्काल  फायदे  के  लिए  है  या  नहीं  इस  रूप  में  नहीं  देख  सकते  इस  समस्या
 को  हमें  एक  बड़े  रूप  में  लेना  यदि  हमने  इस  समस्या  को  मानवीय  रूप  में  नहीं
 तो  इसके  परिणाम  कितने  घातक  होंगे  यह  आगे  आने  वाला  समय  ही  आज  आप
 कहीं  भी  जाइये  किसी  भी  सांसद  से  पूछ  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  कोई  संसद-सदस्य  नहीं  होगा
 जिसको  प्रति  दिन  4-5  सिफारिशें  न  करनी  पड़ती  वे  लोग  भी  जानते  हैं  कि  मन्त्री  लोग  हमारी
 सिफारिशों  को  बहुत  कम  हरेक  से  यही  उत्तर  आता  है  कि  इन  ट्ਂ  कंसीडरेशनਂ
 कोई  एकाध  होगा  जिसने  लिखा  होगा  कि  एक्टिव  कंसीड  मैं  तो  अपने  को  सोभाग्यशाली
 समझता  हूं  जब  राजेश  जी  कभी  मुस्करा  कर  कह  देते  हैं  कि  इस  मामले  में  मैं  देख  लगा  ।  हम  तो

 केवल  सिफारिश  कर  सकते  उस  सिफारिश  का  असर  कितना  होगा  यह  तो  केवल  भगवान  जानता
 है  या  वह  जानता  है  जिसकी  हमने  सिफारिश  की  बहुत  लोग  आते  हैं  जो  कहते  हैं

 कि  कभी  इस
 काम  पर  लगवा  दो  कभी  उस  काम  पर  लगवा  दो  ।  बहुत  बड़ी  संख्या  बेरोजगार  लोगों  की  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 सुशील  मुनि  को  अमृतसर  के  स्वण  सन्दिर  की  यात्रा  एवं
 प्रो०  दर्शन  सिह  से  उनको  बातचीत  के  बारे  में

 +*झ्ररी  तेजा  सिह  वर्दो  उपाध्यक्ष  रौले  रप्पे  में  बात  चली

 हमारे  लीडर  ने  बात  की  सुशील  मुनि  जी  दरवार  साहब  गये  ओर  सिंह  साहब  प्रो०  दर्शन  सिह
 से  कया  उन्हें  गवरनमेंट  ने  भेजा  ?  वह  किस  तरह  से  गये  हैं  ?  गृह  मन्त्री  सरदार  बूटा  सिंह  इस
 बारे  में  स्पष्टीकरण  करें  ।

 गृह  मन््त्री  बूटा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  आज  सुबह  भी
 श्री  रामूबालिया  जी  ने  इस  मामले  को  उठाया  था  और  अब  श्री  दर्दी  जी  ने  इस  मामले  को  उठाया

 मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  प्रो०  दर्शन  सिंह  सहित  किसी  भी  व्यक्ति
 को  स्वर्ण  मन्दिर  के  अन्दर  लोगों  से  बातचीत  करने  का  प्राधिकार  नहीं  दिया  यदि  कुछ  ब्यक्ति

 पंजाबी  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 ऐसा  प्रयास  कर  रहे  तो  इसकी  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  लेकिन  मैं  निश्चित  रूप  से  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  हमने  भारत  सरकार  की  ओर  से  किसी  भी  व्यक्ति  को  बातचीत  करने  के  लिए
 प्राधिकृत  नहीं  किया  है  ।

 6.02  म०  प०

 तत्पश्यात्  लोकसभा  सोमवार  11  1987/21  1909  के

 ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  प्रिन्टवैल  126 जया  का  कत्त  मिल्से  126


